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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पूृ०  पर  समबेत  हुई  ।

 भहोवय  पोठासोन

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उस्तर

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के  माध्यम  से  वालों  को  सप्लाई

 नः

 *532.  क्षी  मा  लाल  हंंतदा  :

 श्रीमती  डो०  के०  तारादेवो  सिद्धार्थ  :

 क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  ब  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गरीब  जनता  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  दालों  को  सप्लाई  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूरति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुझ्ध  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तन्त्र  के  माध्यम  से वितरण  करने  के  लिए
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सात  आवश्यक  वस्तुओं  अर्थात  लेवी  भायातित  खाद्य

 मिट्टी  के  साफ्ट  कोक  तथा  कन्ट्रोल  के  कपड़े  की  सप्लाई  करने  की  जिम्मेदारी  ली  हुई
 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 इस  बात  को  स्वतन्त्रता  है  कि  वे  दालों  सहित  किसी  भी  अन्य

 जिसे  वे  आवश्यक  समझते  को  वितरण  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  शामिल  कर
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 क्री  मतिलाल  हंंसदा  :  भयंकर  सूखे  तथा  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  तेजी  से  वृद्धि  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  कम  से  कम  अनुसूचित  जातियों

 शोर  अनसबित  जनजातियों  के  लोगों  को  दालों  रहित  आवश्यक  वस्तुयें  सप्लाई  करेगी  ।

 क्षी  सल  राम  :  जैसा  कि  मूल  प्रश्न  के  जवाव  में  मैं  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  राज्य  सरकारें

 किसी  भी  वस्तु  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  शाभिल  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  अन्य  वस्तुओं  को

 इसमें  शामिल  करना  भारत  सरकार  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  हम  पहले  हो  द्वाद्यन्नों  के  वितरण  पर

 2000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  घनराशि  राजसहायता  के  रूप  में  खनं  कर  रहे  वित्तीय  तथा

 प्रशासनिक  कठिनाईयों  को  देखते  हुए  अन्य  वस्तुओं  को  इसमें  शामिल  करना  सम्भव  नहीं

 भरी  भतिलाल  हुंसदा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  केन्द्र  सरकार  उन  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 देगी  जो  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  दालें  सप्लाई  करेंगी  ।

 श्री  सख  राम  :  ऐसे  राज्य  हैं  जो  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये  दालें  भी  सप्लाई  कर  रहे

 ऐसे  लगभग  7-8  राज्य  हैं  यदि  और  कोई  राज्य  इस  मद  को  उसमें  शामिल  करना  है  तो  हमें
 कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  हमारे  लिए  देना  सम्भव  नहीं  राजसहायता  उन्हों

 सरकारों  को  वहन  करनी  होगी  ।

 कुमारी  ममता  बब्जो  :  कया  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  पश्चिम  बंगाल  को  आवश्यक  वस्तुओं
 की  सप्लाई  ठोक  ढंग  से  नहीं  कर  रही  है  ओर  यही  कारण  है--मुझे  यह  जानकारी  अखबारों  से  मिली

 है---कि  हमारी  राज्य  सरकार  ने  लोगों  का  कोटा  कम  कर  दिया  है  जो  उन्हें  पहले  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  जरिए  मिलता  रहा  था  ?  मैं  ठीक  तस्वीर  जानना  घाहती  हूं  ।  मन्त्री  महोदय  पश्चिम
 बंगाल  के  कोटे  में  वृद्धि  करेंगे  ?

 क्रो  सल  राम  :  हमने  राज्य  सरकारों  फो  खाद्याग्तों  का  आवंटन  माल  उठाने  इत्यादि  के  आधार
 पर  किया  है  और  कोई  भेदभाव  नहीं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  चावल  तथा  गेहूं  का  पर्याप्त  कोटा

 दिया  गया  है  तथा  इस  बात  को  लेकर  कोई  शिकायत  नहीं  होनी

 पर्वंटन  के  लिए  सम्॒र  लट  का  विकास

 +  537,  श्री  हाम्ताशाम  लायक  :  वया  पर्येटटम  संत्रो  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 कया  उसके  मस्त्रालय  का  समुद्र  तट  का  पयंटत्र  की  दृष्टि  से  विकास  करने  का  विचार

 यदि  तो  विशेषकर  पश्चिमी  तट  के  सन्दर्भ  में  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  उनके  मन््त्रालय  ते  इस  बारे  में  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  से  कोई  बातचीत  की
 भोर

 पदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  उनकी

 क्या  योजनाएं  हैं  ?

 पंयंडन  मंत्रालय  में  रास्य  संत्रो  गिरिधर  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 समुद्र-तटों  पर  पयंटन  आधार-संरचना  का  विकास  करना  पयंटन  मन्त्रालय  की  अनुमोदित  स्कीनों
 में  से  एक  यह  मन्त्रालय  राज्य  सरकारों  से  मिलने  वाले  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  पर्यटक
 केन्द्रों  पर  पर्यटन  आधार-संरचना  का  सजन  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दैता  इसमें  कतिपय
 रक्षोपायों  के  अधोन  समुद्र-तटों  पर  आधार-संरचना  का  विकास  शामिल  है  ।  यह  मन्त्रालय  राज्य  सरकारों

 नियमित  सम्पक्क  बनाए  रखता  है  और  समुद्र-तट  पर्यटन  परियोजनाओं  सहित  योजनाग्रत  परियोजनाीं
 की  प्रगति  की  समीक्षा  करता  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  वोरान  अश्री  इस  मम्त्रालय  ने
 पश्चिमी  तटों  पर  समुद्रतट  पर्यटन  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिश्वित  परियोजनाएं  स्वीकृत  को

 दुपयों

 ऋ०  राज्य  परियोजना  का  स्वीकृत  की

 सं०  नाम  शशि  गई  राशि  ,

 1.  गुजरात  अहमदपुर  मांडवो  में  कुटीरें  21.02  10.00

 2.  गुजरात  नारगोल  में  समुद्र-तट  कुटोरें  30.17  25.00

 3.  केरल  काप्पड़  में  समुद्र-तट  विहार-स्थल  46.69  4.00

 4.  महाराष्ट्र  गणपतिफूले  में  क्ुटी  रें  8.77  5.00

 5.  भह्द  राष्ट्र  वलनेश्वर  में  समुद्र-तट  विहार-स्फ्ल  34.10  10.00

 जोड़  :  140.75  54,00

 श्रो  शांताराम  नायक  :  कुछ  समय  पहले  केन्द्र  सरकार  ने  समुद्र-तट  से  500  भीटर  तक  दूरी  के
 क्षेत्र  में  निर्माण  कार्यों  पर  रोक  लगा  दो  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भी  तरह  का
 निर्माण  नहीं  कर  राकता  चाहे  यह  घर  हो  या  उद्योग  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  कानून
 या  प्रतिबन्ध  अभी  भो  हैं  अथवा  क्या  इसमें  ढोल  दी  गई  यदि  तो  कितनी  ढील  दो  गई

 थी  भिरिधर  गोमांगो  :  प्रतिबन्ध  उस  समय  लगाया  गया  था  अब  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  ने  यह
 निर्देश  दिया  था  कि  ज्ञार  आने  के  समय  के  समुद्र  तट  से  500  मीटर  की  दूरी  तक  कोई  उद्योग  या
 निर्माण  नहीं  होना  उसके  बाद  स्थिति  पर  पुनविचार  किया  गया  ओर  हाल  हो  में  हमने  ढ्ुछ
 विशेष  मामलों  में  इसमें  छूट  देकर  इसमे  500  मीटर  से  200  मीटर  कर  दिया  एक  उच्चस्तरीय
 अन्तर-मन्त्रालयी  समिति  ने  इस  छूट  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  बशतें  कि  कुछ  सुरक्षा  उपाय  किए
 जाएं  ।

 श्री  शांताराम  नायक्ष  :  हाल  ही  में  गोवा  सरकार  ने  परयंटन  पर  एक  वृद्त  योजधा  तंयार  को
 है  जिसमें  10  या  20  वर्षों  तक  वेघ  सभी  पहलुओं  को  शामिल  किया  गया  है  !  मैं  जानना  भाहता  हूं  कि
 कया  इसी  प्रकार  भारत  सरकार  भी  देश  के  लिए  शा  देश  के  किसी  भाग  के  लिए  प्रयंटन  बर  कोई  कृहत
 योजना  तयार  करने  का  विचार  र्षती
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 प्राप्त हुई है। यह मन्त्रालय के जांचाधीन  विवश

 गिरिघर  गोमांगो  :  हमें  गोवा  राज्य  सरकार  द्वारा  तंयार  की  गई  बृहत  योजना
 प्राप्त  हुई  यह  मन्त्रालय  के  जांचाधोन  इसके  पश्चिमी  घाट  के  लिए  हम  अपनी  बुहत
 योजना  बनाने  जा  रहे  हैं  ताकि  समुद्र-तटोय  अःरामगाहों  के  साथ-साथ  अन्य  महत्वपूर्ण  पयंटन  स्थलों का
 भी  विकास  किया  जा  सके  ।

 जांच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  हम  गोवा  के  समुद्र-तट  का  विकास  करेंगे  तथा  अन्य  प्रस्तावों  पर

 विधार  करेंगे  जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  शामिल  किया

 भी  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्या  माननीय  मन्प्री  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राज्यों  में  समुद्र
 तेजी  से  प्रदूषित  हो  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  इन  स्थलों  को  सुन्दरता  समाप्त  हो  रही  मद्गास  में

 बोच  देश  भर  में  सबसे  खूबभूरत  समुद्री  बीचों  में  से एक  तथा  राज्य  सरकार  को  इसके  प्रति  उदासीनता
 के  कारण  यह  अब  बहुत  विकृत  हो  गया  है  ।  अब  वहां  भद्दी  इमारतें  बन  गई  हैं  ओर  पहले  की  तरह  लोग

 इस  पर  अपनी  शाम  की  सेर  का  मजा  नहीं  ले  सकते  हैं  ।  पुरी  में  जो  लोग  भगवान  ज॥न््नाथ  के  सामने
 प्राथंना  करने  जाते  हैं  तो  उनको  समुद्र-तट  बहुत  ही  गनन््दा  मिलता  क्या  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को

 समुद्र-तटों  के  रख-रखाव  तथा  समुद्र-तट  क्षेत्र  में  भद्दी  इमारतों  के  निर्माण  पर  रोक  लगाने  के  लिए  निर्देश

 देगी  ?

 भ्रो  गिरिघर  गोभांगो  :  समुद्र-तटों  पर  निर्माण  के  कारण  हुए  प्रदूषण  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 प्रतिबन्ध  लगाया  गया  इसके  पश्चात्  जब  राज्य  सरकारों  ने  इस  दूरी  को  500  मीटर  से  घटाकर  |

 200  मीटर  करने  के  लिए  दबाव  डाला  तो  हमने  कुछ  सुरक्षा  उपायों  के  आधार  पर  छूट  दे  दी  ।  इस
 प्रक्रिया  में  मद्ाबलीपुरम  तथा  त्रिवेन्द्रम  को  स्वीकृति  दी  जानी  थी  ।

 हमने  राज्य  सरकार  से  एक  तटीय  प्रबन्ध  योजना  बनाने  के  लिए  निवेदन  किया  था  ताकि  राज्य
 सरकार  की  वहत  योजना  के  तहत  सभी  पहलुओं  को  शामिल  कर  लिया  जाये  जिनके  लिए  काफो  सबिज्ञता
 की  जरूरत  इसलिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  को  जाने  वाली  तटीय  प्रबन्ध  योजनाओं  के  अनुरूप
 बहुत  योजना  में  सभी  पहलू  रखे  जाएगे  ।

 क्रो  बुजअमोहम  भहस्तो  :  500  मीटर  तक  की  सीमा  का  कोई  वेधानिक  आधार  नहीं  है  ।  यह  केवल
 भारत  सरकार  को  इच्छाजनित  धारणा  है  ।  कोई  भी  इसे  मानने  के  लिए  बाध्य  नहीं  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  समुद्र-तट  से  500  मोटर  तक  की  सीमा  को  वेधानिक  आधार  देने
 का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 अब  समुद्र-तट  पर  आसानी  से  अवेध  रूप  से  कग्जा  किया  जा  रहा  है  ।  कोई  कायंवाही  नहीं  की
 जा  रही  यहां  तक  कि  कुछ  मामलों  में  राज्य  सरकार  तथा  भारत  सरकार  भी  इसमें  शामिल

 इसका  अर्थ  है  कि  बिना  किसी  आधा  के  समुद्र-तट  पर  पांचतारा
 होटल

 बनाने  को  इजाजत  दी  गई  है  ।
 अतः  इस  पष्ठभूमि  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इसे  बेध्वानिक  आधार  दिया  जाएगा  और  क्या  सरकार
 सभी  अवध  कब्जों  को  हटाने  तथा  समुद्र-तटों  पर  गन्दगोी  फेलाने  वालो  सभी  गतिविधियों  को
 विशेषतोर  पर  मैं  कोणा्क  तथा  गोपालपुर  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।

 करी  गिरिधर  गोमांगो  :  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  हो  दे  चुका  हूं  ।  परन्तु  हमने  500  मीटर  से
 '

 घटाकर  200  मीटर  करने  सम्बन्धी  केवल  कुछएक  मामलों  पर  ही  विच्वार  किया  इसी  तरह  की
 बातों  को  ध्यान  में  रखते  जिनका  जिक्र  माननीय  सदस्य  ने  किया  जब  तटीय  प्रबन्ध  योजना
 तैयार  की  जाएगी  तो  इन  सभी  पहलुओं  को  शामिल  कर  लिया  जाएगा  |
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 dating

 उंदकोंके  होटल

 539.  भो  अभिल  बसु  ।
 भी  भाणिक  राव  होडल्य  गाबित  :

 क्या  पर्यटन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटन  विशेषकर
 भादि  ज॑से  स्थानों  के  समीप  होटलों  की  कमी

 पर्यटकों  के  लिए  होटल  को  व्यवस्था  में  वृद्धि  करने  के  लिए  पिछले  दो  वर्षों  में  क्या  कदम
 उठाए  गए

 कम  बजट  वाले  परयंटकों  के  लिए  सस्ते  होटल  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  नए  होटलों  के
 निर्माण  के  लिए  कोन  से  प्रस्ताव  विचा  राधीन

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई
 घनराशि  दी  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से  (5)  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 आदि  जैसे  पर्यटक
 रूचि  के  स्थानों  पर  होटल  आवास  को  कमी  सामान्यतः  महसूस  को  गई  है  ।

 पयंटकों
 के  लिए  होटल  आवास  में  वृद्धि  करने  के  वास्ते  निरन्तर  प्रयास  किए  जाते  गत  ढो

 वर्षों  के  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  144  अतिरिक्त  होटल  कमरे  बनाए  पर्यटन  विभाग
 द्वारा  परियोजना  स्तर  पर  अनुमोदित  होटलों  में  से कुछ  इसी  अवधि  के  दौरान  खोले

 निम्नलिखित  होटल  परियोजनाएं  भारत  परयंटन  विकांस  निगम  द्वारा  निर्माणाधीन/विच्याराधीन
 --

 क्र०  होटल  परियोजना  का  नाम  स्टार  कमरे
 सं०  श्रेणी

 1,  होटल  कोनयीपोलो  अशोक  इटानगर  1-2  22

 2.  होटल  पांडिचरेरी  अशोक  1-2  20
 उद्यम)*

 +संयुक्त  उद्यम --  राज्य  सरकारों/निग॒मों  के  सहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  होटल  परियोजनाएं  ।
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 __  और 2 स्टार  श्रेणियों

 पर्यटन  विभाग  ने  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  अस्तर्गत  !  और  2  स्टार  श्रेणियों  क ेलिए  योजनाबढध

 69  होटल  परियोजनाएं  भी  अनुमोदित  को  हैं  जिनके  पूरा  हो  जाने  पर  2,615  कमरे  उपलब्ध  हो  जाने

 की  सम्भावना  है  ।

 इसके  केन्द्र  सरकार  यात्री  निवासों  का  किर्माण  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 प््दायता  भी  प्रदान  करती  है  ।

 ऊपर  भाग  में  उल्लिखित  स्थानों  पर  निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  पयंटन  विभाग  ने  राज्य  सरकारों  के  वास््ते  मिध्षियां  स्त्रीकृत  की  हैं  :--

 :  रुपयों

 क०  परियोजना  का  ताम॑  स्वीकृत  रिलीज  की
 सं०  राशि  गई  राशि

 1.  दोधा  में  40.17  20.00

 समुद्र-तट  कुटीरों  ओर  पयंटक
 गह  का  निर्माण

 2.  फतहपुर  सीकरी  में  69.17  63,00
 पर्यटक  परिसर

 3,  दा्िलिंग  में  यात्री  निवास  47.30  10.00

 क्रो  अनिल  बसु  :  आजकल  पयंटन  को  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  समझा  जाता  है  जो  देश  के  लिए
 विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सकता  यह  एक  महस्वपूर्ण  क्षेत्र  है  जो  इस  देश  के  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 को  रोजगार  प्रदान  कर  सकता  उत्तर  में  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  पयंटकों  के  लिए  आवास  की  कमी

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  आवास  में  वृद्धि  करना  सरकार  का  सतत  प्रयास  मैं  माननीय  मन््त्रो
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  पिछते  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  तथा  स्वदेशी  पयंटकों  की
 संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई  भोर  यदि  तो  उम्तका  विवरण  कया  है  तथा  पिछले  दो  बर्षों  में  पयंटकों
 की  संरूया  में  हुई  बद्धि  को  तुलना  में  आवास  में  हुई  बद्धि  का  बनुपात  क्या  है  ?

 क्रो  गिरिघर  गोमांगो  :  यह  प्रश्न  मुख्य  रूप  से  स्वदेशी  तथा  विदेशी  परयंटकों  के  लिए
 सस्ते  होटल  भावास  से  सम्बन्धित  है  जो  आकर  सस्ते  पर्यंटंक्ष  जो  अब  उपलब्ध  में  आकर
 रहते  इन  वर्षों  में  स्वदेशी  तथा  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  भारत  में  1986
 में  पयंटक  संदया  29.1  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हो  गए  जो  1985  में  0.2  प्रतिशत  1981  में
 यह  संक्या  7.8  प्रतिशत  थी  ।  पयंटकों  के  आगगन  में  ब॒द्धि  हुई  है  ।  जो  आवास  उपलब्ध  हैं  तथा
 विभिन्न  शहरों  तथा  नगरों  में  स्वदेशी  तथा  विदेशी  पयंटकों  को  आवास  प्रदान  करने  के  लिए  योजना  बना
 ली  गई  शायद  1990  तक  हम  यह  सक्ष्य  प्राप्स  कर  यह  सारा  कार्य  केवल  भारतोय  पयंटन  विकास
 निगम  द्वारा  ही  नहीं  किया  जाता  परन्तु  राज्य  सरकारों  तथा  निजी  क्षेत्र  द्वारा  भी  किया  जाता  अत

 हमारे  पास  जो  योजना  है  बह  केवल  तभ्नी  कामयाब  होगी  जब  यह  तोनों  क्षेत्र  होटल  बनाने  में
 सहयोग  करें  ओर  केवल  तभी  समस्या  कुछ  हृद  तक  हल  हो  सक्रेभी  । 0)  |  *  १७.
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 रा  अं  नाप

 क्री  अभिल  बसु  :  मेरा  प्रश्न  पर्यटकों  की  संख्या  में  बृद्धि  को  देखते  हुए  होटल  आवास  में  वद्धि  के

 अनुपात  के  बारे  में  तथापि  मन््त्री  महोदय  ने  प्रश्न
 के

 उस  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया

 मौखिक  उत्तर

 मैं  जानना  चाहुंगा  कि  कया  पयंटन  विभाव  या  भारतोय  पयंटन  विकास  निय्रम  ने  सातवों  योजना

 के  अन्त  में  पयंटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  है  ओर  सरकार  इस  योजनावधि  के

 अन्त  तक  इस  प्रकार  के  पयंटकों  को  किस  प्रकार  से  आवास  उपलब्ध  कराने  पर  बिचार  कर  रही

 करी  गिरिधर  गोमांगो  :  देश  में  आने  वाले  पर्यटकों  को  तुलना  में  आबास  की  कमी  है  |  हम  सन्

 1990  तक  वर्तमान  आवास  व्यवस्था  को  बढ़ाने  की  आशा  करते  हैं  परन्तु  बतंमान  होटल  कमरीं  को

 क्षमता  के  साथ-साथ  सम्भावित  होटल  आबाप्त  ओर  परयंटकों  क ेलिए  आवश्यक  कमरों  में  अभी  तक  अन्तर

 सातवों  योज्ना  के  दौरान  हमारे  पास  कितनी  ही  संछ्या  में  योजनाएं  हैं  जोकि  पयंटकों  के  लिए

 मुख्यतः  यांत्रीं-मिंवासों  की  सड़क  के  किनारे  उपलब्ध  सुविधाओं  ओर  एक  या  दो  घिताश  होटलों

 के  साथ-साथ  पर्यटन  विभाग  द्वारा  निर्भित  की  जाने  बाली  ठहरने  की  जगहों  ओर  छोटे  रेस्टोर॑न्ट  तक

 सीमित  फिर  भी  होटल  आवास  पाने  में  पयंटकों  को  अड़चन  नहीं  आएगी  ।  हम  इस  वक्त  उपलब्ध

 आवास  में  सन्  1990  तक  काफी  हृद  तक  वृद्धि  कर

 प्रो०  के०  वो०  घामस  :  भारत  सरकार  ने  केरल  में  यात्री  निवास  के  निर्माण  के  लिए  कई  प्रस्तावों

 का  अनुमोदन  किया  मैं  केरल  में  इन  यात्री  निबासों  के  निर्माण  के  लिए  अब  तक  दी  गई  धनराशि

 और  इसके  निर्माण  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  जानना  भाहता  हूं  ।

 क्रो  गिरिधर  गोमांगो  :  हमने  कोचीन  में  यात्रो  निवास  के  निर्माण  का  अनुमोदन  किया  उसके
 '

 लिए  वर्ष  1988  में  जो
 धनराशि  स्वीकृत  की  गई  थी  वह  35  लाख  रुपए  थो  और  अब  तक  10  लाख

 रुपए  की  धनराशि  दी  जा  चुकी  है  |  इसका  कार्य  चल  रहा

 झोसतो  बिद्याबतो  चतुवेदो  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  कि

 खजराहो  के  डिस्ट्रिक्ट  हैडबबार्टर  छतरपुर  में  पांच-सितारा  होटल  बनाए  जाने  का  प्रावधान  उसका

 कास  कब  शुरू  होगा  और  उसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  उसके  खजुराहो  के  नजदीक

 ही  पबंत  श्रेणी-माला  पर  एक  राजगढ़  पैलेस  जो  चारों  ओर  से  बहुत  सुरम्य  धाटी  सुम्दर  वन  हैं

 और  नदी  का  किनारा  हतने  सुन्दर  स्थान  पर  स्थित  होने  के  कारण  क्या  उस  पैलेस  को  किसी  होटल
 में  परिवर्तित  करने  का  या  वहां  कोई  होटल  खोलमे  को  सरकार  की  योजना  क्या  सरकार  उत्  स्थान

 को  पयंटक  दृष्टि  स ेविकसित  करने  का  विचार  रखती  यह  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मस्त्री  से
 जानना  चाहती  हूं  ।

 ]

 की  गिरिधर  नोभांगो  ;  इसके  लिए  मुझे  एक  नया  नोटिस  भाहिए  ।

 बहरोन  को  कुंत्रेमल  लोह  अयस्क  की  सप्लाई

 #542.  करी  थी०  कृष्णराब  :

 भी  एस०  एस०  शुरह्डी  :

 क्या  इस्पात  ओर  लात  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारत  और  बहरोन  के  बीच  कोई  समझौता  हुआ  है  जिसके  अन्तर्गत  भारत  इस  वर्ष

 कुद्रेमुख  से  लौह  अपस्क  का  निर्यात

 यदि  तो  लौह  अयस्क  का  कुल  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया

 इससे  कुद्रेमुब्व  लौह  अयस्क  संयंत्र  में  उत्पादन  को  स्थिति  में  कितना

 (3)  क्या  कुछ  अम्य  देश  भी  कुद्ेमुख  लोह  अ्रयस्क  का  आयात  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए
 ओर

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खास  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :

 से  (8)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 से  कुद्ेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  लि०  तथा  अरब  आयरन  एण्ड  स्टोल  कम्पनी

 बहरीन  के  बीच  प्रतिवर्ष  15  लाख  टन  तक  के  हिसाब  से  5  वर्ष  तक  लौह-अयस्क  सांव्रण  की  सप्लाई  करने

 के  लिए  1985  में  एक  दीघाविधि  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  तथापि  1986  से

 अरब  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लि०  का  संयंत्र  प्रचालनरत  नहीं  है  इसलिए  परिकल्पित  खरीद  नहीं  की

 गई  इस  संयंत्र  के  पुनः  चालू  होने  पर  कुद्रेमुब्व  को  लोह-अयस्क  सांद्रण  को  सप्लाई  करने  का  मौका

 मिलेगा  उस  स्थिति  में  कुद्रेमुब्व  के  उत्पादन  निष्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  होगी  ।
 |

 और  कुद्रेमुब  ने  चेकोस्लोवा
 टर्की  सहित  अन्य  कई  देशों  से  लोह-अयस्क  तथा  के  आडर  प्राप्त  किए  वर्ष  1987-88

 1988  के  दोरान  कुद्रेमुब्  न ेकुल  27.32  लाख  टन  सांद्रण  तथा  6.60  लाख  टन  पैलेटों

 का  निर्यात  किया  ।

 भरी  थी०  कृष्ण  राब  :  यह  समझा  जाता  है  कि  बहरोन  द्वारा  पर्याप्त  मान  में

 अयस्क  की  खरीद  करने  में  असफल  हो  जाने  के  बाद  वुद्बेमुख  परियोजना  के  पाप्त  पर्याप्त  मांग  नहीं  है  ।

 यदि  ऐसा  है  तो  इसे  अन्य  देशों  जंसे  जापान  को  भेजा  जा  सकता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मुद्रे मुख
 परियोजना  लाभ  कमा  रहो  है  या  धाट  में  चल  रहो  है  ।

 क्री  पोगेगा  सकबाना  :  इस  समय  यह  घाटे  में  चल  रही  कुट्े

 करी  थो०  कृष्ण  राज  :  कया  यह  सच  है  कि  वुद्रे  मुख  कम्पतो  ने  कुट्े मुख  से  मंगलोर  तक  लोह-अयस्क
 सांद्रण  को  ले  जाने  के  लिए  एक  पाइप  लाईन  बनाई  मुझे  पता  चला  है  कि  यह  ठोक  प्रकार  से  कार्य

 नहीं  कर  रही  इसलिए  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  इस  पाइपलाइन  के  कार्य  न  करने  के  लिए  क्या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 और  थोगेना  यह  सच  है  कि  लोह-अयस्क  सांद्रण  को  ले  जाने  के  लिए  पाइपलाइन  है
 परन्तु  मेरे  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  नहों  है  कि  यह  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।  यह  ठोक
 प्रकार  से  कार्य  कर  रही  है  ।

 9
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 राज्यों  में  मलकूप  लगाने  को  आवश्यकता

 न

 +546,  क्षी  प्रकाश  धो  ०  पाठिल  :

 भरी  बी०  तुलसोराभ  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  हृथा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  दिल्ली  में  एक  हुए  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  कृषि  नियोजकों  ने  जल  संसाधन

 विशेषकर  भू-जल  के  उपयोग  के  लिए  राज्यों  छः  लाख  कम  गहराई  वाले  नलकूप  लगाने  की  आवश्यकता

 पर  बल  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  राज्य-वार  कितने  नलकुप  लगाए

 इस  नलकूपों  के  लगाए  जाने  नेः  पश्चात  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  एकड़  भूमि  में  सियाई  हो

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सर  कारों को  कोई  अतिरिक्त  वित्तीय  सक्कयता
 प्रदान  की  और

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  राज्य-बार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 )
 कृषि  मंत्रो  भजन  :  ओर  हां  ।

 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 और  आवश्यक  वित्तीय  सहायता  को  पूर्ति  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  तथा

 सोमांत  किसानों  को  सहायता  देने  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  चालू  योजना  से  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 राज्य  जिलों/खण्डों  करी  केन्द्रीय  सहायता  1500  प्रति  सिंचाई  के  अन्तर्गत
 संख्या  की  आबंटन  लुदे  कुएं  की  दर  पर  लाए  जाने  वाला

 उपले  नलक॒पों/लुदे.  अस्थाई  क्षेत्र
 कुमों  की  संख्या

 2  3  4  5

 1.  अखम  3/25  122.22  8.148  8,148
 ।

 2.  आंधछ्न  प्रंदेश  8/127  620.88  41,392  41,392
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 1  2  3  4  5

 2,  बिहार  18/327  1,598.64  1,06,576  1,06,576

 4.  मध्य  प्रदेश  22/273  1334  39  88,960  88,960

 5.  महाराष्ट्र  7/80  391.10  26,073  26,073

 6.  उड़ोसा  5/148  723.54  48,236  48,236

 7.  उत्तर  प्रदेश  36/65  3,182.62  2,12,175  2,12,175

 8.  पश्चिम  बंगाल  7/188  919,10  61,274  61,274

 योग  :  106/1819  १,892  49  5,9  2,834  5,9  2,834

 *हूस  योजना  के  लिए  पिछले  वर्ष  से  खर्च  न  की  गई  बकाया  राशि  उथले  न  कपों/खुदे  कुओं  के
 लिए  मंजर  की  जाएगी  ताकि  6  लाख  नलकूपों  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा

 भरी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  अध्यक्ष  कम  गहराई  वाले  नलकृपों  की  योजनाओं  का  लाभ
 उन  प्रदेशों  को  तो  मिल  जहां  वाटर  लेवल  उच्च  स्तर  पर  परन्तु  हमारे  प्रदेश  महाराष्ट  में

 जहां  जल-स्तर  काफी  गहराई  में  चला  गया  वहां  उन  योजनाओं  का  लाभ  नहीं  मिल  सकेगा  ।  क्या
 सम्मानीय  कृषि  मंत्री  जी  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  के
 पास  कया  योजना  है  ?

 हमारे  महाराष्ट्र  प्रदेश  के  लिए  बहुत  हो  कम  राशि  दी  गई  हमारी  इरिगेशन  केवल  13  परसेंट
 इसलिए  इसमें  कया  कुछ  पसा  बढ़ाने  की  कोशिश  वह  करेंगे  ?

 थी  भजन  लाल  :  महाराष्ट्र  आल-रेही  इस  स्कीम  में  शामिल  इस  स्कीम  में  प्रदेश
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगा

 महाराष्ट्र  के  7  जिले  ओर  80  ब्लाक  शामिल  किए  गए  महाराष्ट्र  को  देने  के  लिए  7  मरे
 9]  लाख  की  राशि  रखी  है  जिससे  26073  कुएं  लगाने  का  हमने  प्रोग्राम  रखा

 [2
 7  कक  छा  ड़ ब्  रे

 भ्रो  प्रकाश  बो०  पाटिल  :
 महाराष्ट्र  के लिए  3  करोड़  की  राशि  आपने  दी  जब  क  अन्य  प्रदेशों

 को  15,  20  करोड़  की  राशि  दी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  में  जहां  ज्यादा  गहराई  वहां
 संयुक्त  स्कीम  देने  के  लिए  क्या  सरकार  के  पास  कोई  योजना  है  ?  »

 ी

 थी  भजन  लाल  :  गहराई  वाले  नलकप  लगाने  के  लिए  हमारे  पास  अलग  एक  थोजना  बन्ताओे  ...
 विचार  है  ।  इसके  अलावा  मुल्क  में  हम  एक  साल  में  10  लाख  डग  बैल  और

 ि

 देखेंगे  कि  नई  स्कीम  बनने  के  बाद  महाराष्ट्र  में  जहां  पानी  का  लेवल  नीचे  थ
 जरूरी  हुआ  तो  महाराष्ट्र  को  भी  उसमें  शामिल  करने  की  कोशिश

 हि
 जगाना  चाहते

 ला  गया  है  भौर  उसके  लिए

 क्षो  बालकबि  बेरागी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  मड़ो
 जैसा  कि  उन्होंने  अपने  उत्तर  में  बताया  कि

 अगर  नलकूप  गहरे

 लगाने  ५  होदय  से  यह  जानना  चाहता
 aes  तो  फिर  वह  उस  प्र  सोचेगे
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 तो  वह  बतायें  कि  फुट  तक  के  नलकूप  को  वह  गहरा  नहीं  मानते  हैं  और  किसको  गहरा  म।नते
 कया  इसकी  कोई  परिमाषा  उन्टोंने  तय  कर  रखी  क्योंकि  गहराई  के  नाम  पर  बहुत  ज्यादा  किसानों  के
 साथ  अन्याय  और  घयता  होता  है  ?  अथर  मंत्री  जी  उत्की  कोई  परिभाषा  तथ  कर  देंगे  तो  बड़ी  कृपा

 होगी  ।

 भरी  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  शेलो  ट्यूबबेल  आमतोर  पर  100,  125
 और  150  फूट  तक  ही  कामयाब  होते  उप्ते  बाद  में  डेढ़  सो  फूट  से  अधिक  अगर  पानी  गहरा  है  तो
 उसे  डीप  टयूबबंल  कहते  हें  ओर  उसके  लिए  मोटर  आदि  बड़ी  यानी  ज्यादा  हासं  पावर  की  लगानी  पड़ती

 उसमें  भी  हम  कोशिश  करेंगे  ।  मैंने  पहले  भी  बताया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  शैलो  ट्यूबवल  में  शामिल
 जहां  पानी  काफी  गहरा  है  वहां  गहरे  नलकूप  इन  स्कोमों  के  अलाबा  दूसरी  स्कोमें  भो  चालू

 हो  सकती  इसके  लिए  हम  सर्वे  ओर  दृग्जामिन  कर  रहे  आशा  है  कि  बहुत  जल्दी  एक  फाइनल
 फैसला  कर  लेंगे  ।

 ]

 क्री  श्रोबल्लभ  पाणिप्रहो  :  मैं  माननोय  मन्त्रो  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  इस  योजना  में  कोई

 राजसहायता  दिए  जाने  की  बात  यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  राजसहायता  का  लाभ  गरोब

 खेतिहरों  को  उनकी  जाति  पर  ध्यान  न  देते  हुए  भर्थात  भले  हो  वे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसृचित
 जातियों  से  सम्बन्धित  न  भिल  रहा  याद  तो  स्थिति  के  महत्व  को  देखते  हुए  ओर  सरकार
 की  इस  चिन्ता  को  देखते  हुए  कि  अधिक  से  अधिक  भूमि  को  सिंचाई  के  अन्तगंत  लाया  क्या  सरकार
 सभी  गरीब  खेतिहरों  को  उनकी  जाति  पर  विचार  किए  बगेर  राजसहायता  देने  पर  विचार  करेगी  ?

 मैं  जानना  चाहंंगा  कि  क्या  कम  गहराई  में  लगाए  गये  ये  नलकप  केवल  खरीफ  मौसम  या  रबी
 मौसम  के  दोरान  सिंचाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  रबी  मौसम  के  दोरान  भी  वतंमान  जल  स्तर
 पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  अतः  रबी  मौस्तम  में  भी  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  करने  के  लिए  क्या  इन  नलकपों  को

 गहरा  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 ]

 थ्री  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  इसमें  रबी  और  खरीफ  को  फसल  का  सवाल  नहीं  सवाल
 तो  ट्यूबवेल  लगाने  का  है  ओर  इसमें  तोन  हजार  सहायता  के  तोर  पर  दिए  जाते  हैं  यानी  कि  1500
 रुपए  भारत  सरकार  की  तरफ  से  1500  रुपए  स्टेट  गवर्नेमेंट  को  तरफ  से  सारे  मुल्क  में  इसके  लिए
 88  करोड़  92  लाख  रुपया  खं  होगा  और  देश  में  5,92,834  ट्यूबवेल

 भरी  भोबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  एस०  सो०  और  एस०  टी०  को  इस  स्कीम  के  द्वारा  सहायता
 दो  जाएगी  ?

 थी  भजन  लाल  :  सीमान्त  किसानों  को  इसके  द्वारा  सहायता  दी  जाएगी  ओर  उसमें  अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  लोग  बकायदा  शामिल  हैं  ।

 ]

 बंघुआ  सजदूर

 +547.  भरी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  वया  श्रम  संत्नी  यह  बताने  की  कप  करेंगे
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 कया  समुचित  अनुवर्ती  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  कारण  मुक्त  किए  गए  बंधुआ  मजदूर
 फिर  से  बंधुआ  मजदूर  बनते  जा  रहे

 कया  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 ओर

 मजदूरों  के  फिर  से  बंधूआ  मजदूर  बनने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए
 जा  रहे

 क्षम  मंत्रालय  में  डप  मंत्री  राधा  किक्षन  :  सरकार  को  ऐसी  कोई  रिपोर्ट
 प्राप्त  नहों  हुई  है  ।

 इस  पहलू  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  कुछ  मूल्यांकन
 अध्ययन  किए  गए  हैं  ।  इन  अध्ययनों  ने  कार्यक्रम  में  सुधार  के  लिए  कुछ  सुझ्नाव  दिए

 मुगत  कराए  गए  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  का  उत्तरदायित्व  संबन्धित  राज्य  सरकार  का
 है  ।  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वात्त  हेतु  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अधीन  वित्तीय  सहायता  को  1-2-86
 से  4000/-  रु०  से  बढ़ाकर  6250/-  २०  प्रति  बंधुआ  श्रमिक  कर  दिया  गया  इसके
 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 योजना  को  आई०  आर०  डो०  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  आदि  जैसे  गरीबी
 निवा रण  कार्यक्रमों  क ेसाथ  समाकलित  करें|

 बंधुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाने  तथा  उनके  पुनर्वास  से  संबन्धित  कार्य  में  स्वैच्छिक  एजेंसियों  को
 शामिल  करने  को  योजना  30-10-87  से  शुरू  की  गई  है  ।

 भरी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  अध्यक्ष  मैं  लेबर  मिनिस्टर  से  यह  जानना  चाहता  हें  कि
 जबकि  हमारा  देश  प्रगति  कर  शताब्दी  के  प्रवेश  द्वार  पर  है  तो  फिर  बन्धुआ  मजदूरों  की  समस्या
 आज  भो  हमारे  सामने  मुंह  बायें  क्यों  खड़ी  है  ?  यह  एक  प्रशासनिक  समस्या  के  साथ-साथ  एक  सामाजिक

 कुरोति  के  रूप  में  भी  हमारे  देश  में  विद्यमात  क्या  सरकार  ने  सामाजिक  स्तर  पर  इप  समस्या  को
 हल  करने  के  लिए  कोई  उपाय  किए  हैं  ?  देखने  में  यह  आया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सारी  जिम्मेदारी  स्टेट
 गबनंमेंट  पर  डाल  दी  जाती  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  सेन्ट्रल
 गबनंमेंट  इसमें  कुछ  दृण्टरफियर  करती  है  ओर  क्या  स्टेट  गवर्नएेट्स  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझ्त।व
 दिए  हैं  !

 क्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोहश्  :  2-3  एजेन्सियां  हैं  जिन्होंने  इनको
 आइडेंटिफाई  किया  और  हमें  29  1988  तक  मिलो  फोगस्त  के  अनुप्तर  हमने  2,24,562
 मादमियों  को  आइडेंटिफाई  किया  जिसके  अन्दर  हमने  जिनको  रीहैबिलिटेट  कर  दिया  है  और  जिनको
 दो  टाइम  रोटी  कमाने  के  जगह  देने  के  बेंकों  से मदद  करने  के  लिए  और  सेण्टर  वी  तरफ  से
 और  स्टेट को  तरफ  से  *'सुनिए  ।  यह  बहुत  सीरियस  सवाल  है

 यह  कोई  ऐसी  बात
 नहीं  ह ैजिसको  एक  दूसरे  के  ऊपर  करके  कर  दें  ।

 बन्धुआ
 आ  इमियों  से  आपका  भी  उतना  ही  कन्सन  है

 जितना  हमारा  कन्सने  हमने  2,24,562  आइडेंटिफाइड  आदमि  से  1,98,508  लोगों  को

 12



 1547,  1910  मौखिक  उत्तर
 आ्््मिनगगगगण

 सरकार  स्टेट  गव्मेंट  के  साय  मिलकर  बसा  दिया  है  और  बाकी  जो  बेलेंस  26054  आदमी  रह  गए
 हैं  उनके  लिए  गवनंमेंट  अपनी  तरफ  से  पूरी  कोशिश  कर  रहो  है  कि  स्टेट  द्वारा  उनको  पूरी-पूरी  मदद  की

 बंकों  को  कहा  है  कि  वे  पूरो-पूरी  मदद  हमने  उतको  जो  पैसा  साथ  मिलक  र  दिया  है  बह
 तकरीबन  सरकार  की  तरफ  से  6,250  रुपये  हर  बॉण्डेंड  लेबर  को  दिए  जाते  हैं  जिसमें  50  परतप्रेन्ट  स्टेट
 गबनंमेंट  का  है और  50  परसेन्ट  सेण्टर  का  है  ।  इसके  अलावा  यदि  बंक  और  गवरनेंमेंट  स्कोम्स  का  देखा
 जाए  तो  हर  बॉण्डेंड  लेबर  को  तकरीबन  15  हजार  रुपए  तक  का  फायदा  मिला

 श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  सरकार  बन्धुआ  मजदूरों  की  सामाजिक  ओर  आधिक  सुरक्षा  के  लिए
 बया-क्या  उपाय  कर  रही  है  ?  क्या  सरकार  वा  कोई  ऐसा  विजार  है  कि  मजदूरों  की  मजदूरी  का  भुगतान
 क्रास्ड  चेक  से  किया  जाए  ताकि  उनका  आधधिक  शोषण  रोका  जा  सके  ।  इसके  साथ  ही  उनकी  छुट्टियों
 की  पगार  के  लिए  कया  प्रावधान  है  ?  साथ  हो  मजदूरों  में  कार्य  न  करने  को  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  बया  उपाय  कर  रहो  है  ?

 थो  जगदोश  टाईटलर  :  यह  सारी  की  सारी  जिम्मेदारी  स्टेट  गव्नमेंट  को  दे  रखो  वह  जिस
 तरह  से  ठोक  स्थिति  को  देखते  हुए  उसके  हिसाब  से  अपना  कानून  लागू  करे  ।

 ]

 क्री  तम्पन  थामस  :  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  संसद  सदस्पों  की  एक  समितिश्री  गुरूदास
 राज्य  सभा  के  नेतृत्व  में  बनाई  गई  थी  ।  उन्होंने  इन  खेतिहर  मजदूरों  का  देश  के  विभिन्न

 जैसे  बिहार  आदि  में  अध्ययन  किया  ।  उन्होंने  कहा  कि  जहां  बन्धक  मजदूर  हैं  वहां  कृषि  मुख्य  पेशा  लोगों

 द्वारा  इस  प्रकार  के  कई  लोग  भर्ती  किए  जाते  हैं  और  वे  उन्हें  अपने  राज्यों  में  काम  लेने  के  लिए  बन्धक

 मजदूरों  के  रूप  में  हस्तेमाल  करते  हैं  ।

 मैं  जानना  गा  कि  क्या  समिति  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  गया  है  और

 कया  सरकार  कृषि  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  लागू  करने  पर  भी  विचार  करेगी  ?

 और  यदि  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  है  भौर  इस  क्षेत्र  के  लिए  जो  बिनियम  निर्धारित  किए

 गए  हैं  उनका  पालन  नहीं  किया  जाता  है  ओर  इस  तरह  के  व्यक्तितयों  के  विरुद्ध  भ्रभियोग  चलाये  जाते  हैं
 तो  बया  इससे  जमोंदारों  ओर  इस  प्रकार  के  लोगों  द्वारा  बन्धुआ  मजदूर  प्रथा  का  उत्पादन  रोकने  में  मदत

 मिलेगी  ?

 झी  जगदीश  टाईटलर  :  यह  प्रश्न  दो  भिन्न  प्रकार  के  श्रमिकों  से  सम्बद्ध  बग्धुआ  मजदूर
 और  वे  मजदूर  जो  खेतों  में  कार्य  करते

 मेरा  उत्तर  यह  है  कि  समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसा  र--मैं  समझता  हूं  कि  मैं  शुद्धि  कर  सकता

 जो  अधिकांश  सिफारिशें  समिति  द्वारा  दी  गई  उनमें  से  दो  के  सिवाय  सभो  को  स्वीकार  कर  लिया
 $। गया  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  यह  वह  प्रएन  है  जिसे  पैं  फ्रंचरवें  श्रम  मंत्री  से  पूछ  रहा  हूं  ।  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  मुझे  सन््तोषजनक  उत्तर  मिलेगा  ।

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  उच्चतम  न्यायालम  ने  पहले ही  फरीदाबाद में
 पत्थर  की  खदानों  का
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 खत  न  न  गीनननी-द:3अक्इक्स्षी नये ते  फ5म  सक्न्ल््:क्

 दोरा  करने  के  लिए  अपने  प्रतिनिधियों  को  नियुकत  किया  था  और  बन्धुआ  मजदूरों  से  सम्बद्ध  शिकायतों

 के  बारे  में  प्रथम  सूचना  साक्ष्य  पता  करने  की  कोशिश  को  थी  ?

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  रिपोर्ट  कुछ  समय  पहले  पेश
 की

 गई  थी  ओर  उच्चतम  न्यायालय  ने

 इस  पर  अपने  निदेश  दिए  ये  और  फरीदाबाद  में  मजदूरों  से  सम्बन्धित  वे  निदेश  अभो  तक  कार्यान्वित

 किए  जाने  बाको  हैं  ?

 यदि  ऐसा  है  तो  क्या  आप  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  करेंगे  कि  यह
 समस्या  हमेशा  के  लिए  हल  हो  जाए  ?  क्ष्योंकि  आप  एक  नये  मंत्री  आप  इसे  ताजे  दिमाग से  कर
 सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  युवा  भी  हैं  ।

 श्री  जगदोश  टाईटलर  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  जो  रिपोर्ट  उच्चतम
 स्यायालय  द्वारा  दी  गई  थी  उसे  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  गया  है  ।  परन्तु  मैं  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग
 करके  राज्प  सरकार  को  इसे  यथाशी घ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिए  राजी  करने  की  कोशिश  करूंगा  ।

 राजस्थान  में  भारतोष  लाश  तिगम  के  गोदाम

 +548,  प्रो०  तिमला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  क्षाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  राजस्थान  में  गेर-सरकारी  पार्टियों  के  माध्यम  से  वेशानिक

 आधार  पर  गोदामों  का  निर्माण  कराया

 यदि  तो  इन  गोदामों  की  भंडारण  क्षमता  कितनी

 क्या  खाद्याननों  को  भंडारण  के  लिए  राजस्थान  से  अम्यश्र  भेजे  जाने  को  कोई  योजना

 क्या  खाद्यान्न  खुले  में  पड़े  रहे  और  खराब  हो  गए  तथा  सड़

 (®)  यदि  तो  इस  प्रकार  खराब  हुए  खाद्यान्न  को  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या  और

 भविष्य  में  देश  में

 बिषार  है  ?

 |

 शादय  ओर  नागरिक  पृति  भगत्रालय  के  राज्य  भग्झी  सुख  :  (१)  से  (=)  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 उत्पन्न  खाद्यान्न  के  उचित  भंडारण  हेतु  क्या  प्रभावी  कदम  उठाने  का

 विवरण

 हां  ।
 ये

 गोदाम  भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  विहित  विनिदिष्टियों  के  अनुसार  निजी
 पार्टियों  द्वारा  बनवाए  गए  थे  ।
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 नी  सीःससस  अत  पयथपिपफन्तपयय

 भारतोय  खाद्य  निगम  ने  राजस्थान  में  निजी  पारियों से  3.71  लाख  मीटरी  टन  ढको  हुई
 भ्रण्हा  रण  क्षमता  किराये  पर  लो  थी  ।

 राजस्थान  को  खाद्यान््नों  का  स्टाक  न  केवल  राज्य  को  जरूरतों  बल्कि  अन्य  राज्यों  की
 जरूरतों  को  भी  पूरा  करने  के  लिए  भेजा  और  वहां  भण्डारित  किया  जाता  राजस्थान  से

 अन्य  राज्यों  को  भी  अपेक्षित  मात्रा  में  स्टाक  भेजा  जाता

 और  1986-87  के  दौरान  राजस्थान  में  भिन््म-भिन्न  समय  पर  कवर  और  प्लिथ
 स्टोरेज  में  भण्डारित  खाद्यान्नों  का  सटाक  2.69  लाख  मोटरी  टन  से  4.84  लाख  मीटरी  टन  के

 बोच  था  ।  इस  स्टाक  में  से  वर्ष  के  दौरान  156  मीटरी  टन  गेहूं  खराब  हो  गया  था  ।

 खाद्याम्नों  का  स्टाक  यथा  सम्भव  ढके  हुए  गोदाम  में  रखा  जाता  जो  स्टाक  ढके  हुए
 गोदामों  में  नहीं  समा  सकता  है  उसे  कबर  और  प्लिथ  स्टोरेज  के  अन्तगंत  रखा  जाता  भारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा  कवर  और  प्लिय  व्यवस्था  के  अन्तगत  स्टाक  की  सुरक्षा  करते  के  लिए  निरू

 लिखित  पग  उठाए  जाते  हैं  :---

 (1)  कंप  स्टोरेज  में  भण्डारित  स्टाक  के  लिए  समुचित  निकासी  और  निभार  की  व्यवस्था  की
 जाती

 (2)  स्टाक  को  पोलीथीन  की  चादरों  से ढककर  नाइलोन  के  रस्सों  से  बांघ  दिया  जाता

 (3)  भ्रनाज  को  स्वस्थ  स्थिति  में  बनाए  रखने  के  लिए  साफ  मौसम  में  खुले  में  स्टाक  को  हवा
 लगाई  जाती  और

 (4)  पक्षियों  भादि  से  क्षति  की  रोकथाम  करने  के  लिए  नियतकालिक  निरीक्षण
 किया  जाता  है  ।

 ]

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  माननीय  अध्यक्ष  मुझे  यह  कहते  हुए  ब  हुत  दु:ख  होता  है  कि
 भण्डा  रण  क्षमता  पर्याप्त  न  होने  को  वजह  से  देश  का  156  मी०  टन  अनाज  सड़  गया  ।  आज  देश  अकाल
 को  भयंकर  विभीषिका  में  है ओर  इस  स्थिति  में  इतने  अनाज  का  सड़  जाना  बहुत  दुःखद  बात  मैं
 माननीय  मन्त्री  जी  ने  पूछना  चाहती  हूं  कि  इतना  अनाज  जो  सड़ा  गया  यह  केवल  राजस्थान  में  भण्डारण
 व्यवस्था  के  अन्तगंत  ही  खराब  हुआ  ?

 दूसररी  बात  यह  है  कि  ''

 अध्यक्ष  भहोदय  :  दूसरा  प्रश्न  बाद  में  ।

 भी  सुख  राम  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  भण्डारण  क्षमता  को  कोई  कमी  नहीं  156  मी०
 टन  अनाज  जो  सड़ा  है  वह  प्राकृतिक  कारणों  से  सड़ा  है  क्योंकि  हमारे  पास  दो  किस्म  के  भण्डारण
 एक  तो  कवड़  हैं  ओर  दूसरा  सिस्टम  है  कवर  एण्ड  प्लिय  गंप  जिसमें  प्लिप  बनाई  जाती  है  और
 ऊपर  से  ढांप  दिया  जाता  वहीं  पर  वह  अनाज  रखा  हुआ  था  जोकि  नेचुरल  काजेज  की  वजह  से
 खराब  हो  इस  वास्ते  नहीं  खराब  हुआ  कि  वहां  पर  भण्डा  रण  क्षमता  की  कोई  कमी
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 प्रो०  निर्मला  कुमारी  दाक्तावत  :  अध्यक्ष  मम्त्री  जो  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर ही  नहीं  दिया
 मैंने  पूछा  था  कि  देश  में  कुल  कितना  अनाज  सड़ा  मन््त्री  जी  ने  अपने  बलेरिफिकेशन  में  भो  यह  नहीं
 कहा  कि  यह  केवल  राजस्थान  में  सड़ा  है  या  पूरे  देश  में  सड़ा  आपने  बताया  कि  प्राकृतिक  कारणों  से

 सड़ा  मैं  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  आज  देश  में  भयंकर  अकाल  लोगों  के  पास  खाने  के  लिए  अनाज
 नहीं  ऐसी  स्थिति  में  बया  अनाज  का  सड़  जाना  उचित

 मेरा  दूसरा  सप्लीमेन्टरी  बवश्चन  यह  है  कि  आपके  पास  जो  स्टोरेज  की  क्षमता  है  बया  उसमें
 निकट  भविध्य  में  अनाज  सड़ने  की  सम्भावना

 थ्री  सुख  राम  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्या  का  प्रशएन  राजस्थान  से  सम्बन्धित  था  इसलिए
 मैंने  राजस्थान  से  सम्बन्धित  156  मी०  टन  अनाज  सड़ने  की  फीगर  बताई  यदि  वे  अलग  से  प्रश्न
 करें  कि  सारे  देश  में  कुल  कितना  अनाज  सड़ा  तो  उसका  जवाब  भी  में  दे  राजस्थान  से  सम्बन्धित
 यह  प्रश्न  था  इसलिए  मैंने  राजस्थान  सम्बन्ध  में  बतला  दिया  ।

 प्रो०  निर्मला  कुमारों  शक्ताबत  :  माननोय  मन््त्री  जी  शायश  अच्छो  तरह  से  प्रश्न  तढ़ा  ही  नहीं
 इसमें  पूछा  गया  है  कि  कुल  कितना  अनाज  सड़ा  राजस्थान  का  कहीं  उसमें  जिक्र  ही  नहीं  है  ।

 उसकी  हेडिंग  तो  आपने  लगाई  बाकी  मैंने  तो  उसमें  यह  पूछा  था  कि  देश  में  कितना  अनाज  केवल
 राजस्थान  के  बारे  में  ही  नहीं  पूछा  था  कि  वहां  पर  कितना  अनाज  सड़  राजस्थान  से  क्या  आप
 अनाज  शिफ्ट  कर  रहे  हैं  यह  क्वेश्चन  तो  है  बाकी  यह  कहीं  नहीं  पूछा  कि  केवल  राजस्थान  में  कितना
 अनाज  सड़ा  ।  इसलिए  यदि  मन्त्री  जी  के  पास  इस  समय  फ़ोगर्स  नहीं  है  तो  बाद  में  दे  दें  परम्तु  उसको
 गलत  न

 क्री  खुल  राम  :  भारतोय  क्षाद्य  निगम  के  पास  1986-87  में  जो  कुल  अनाज  रखा  था  उसके
 खराब  होने  का  जो  परसेन्टेज  है  बह  कुल  अनाज  का  0.64  परसेन्ट

 प्रो०  निर्मला  कुमारों  शक्तावत  :  मेरे  दूसरे  सप्लीमेन्टरी  का  जवाब  तो  मंत्री  जी  ने
 दिया  ही  नहीं  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  राजस्थान  के  लोगों  आपके  आदेश  से  इतना
 अधिक  पैसा  लगाकर  भण्डारण  की  व्यवस्था  की  है  लेकिन  आपने  बताया  कि  भण्डारण  की  व्यवस्था  की
 वजह  से  ही  अनाज  नहीं  सड़ा  बल्कि  पालिथीन  बंग  में  ठोक  से  न  रखमे  की  वजह  से  सड़ा  है  तो  मेरा
 प्रश्न  यह  भी  था  जिसका  आपने  जवाब  नहीं  दिया  कि  क्या  आप  हस  भण्डारण  क्षमता  को  राजस्थान  से
 शिफ्ट  करके  देश  के  दूसरे  कोने  में  ले  जाना  चाहते  हैं  ?

 तीसरा  प्रश्न  यह  भी  था  कि  निकट  भविष्ट  में  अनाज  न  सड़ं--क्या  इसकी  भी  आपने  कोई
 व्यवस्था  कर  ली  क्या  आपने  इस  बात  को  जांच  लिया  है  कि  निकट  भविष्य  में  अमाज  नहीं
 सडेंगा  ?

 श्री  सल्ल  राम  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  11.03  लाख  टन  कवड  भण्डारण  को  क्षमता

 क्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  राजस्थान  के  बारे  में  उत्तर  देते  हैं  अनब्कि  ये

 घाहती  हैं  कि  पूरे  देश  की  बात  हो  ।

 करो  सल  राभ  :  राजस्थान  का  प्रएन  आप  राजस्थान  को  आपने  प्रश्न  राजस्थान  के  बारे
 में  किया  है  ।
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 श्रीमती  निमला  कुमारों  शक्तावत  :  आपने  सवाल  को  पढ़ा  नहीं

 श्रो  सुख  राम  :  मैंने  सवाल  पढ़ा  हुआ  आपने  की  भण्डारण  क्षमता  के  बारे  में
 एन  पृछा  तो  राजस्थान  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  वह  11.03  लाख  टन  की  कबड़  भंडारण
 मता

 अध्यक्ष  महोदय  :  सवाल  सारे  देश  का  सत्राल  का  आशिरी  पेरा

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  आप  प्रश्न  के  एक-भाग  को  पढ़िए  ।

 को  सल  राम  :  जो  स्टेटमेंट  मैंने  रखा  उसी  में  जवाब  दे  दिया  उसी  में  जवाब  दे  दिया

 है  कि  क्या-क्या  इफंक्टिव  स्टेप्स  हमने  लिए  ताकि  अनाज  सड़े  नहीं  ।  यही  उत्तर  में  आपने  उसको

 पढ़ा  होगा  ।  आपने  राजस्थान  के  बारे  में  वह  मैंने  आपको  बताया  कि  11.03  लाख  टन  को  क्षमता
 है  और  47,910  टन  की  ओर  कंपेसिटी  के  गोदाम  राजस्थान  में  बनाए  जा  रहे  जहां  सारे  देश  का प्र

 प्रश्न  2067  लाख  टन  की  क्षमता  के  गोदाम  अगर  आप  राजस्थान  का  पूछना  चाहता  मैंने

 आपको  जवाब  दे  दिया

 श्री  मतो  निला  कुमारो  वक्तावत  :  देश  का  हो  मैन्शन  आपने  इसका  जवाब  नहीं  दिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  बहुत  हो  गया  ।

 सष्य  प्रदेश  को  नियस्त्रित  मूल्य  के  कपड़े  का  बितरण

 +549.  करी  कस्मोदोलाल  जाटब  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  चावल  और  तेल  के  अलावा  कपड़ा  भी

 बितरित  किया  जा
 रहा

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  चम्बल  डिवीजन  में  इन  लोगों  को  कुल  कितना  कपड़ा  बितरित्न

 किया  गया  और

 केन्द्रीय  सरकार  यह  किस  प्रकार  सुनिश्चित  करती  है  कि  ये  वस्तुएं  जिन  लोगों  में  बितरित
 की  जानी  होती  उन  तक  पहुंच  रही  हैं  अथवा  नहीं  ?

 ]

 लाह्य  ओर  तागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  हां  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  उपभोक्ता  सहकारी  जो  कंट्रोल  के  कपड़े  का  बन्दोबस्त  करने  वाली
 राज्य  एजेन्सी  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1986-87  के  दोरान  मध्य  त्रदेश  के  चम्बल  प्रभाग  में
 कंट्रोल  के  कपड़  की  488  गांठें  वितरित  की  गईं  ।

 |  कंट्रोल  के  कपड़े  के  वितरण  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  भारत  सरकार

 रा

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सलाह  देती  रही  है  कि  वे  यह  |  नश्चित  करें  कि  कंट्रोल  का  कपड़ा  उन
 गों  को  वितरित  किया  जिनके  लिए  वह  है  ।

 77
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 श्री  कम्मोदीलाल  शाटव  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  चम्बल  प्रभाग  में  कंट्रोल
 के  कपड़े  की  488  गांठें  वितरित  की  लेकिन  गरीब  लोगों  को  कपड़ा  नहीं  मिलता  है  ।  न  कहीं  राशन
 काई  द्वारा  दिया  जाता  है  ओर  न  बोड  लगा  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  जो  कपड़े  का
 बितरण  नहीं  हो  रहा  क्या  उसकी  जांच  करने  को  कृपा  करेंगे  ?

 थ्रो  सुख  राम  :  अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  की  नोडल  एस०  सी०  सी०  एप्रृव  की  गई
 उसकी  जिम्मेदारी  है  कि  स्टेट  कन्ज्यूमर  फैडरेशन  को  या  स्टेट  गवनंमेंट  के  जो  नोमनिज  उनको

 एलोफेशन  करें  ।  इसके  बाद  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  के  माध्यम  से  बंटवारा  होता  है  और  राज्य  सरकार  की

 जिम्मेदारी  है  कि  वह  बंटवारा  ठीक  ढंग  से  जहां-जहां  से  हमको  शिकायत  आती  हम  उसके

 बारे  में  स्टेट  गवनमेंटस  को  लिखते  हैं  कि  वह  टीक  ढंग  से  बंटवारा  करे  ।  हमारे  पास  मध्य  प्रदेश  से  ऐसी
 कोई  दरेंगलेरीटीज  की  शिकायत  नहीं  आई  यदि  माननीय  सदस्य  बतायेंगे  कि  कहां  अनियमिततायें

 तो  उसके  बारे  में  हम  स्टेट  गवनंमेंट  को  जरूर  ताकि  उसको  ठीक  ढंग  से  व्यवस्था  हो  ।

 शरीमतो  पटेल  रसाबेन  रामजोभाई  अध्यक्ष  प्रश्त  का  भाग  है--कक््या
 राज्यों  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  चावल  ओर  तेल  के  अलावा  कपड़ा  भी  वितरित  किया  जा

 रहा  मेरे  गुजरात  में  सोराष्ट्र  और  राजकोट  जिले  में  बहुत  सूखा  वहां  कमजोर  लोगों  के  लिए
 ज्यादा  बंटवारा  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 थी  सल्ल  राम  :  अध्यक्ष  भारत  सरकार  ने  यह  जो  चीप  कन्ट्रोल्ड  क्लाथ  यह  महज  गर॑
 लोगों  के  लिए  और  जो  कमजोर  वर्गों  के  लोग  उन्हों  के  लिए  निर्धारित  किया  है---और  सूथाप्रस्त
 क्षेत्रों  जहां-जहां  कमजोर  बगं  के  लोग  हैं  जो  स्टेट  की  कन्ज्यूमर  काआपरेटिव  फरेडरेशन्स  उनका
 यह  काम  बनता  है  कि  वे  वहां  उस  कपड़े  को  उनको  दें  ।  माननीय  सदस्या  अगर  कोई  शिकायत
 तो  स्टेट  गवरनमेंट  को  उसके  बारे  में  लिखेंगे  क्योंकि  उन्हीं  को  इसका  इन्तजाम  करना  है  ।

 नगरपालिकाओं  तथा  सगर  मिगसों  के  लिए  भागरिक  कानून

 न
 +550,  डा०  0०  के०  पटेल  -

 डा०  फूलरेण  गहा  :

 क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  पूरे  देश  की  नगरपालिकाओं  तथा  नगर  निगमों  के  लिए  एक  भादर्श
 लागरिफ  कानून  बनाने  का  विचार  है  और  इस  पर  विचार  करने  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करने
 के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है

 क्या  सरकार  को  समिति  की  सिफा  रिशं  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 1$



 15  1910  मौखिक  उत्तर

 इस  सम्बन्ध  में  बया  कार्यवाही  की  गई

 धाहरी  विफास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  भारत  सरकार  ने
 समस्त  देश  के  लिए  नगर  निगम  अधिनियमਂ  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  सप्तिति का  गठन
 किया  है  ।  समिति  द्वारा  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  अध्री  प्रस्तुत  की  जानी  है  ।

 ल्ण्ज  +्च्छ

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  मुज्न  यह  देख  कर  आश्चयं  हुआ  है  कि  मेरे  प्रश्त  के  सभो  चार  भागों  का
 एक  ही  उत्तर  दिया  गया  है  |  यह  देखा  गया  है  कि  जहां  कहीं  भी  विपक्षी  दल  नगर  निगमों  के  कारयं-प्रभ्नारी

 होते  विशेष  रूप  से  मेरे  राज्य  में  जहां  तीन  निगमों  का  काये  विपक्ष  के  पास  है  वहां  राज्य  सरकार  द्वारा
 उनसे  सौतेला  व्यवहार  किया  जाता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  तारीख  को  यह  समिति  गठित
 की  गई  और  क्या  रिपोर्ट  पेश  करने  के  लिए  किसी  समय  सीमा  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 ]

 हो  दलबोर  सिह  :  1985  में  यहां  पर  मेयर्स  कान्फ्र नस  हुई  थी  और  उसमें  मेयस  की  तरफ
 से  यह  विचार  रखा  गया  था  कि  धसिगिल  म्यूनिश्चिपेलिटो  एक्ट  इण्डिया  में  एक  ही  एक्ट  बनना  चाहिए  ।
 यह  कहना  गलत  है  कि  कोई  स्टेट  गवर्नेमेंट  किसी  म्यूनिसिपैलिटो  के  साथ  डिस्क्रिमिनेशन  कर  रही  है  ।
 उसमें  विरोधी  पारियों  के  मेयसं  भो  थे  और  इसके  लिए  ज्वाइन्ट  सेक्रेटरी  लेविल  की  कमेटी  सेट-अप  की
 गई  है  ।  1986  में  फिर  मेयर्स  ने  कहा  कि  इसमें  हमको  भी  सम्मिलित  किया  उनके  भी  ग्यूज  हैं  ।

 चार  मीटिंग  हो  गई  हैं  और  जंसे  ही  रिपोर्ट  हम  उस  पर  विचार

 ]

 क्री  ई०  अय्यपृ  रेड्डी  :  शहरी  क्षेत्रों  मे ंमकानों  का  निर्माण  नियन्त्रित  करने  सम्बन्धी  अधिनियमनों
 को  अधिकता  भ्रष्टाच'र  के  पनपने  का  आधार  बन  गया  नगरप।/लिका  शहरी  अधिकतम
 सीमा  नगर  आयोजना  भवन  निर्माण  सम्बन्धी  प्रादेशिक
 विनियमन  जैसे  कई  अधिनियमन  हैं  जिनसे  एक  नागरिक  यदि  वह  किसी  भी  शहरी  जमघट  में  एक
 छोटे  घर  का  निर्माण  करना  चाहता  सामना  करना  पड़ता  जैसा  कि  मैंने  कहा  था  यह  लगभग  सभी
 राज्यों  में  भ्रष्टाचार  के  पनपने  का  स्थान  बन  गया  इन  सभी  अधिनियमों  को  मिलाकर  एक  समान
 अधिनियमन  होना  चाहिए  और  एक  केन्द्रीय  प्राधिकरण  होना  चाहिए  जहां  नागरिक  जा  सके  और  उन्हें
 न  केवल  नागरिक  सुविधाएं  प्राप्त  हो  सकें  अपितु  मकान  बनाने  को  स्थिति  में  भी  हो  सके  ।  क्या  मन्त्री
 महोदय  हमें  आश्वासन  देंगे  कि  इस  प्रकार  का  एक  अधिनियमन  कम  से  कम  तीन  महीने  या  छह  मही ने  में
 लाया  जा  सकेगा  ?

 ]

 भ्रो  दलबोर  तह  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  बहुत-सी  निकाय  हैं  भौर  बहुत  सी  हमारी
 संस्थाएं  काम  करती  हैं  इस  चीज  को  देखते  हुए  मेयमं  ने  कहा  है  कि  इसमें  बहुत  से  लोगों  को  कम्क्यजन
 होता  इसलिए  एक  तरह  का  एक्ट  होना  जो  रेस्पेक्टिव  स्टेट्स  उनके  कार्यक्रमों  को  देखते

 हुए  मेयस  ने  भी  सजेशचन्स  दिए  हैं  और  उनकी  बेठकें  भी  हुई  हैं  और  उनकी  जो  रिक्मन्डेशन्स  हैं  उनको
 हम  देखेंगे  और  जंसे  ही  रिपोर्ट  हम  देखेंगे  मेय्स  ने

 भी
 कहा  है  कि  इसको  जल्द  से  जल्द  बनाया

 इसकी  बंठकें  हो  रही  दिल्ली  में  दो  बार  बेठकें  बम्बई  में  हुई  है  और  कलकत्ता  में  भी
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 काना

 हुई  है  और  बड़े-बड़े  नगरों  में  किस  तरह  के  एक्ट्स  हैं  और  कहां पर  क्या  सहूलियतें  इन  सब  चीजों  को
 देखा  जा  रहा  म्यूनिसिपलिटोज  कहती  हैं  कि  हमको  बहुत  दिककतें  पापूलेशन  बढ़  रही  है  और
 आक्टराय  खत्म  कर  दी  गई  है  ओर  किस  तरह  से  उनको  फाइनेन्शियल  पोजोशन  ठोक  ये  सारी
 एस्पेक्टस  जिन  पर  जैसे  ही  रिपोर्ट  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 ]

 भरी  हन्तान  मोल्लाह  :  क्या  माननीय  मन्त्री  बताएंगे  कि  सारे  देश  में  कितनी  नगरपालिकाएं  हैं
 ओर  उनमें  से  कितनों  ने  चुनाव  कराए  हैं  ओर  उनमें  से  कितनी  नामजद  निकाय  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रश्न  के  अन्तगंत  नहीं  आता  है  ।

 इसके  लिए  तो  आपको  दूसरा  सवाल  पूछना  पड़ेगा  ।

 भर  हम्तान  सोल्लाह  :  क्या  मन्त्री  महोदय  सभी  नगरपालिका  चुनावों  में  मतदान  के  लिए  18  वर्ष
 की  आयु  करने  पर  विचार

 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  भिन्न  प्रश्त  है  ।

 डा०  बो०  एल०  शेलेश--अनुपस्थित  ।

 श्री  टी०  बशी  र--अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  सूची  समाप्त  हुई
 नलफा  बज

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 प्रामोभ  विकास  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  आबंटित  धनराशि

 +531].  झो  परसरशाम  भारद्ाज  :  बया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 है

 दोरान  प्रामीण  विकास  को
 प्रत्येक  योजना  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 जारी  को  गई  धनराशि  ओर  राज्यों  द्वारा  प्रत्येक  योजना  के  लिए  किए  गए  अंशदान  का  राज्यवार  संघ
 राज्य  क्षेत्र-वार  ब्योरा  क्या  और  ,

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया
 ओर  यह  कुल  आवंटन  का  कितने  प्रतिशत  है  ?

 कृि  मंत्रालय  में  प्रासील  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  और
 इस  विभाग  के  मुख्य  प्रामोण  विकास  कायंत्रमों  अर्थात्  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 ष्ट्रोय  ग्रामीण
 रोजगार  प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कायं  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्र  क

 मरुभूमि  विकास
 कार्यक्रम  तथा  प्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अपेक्षित  जानकारी  को  दर्शाने  वाले  विवरण
 पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  में  रखे  गए  ।  बेलिए  संश्या  एल०  टी०  5853/88

 ]
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 ट्र्स्टि  काओ  रंगा  का  प्रबन्ध

 +533.  श्री  संफुद्ोन  अहमद  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  काजीरंगा  स्थित  टूरिस्ट  लॉज  का  प्रबन्ध  कार्य  स्थायी  रूप  से
 असम

 राज्य  सरकार  को  सोंप  दिया  भोर

 यदि  तो  क्या  अत्तम  राज्य  सरकार  द्वारा  टूरिस्ट  लॉज  के  कर्मचारियों  जिन्हे  प्र
 में  भारत  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  नियुक्त  किया  गया  पूरे  वेतन  के  लाभ  सहित  सेवा में  रख  लिया

 प्म्भ
 गया  है  ?

 पर्यडन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  राज्य  सरकार  द्वारा  बेहतर
 वेक्षण  तथा  नियन्त्रण  रखने  को  दृष्टि  पयंटन  भारत  सरकार  ने  काजी  रंगा  स्थित  वन  गृह  असम
 सरकार  को  अन्तरित  कर  दिया  है  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  उन  भूतपूर्व  कमंचारियों  को  जिन्होंने  असम  सरकार  में
 रोजगार  के  विकल्प  का  प्रयोग  राज्य  सरकार  के  तदनुरूपी  वेतनमान  की  अनुमति  दी  गई  है  तथा
 उनके  वेतन  को  बरकरार  रखा  मया  है|

 भोदामों  का  सिर्माण

 *534,  भ्री  प्रकाश  चगा  ।

 की  भीहरि  राव  :

 ॥या  खाश्ा  और  नाभरिक  पूतति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1988  भोर  1989  के  दोरान  सरकारी  ओर  गेर-सरकारो  क्षेत्रों  मे ंऔर  अधिक
 मो  का  निर्माण  कराने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन गो गाद

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  सागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सख  :  और  भारतीय
 खाद्य  निगम  और  सेन््ट्रल  वेयरहाउसिंग  का  जो  कि  मंत्रालय  के  नियन्त्रणाघीन  दो  साव॑जनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रम  का  1987-88  ओर  1988-89  के  दोरान  14.82  लाख  मीटरी  टन  की  भण्डारण  क्षमता
 का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  जिसमें  से  ।  के  दोरान  1988  तक  4.52  ला  मोटरी
 टन  की  क्षमता  को  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  इन  दो  उपक्रमों  द्वारा  इस  समय  7.५9  लाख  मीटरी
 टन  क्षमता  का  निर्माण  करवाया  जा  रहा  है|  शेष  क्षमता  का  निर्माण  1988-89  के  दौरान  शुरू
 करने  का  प्रस्ताव  है|

 निजी  क्षेत्र  में  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करने  विषयक  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  मन्त्रालय  के

 विदा  राधीन  नहीं  है  ।

 1987-88  के  दौरान  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  सिगम  को  38.00  करोड़  रुपए  निमुक्त
 किए  हैं  ताकि  वे  निर्माण  कार्यक्रम  को  शुरू  कर  सके  ।  इसो  प्रयोजन  देतु  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिए
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 1988-89  ६  तु  27.75  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  को  स्वीकृत  किया  गया  सेण्ट्रल  वेयरहाउर्सिंग
 का रपोरेशन  अपने  निर्माण  कार्यक्रमों  में  स्वयं  अपने  स्रोतों  से  धनराशि  लगा  रही  है  ओर  कारपोरेशन  को
 1987-88  और  1988-89  के  दोरान  कोई  बजटीय  समर्थन  प्रदान  नहीं  किया  गया  है/प्रदान  करने  की
 सम्भावना  नहों  अनुमान  है  कि  सेण्ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपो  रेशन  अपने  निर्माण  कार्य  क्रम  का  वित्तपोषण
 करने  के  लिए  स्वयं  अपने  ल्लोतों  से  1987-88  के  दोरान  लगभग  18.00  करोड़  रुपए  ओर  1988-39
 के  दोरान  20.00  करोड़  रुपए  खर्च  करेगी  ।

 फलों  का  उत्पादन

 +535,  डा०  जो०  बिजय  रामा  राव  :  कया  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  फलों  की  खेतो  के  क्षेत्रफल  और  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन
 में  बद्धि  हुई  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  गत  तीन  वर्षों  का  राज्य-वार  ब्योरा  क्या

 कृषि  मंत्रो  भजन  :  1984-85  तक  के  भूमि  उपयोग  के  आंकड़े  उपलब्ध
 इससे  पता  चलता  है  कि  फलों  के  अन्तगंत  के  क्षेत्र  में  बढ़ने  की  प्रवृत्ति  दिखाई  पड़ो  केले  के
 फलों  के  उत्पादन  सम्बन्धी  सरकारी  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शाज्पों  को  झहरो  बिकास  के  लिए  धनराधि  का  भावंटन

 *536.  थभो  ए०  जे०  थो०  थो०  महेदबर  राव  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  शहरी  विकास  के  लिए  धनराशि  का  आबंटन  करती

 यदि  तो  क्या  यह  धनराशि  तदर्थ  आधार  पर  भो  आबंटित  को  जाती

 आन्ध्र  प्रदेश  को  पिछले  तोन  बर्षों  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ?

 धाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  केन्द्र  द्वारा  प्रबंतित
 छोटे  ओर  मध्यम  दर्ज  के  नगरों  की  एकोकृत  विकास  डोी०  एस०  एम०  टो०  )  और  शहरी  मूलभूत
 सेवाएं  बी०  योजनाओं  के  अन्तगंत  संघ  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  समानाधार  पर
 निधियों  का  नियतन  किया  जाता  है  ।

 ,

 ये  निधियां  योजनाबद्  पद्धति  के  अनुसार  मुहैया  की  जाती
 बृहृद  बम्बई  शहर में  जावास  ओर  मलिन  बस्तियों  की  विकट  समस्याओं  का  सामना  करने  के  सातवीं  योजना  अवधि

 के  दोरान  ब्यय  किए  जाने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  100  करोड़  रु  ए  के  एक  विशेष  केन्द्रीय  अनुदान को  स्वीकृति  दी  गई
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 दी  गई  राशि  इस  प्रकार  है  ।

 बषं  आई०  डो०  एस०  एम०  टी०  के  लिए  यू० बी०  एस०  के  लिए
 लाखों  लाखों

 1985-86  117.00  शून्य  योजना  नहों
 1986-87  123.50  5.60

 1987-88  108.70  13.60
 ता  ——  न्+

 नोली  हरी  काई  को  उबरक  के  रूप  में  लोकप्रिय  अनाता  ओर  उसका  उत्पादन

 #$48,  भीमती  बेजयम्तो  माला  बालो  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  अत्यधिक  कम  लागत  वाली  नीली  हरी  काई  को  उवंरक  के  रूप  में  लोकप्रिय  बनाने
 झोर  उसका  उत्पादन  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  ओर

 कया  सरकार  का  हस  सस्ते  उर्वरक  का  उत्पादन  करने  ओर  उसकी  तमिलनाड़  में  छोटे  तथा
 सीमांत  किसानों  को  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  का  विचार  है  क्योंकि  इसका  चावल के  खेतों  में  प्रयोग  किया
 जाता

 कृषि  मंत्री  भजन  :  सरकार  जेब-उवेरकों  के  विकास  तथा  उपयोग  की  रा  रेप
 परियोजना  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  जिसके  तहत  नीली  हरी  काई  के  उत्पादन  को  बढ़ाया  दिया  जा
 रहा  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  नोली  हरी  काई  का  उत्पादन  करने  और  उसे  किसानों को
 उसकी  सप्लाई  करने  के  लिए  तमिलनाडु  में  5  उप-केन्द्र  मंजूर  किए  गए  1987-88  के  दौरान  घन
 केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाकर  8  कर  दी  गई

 प्रभानित  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  घन-राधि  का  आवंटन

 540.  भ्री  बाई०  एस०  महाअन  :  गया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंते  कि  ।

 कया  वर्ष  1987-88  की  तुलना  में  वर्ष  1988-89  के  दोरान  कृषि  के  [  लए  बजट  प्राबधान
 में  लगभग  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  गई

 यदि  तो  क्या  खाद्याननों  के  1750  लाख  टन  के  उत्पादन-लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 प्रमाणित  बीजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  आबंडित  धमराशि  में  भी  इतनी  ही  वृद्धि  को  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  संत्रो  सन  :  जोर  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 मनन  नमन  पाना  ॑यता  अममबम+  6०

 विदेशी  स॒त्रा  अजन  के  निर्धारित  लक्ष्य

 +541.  भरो  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  पयंटन  सबसे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  भ  जन  का  स्रोत

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  पयंटन  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विदेशी  मुद्भा  के  अर्जंत  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित
 गया  और

 अब  तक  क्या  उपलब्धियां  रही

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  पर्यटन  भारत  में  सबसे  अधिक
 निवषल  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  का  क्षोत्त  है  ।

 छठी  योजनावधि  के  दोरान  पर्यटन  से  5,886  करोड़  रु०  की  विदेशों  मुद्रा  अजित  की

 सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  पयंटन  से  लगभग  9,305  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  ऋय
 का  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया

 सातवों  योजनावधि  के  पहले  3  वर्षों  के  दोरान  पयंटन  से  अनुमानित  बिदेशों  मुद्रा  आय  इस
 प्रकार  है  :--

 ाआएणिखएणय।ण।पयतपथयपपय  न

 वर्ष  रु०

 वर्ष
 कर

 1985-86  1,460
 1986-87  1,780

 ]

 पुरामी  दिल्ली  में  कथित  अवध  निर्माण

 +543.  डा०  चगा  शोख्वर  वर्मा  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बतझले  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पुरानी  दिल्ली  के  खारी  बावली
 भादि  जेसे  क्षेत्रों  मे  रिहायशी  ओर  वाणिज्यिक  दोनों  प्रकार  के  अवैध  निर्माण  किए  जाने  की

 जानकारी  है  जेसाकि  17  1988  के  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 24



 15  1910  लिखित  उत्तर

 क्या  ये  भवन  अग्नि  शमन  नियमों  के  अनुरूप  है  ओर  मजबूती  की  दृष्टि  से  सुरक्षित  हैं  और

 यदि  तो  मकान-मालिकों  के  विरुद्ध  क्या  का  यंवाही  की  गई  है  अथदा  करने  का  विचार  ओर

 घया  इन  भवनों  के  सम्बन्ध  में  जांच  कराने  का  विचार  है  ?

 क्षहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  सम्बन्धित  जनसत्ता

 समाचार  सरकार  के  ध्यान  में  आया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  प्रस्तुत  विवरणों  के  अनुसार  निम्नलिखित  तीन  सम्पत्तियां

 1.  प्म्पत्ति  गली  दिल्ली  ।

 2.  सम्पत्ति  संडया  3390  गली  हकीम  बग्गा  दिल्ली  ।

 3.  सम्पत्ति  संख्या  दिल्ली  ।

 और  ये  निर्माण  दिल्ली  नगर  निगम  अधिनियम  भवन  उप  नियमों  तथा  अग्नि  शमन

 विनियमनों  के  उल्लंघन  दिल्ली  नगर  को  इसका  बोघ  है  और  ऐसी  सम्पत्तियों  के  मालिकों/निर्माताओं  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दो  चूंकि  कायंवाही  प्रगति  पर  है  इसलिए  कोई  आंच  का  प्रस्ताव

 गई  डेरो  पोजना

 *«544.  भर  सो०  जंगा  रेड्डी  :  गया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 छोटे  और  सी
 मान्त  किसानों

 को
 दुधारू  पशु  खरीदने  और  पालन  करने  हेतु  प्रोत्माहित  करने

 के  लिए  शुरू  किए  गए  की  मुझ्य  बातें  क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  राज्य-वार  इन  कार्यक्रमों  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगगंत  विभिन्न  मदों  के  लिए  1988-89  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  भजन  :  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ओर  विशेष  घटक

 आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  जैसी  अन्य  योजनाओं  के  अन्तगंत  छोटे  ओर  सीमान्त  किसानों  तथा  कुंषि

 श्रमिकों  को  डेरी  के  पशुओं  को  अपने  स्वामित्व  में  रखने  के  लिए  प्रोत्साहित  किए  जाते  कृषि  भर

 ग्रामीण  विकास  की  राष्ट्रीय  बेंक  से  पुनवित्त  पोषण  से  ध्ूण  सम्बन्धी  सुविधाएं  भी  उपनब्ध  हैं  ।  ओप्तरों

 को  पालने  के  लिए  राजसहायता  विशेष  पशुधन  प्रजनन  कायंक्रम  के  अन्तगंत  उपलब्ध

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  तथा  इससे  बाहर  डेरो  विकास  के  लिए
 वित्तीय  संस्थानों  के  लिए  पुनवित्त  वितरण  को  राज्यवार  स्थिति  और  ग्रत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेष

 पशधन  प्रजनन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  संकर-प्रजनित  ओसरों  का  पालन  करने  के  लिए  सहायता प्राप्त  करने

 वाले  लाभानुभोगियों  को  संछ्या  प्र  दर्शित  करने  वाले  विवरण  1,  2,  और  3  संलग्न  हैं  ।

 इन  कार्यक्रमों  के  लिए  15  88-89  के  लक्ष्यों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 25
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 समेकित  प्राभोथ  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  पुनवित्त  पोषण  का
 राज्य-बार  संबितरण

 वर्ष

 क०  राज्य  1984-85  5  1985-86  1986-87
 सं०

 1.  अण्डीगढ़  2  4  3
 2.  दिल्ली  35  22  7
 3.  हरियाणा  307  466  243
 4.  हिमाचल  प्रदेश  119  71  101
 5.  जम्मू और  कश्मीर  137  117  103
 6.  पंजाब  578  512  464
 7.  राजस्थान  280  321  277
 3.  असम  और  उत्तर  पूर्वी  राज्य  42  102  81
 9.  सिक्किम  1  1  1

 10.  बिहार  1159  688  550
 11.  उड़ीसा  118  62  65
 12.  पश्चिम  बंगाल  व  अण्ड  मान  97  189  219

 ओर  निकोबार

 13.  मध्य  प्रदेश  480  559  323

 14.  उत्तर  प्रदेश  1914  1620  1232
 15.  गुजरात  587  599  408

 16.  महाराष्ट्र  ओर  गोबा  457  637  431

 17.  आम्क्र  प्रदेश  144  166  176

 18.  कर्नाटक  718  719  565

 19.  केरल  405  7370  348

 20.  तमिलनाडु  1482  Wir  543

 21.  पांडिचेरी  _  23  5

 योग  9062  8359  6145



 1910  लिखित  उत्तर

 समेकित  प्रामोज  विकास  कार्यक्रम  के  बाहर  बिसीय  संल्यालों  का  विकास
 करने  के  लिए  पुनरवित्त  क ेबितरण  को  राश्यवार  स्थिति

 वर्ष

 राज्य  1984-85  5  1985-86  1986-87
 »  सं०

 1.  चण्डोगढ़  न  3  न

 2.  बिल्ली  5  12  38
 3.  हरियाणा  517  675  547
 4.  हिमाचल  प्रदेश  6  9  42
 5.  जम्मू  और  कश्मीर  2  ज+  23
 6.  पंजाब  700  463  1560
 7.  राजस्थान  39  58  49
 8.  असम  ओर  उत्तर  पूर्वो  राज्य  10  10  16

 9.  सिक्किम  न  2  --

 10.  बिहार  21 1  1
 11.  उड़ीसा  12  36  47
 12.  पश्चिम  बंगाल  भोर  14  9  12

 ।
 अण्डमान  ओर  निकोबार

 13.  मध्य  प्रदेश  39  48  179
 14,  उत्तर  प्रदेश  55  136  169

 15.  गुजरात  171  175  166

 6.  महाराष्ट्र  ओर  गोवा  132  171  247

 7.  आान्प्र  प्रदेश  195°
 218

 258

 8.  कर्नाटक  157  389  694

 9.  केरल  84  148  182

 0.  तमिलनाडु  148  374  511

 |  था
 पांडिचेरो  2  6  2

 गा

 2309  2943  4773
 मम  ८ਂ  पन्ना
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 विशोध  पशुधल  प्रजनन  कार्यक्रम  के  संकर  प्रजनित  बछड़ा-पालन  घटक  के  तहत
 सहायता  प्राप्त  लाभानुभोगियों को  संख्या

 क्र  राज्य/संघ  राज्य  वर्ष

 सं०  क्षेत्र  के  नाम  राज
 1984-85  5  1985-86  1986-87

 1.  आगन्प्र  प्रदेश  3371  1794  394

 2.  असम  उन्न०  75  204

 3.  बिहार  736  452  40

 4.  गुजरात  1392  1218  1287
 5.  हरियाणा  3382  3242  2044
 6.  हिमाचल  प्रदेश  1015  732  655  .

 7.  जम्मू  और  कश्मोर  933  817  उन्न०
 8.  कर्नाटक  3164  3584  3505
 9.  केरल  4024  1090  1021

 10.  मध्य  प्रदेश  2079  2267  825
 11.  महाराष्ट्र  3287  3148  3209
 12.  मेघालय  शून्य  शून्य  27
 13.  नागालेंड  2078  2200  500
 14.  उड़ोसा  296  871  2328
 15,  पंजाब  4308  2590  4182
 16.  राज्स्थान  3363  5438  4139
 17.  तमिलनाडु  5000  3700  1702
 18.  जिपुरा  न  7303  5821
 19.  उत्तर  प्रदेश  3316  3330  3349
 20.  पश्चिम  बंगाल  1433  669  670
 21.  दमन  व  दोव  327  165  343
 22.  पांडिचेरी  1196  787  997
 23.  बिल्ली  शुरू  नहीं  किए  गए  हैं  —

 कीीीोफर२२&़स्स्-  -.. न  ०--+  ener  semcewen
 उपलब्ध  नहीं  ।
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 eS  जपिपपपमिपपतप-+

 पबंतोय  क्षत्रों  में  पयंटन  केन्द्रों का  विकास

 +545.  श्री  लो०  बेबराय  नायक  :  कया  पश्चंटन  मंत्रो  यह  बताते  को
 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंओर  पयंटन  केन्द्रों  का  बिकास  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कर्नाटक  में  उत्तर  कन्नड़  जिले  का  विकास

 किया  जा  रहा  है  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  पव॑तोय  जिले  में  ओर  पयंटन  केन्द्रों  को  स्वीकृति  दे  रही
 भर  _

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिरिघर  :  (१)

 हां  ।

 कर्नाटक  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव  के  आधार  केन्द्रीय  पयंटन  मन्त्रालय  ने  करवार  में

 13.33  लाख
 रु०  को  अनुमानित  लागत  पर  एक  समुद्र-तट  बिहार-स्थल  का  निर्माण  करने  के  लिए

 सिद्धाम्त  रूप  में  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  कर्नाटक  सरकार  सरकार  से  जब  कभी  अन्य  प्रस्ताव

 प्राप्त  होंगे  तब  उन  पर  वित्तीय  सहायता  को  मंज्री  हेतु  विचार  किया  जाएगा  ।

 प्रबन्ध  में  भमिक  भागेदारी

 +55],  डा०  बो०  एल०  इलेश  :

 भरो  ही  ०  बशोर  :

 क्या  अ्रम्त  भग्जो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्त  मनन््त्री  द्वारा  अपने  अपने  बजट  भाषण  में  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की

 भागीदारी  सम्बन्धी  योजनाओं  पर  किए  गए  व्यय  पर  भायकर  से  शत  प्रतिशत  छूट  देने  की  घोषणा  किए
 जाने  के  अनुसरण  सरकार  ने  श्रमिक  संघों  के  प्रतिनिधियों  को  संख्या  के  निर्धारण  के  बारे  में  कोई

 प्रक्रिया  निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  यह  किस  प्रकार  निर्धारित  करने  का  विद्वार  है  कि  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  में

 कितने  श्रमिकों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ?

 अ्रस्त  संत्रालय  के  राल्य  मन्त्रो  जगबोश  :  से  सरकार  द्वारा  तरीख  30
 1983  के  संकल्प  संश्या  एल०-56011/1/83-हेस्क-1  के  तहत्  अधिसूचित  को  गई

 प्रबन्धतन्त्र  में  कमंचारी  सहभागिता  योजना  में  कोई  परिवतंन  करने  का  विचार  नहीं  प्रबन्धतन्त्र
 से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  सम्बन्धित  ट्रेंड  यूनियन  नेताओं  से  परामर्श  करके  उनको  सहमति  से  उन

 सभी  स्तरों  पर  श्रमिकों  के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  रास्ता  निकाले  जहां  यह  योजना  कार्यान्वित  की

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  किया  जाने  वाला  व्यय  नित्त  मत्री  की  घोषणा  के  अन्तगंत  आ



 लिखित  उत्तर  4  1988

 वांडेबेइबर  कोयला  क्षत्र  में  दुघंटना

 5508.  भी  पूर्ण  चम्द्र  भलिक  :
 डा०  सुधोर  राप  :

 क्या  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  1  1987  को  पांडेवेश्वर  कोयला  क्षेत्र  के  पश्चिम  सेक्शन  की  गलत  में  कोई

 दुर्घटना  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या

 क्या  कोयला  क्षेत्र
 में

 आवश्यक  न्यूनतम  चिकित्सा  सुविधाएं  तथा  प्रायमिक  सुरक्षा  उपस्कर
 उपलब्ध  नहीं  यदि  तो  इसके  कया  कारण  ओर

 कोयला  खान  के  विरुद्ध  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोझ  :

 भूमि  गत  लोडर  को  कार्य  सतह  पर  ब्लास्ट  होने  के  कारण  गंभोर  चोट  आई  तथा
 तदोपरान्त  चोट  के  कारण  उसको  मुस्यु  हो  गई  ।

 कोलियरो  में  चिकित्सा  सुविधाएं  जिनमें  प्राथमिक  सुरक्षा  उपस्कर  शामिल  प्रदान  की
 जातो

 दुघंटना  के  लिए  जिम्मेवार  ठहराए  गए  शाटफायरर  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  ।

 भारत  सरकार  मुद्र  भिन््टो  तई  दिल्लो  में  पेम्शन  ओर
 साप्षाम्य  भविष्य  सामान्य  तिधि  सम्बन्धो  अस्तिम  निणय

 हेसु  लम्बित  मामले

 5509.  डा०  सो०  पो०  कया  धाहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  मिन्टो  नई  दिल्ली  में  पेंशन  ओर  सामान्य  भविष्य  निधि
 के  कितने  मामले  अन्तिम  निर्णय  हेतु  लम्बित  पड़

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ओर  मामलों  के  लम्बित  पड़े  रहने  के  क्या  कारण

 इस  कार्या्रिय  में  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  के  कितने  मामले  लम्बित  पढ़े

 इसके  कया  कारण

 (2)  इत  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  तौर  अग्रलिशित
 क्िसो  न  किसी  कारणवश  10  पेंशन  के  मामले लम्बित  पड़े  हुए  हैं  :--
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 गा  ग्ग््ग्ग्ण्ज्ण्ण्ण्ण््ष्

 (i)  बेतन  तथा  लेखा  अधिकारो  द्वारा  लम्बित  अनुमोदन  ।

 (ii)  जन्म  तिथि  के  बारे  में  विबाद  के  कारण  न्यायाधीन  मामला  ।

 (iii)  सतकंता  के  लम्बित  मामले  ॥

 (iv)  सेबानिवृत्त  कमंचारियों  द्वारा  पेन्शन  के  कागजात  भ्रस्तुत  न  करना  ।

 (९)  प्रक्रियाधीन  मामले  ।

 जहां  तक  सामान्य  भविष्य  निधि  के  मामलों  का  सम्बन्ध  निम्नलिखित  किसी  त  किसी

 बह्य  20  मामले  हैं  जिन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  जाता

 ($)  जो  मामले  प्रगति  पर

 (ii)  वेतन  तथा  लेखा  अधिकारो  के  कार्यालय  से  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा

 कोई  दावेदार  न  होना  ।

 (९)  कर्मचारी  गुम  है--पुलिस  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 (५)  उत्तराधिकारी  के  प्रश्त  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  ।

 से  इस  समय  23  ऐसे  मामले  लम्बित  जिनमें  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  यहां  तक  कि  आवेदक  को  उनके  अनुरोध  के  स्वीकार  न  करने  के  बारे  में

 सूचित  कर  दिया  जाता  फिर  भी  अपील  प्राप्त  होती  ही  रहती  पुत्रों/पुत्रियों/करीबी  रिश्तेदारों  को
 रोजगार  सीधी  भर्ती  वाले  पदों  में  स ेदिया  जाता  है  तथा  इस  शर्त  के  साथ  कि  कुल  आरक्षण  जिसमें

 अनुकम्पा  के  आधार  वाले  भी  शांमिल  पदों  में  50%  से  अधिक  नहीं  होते  सरकार  ने

 पहले  ही  यह  णंय  लिया  है  कि  बहुत  अपवादात्मक  परिस्थितियों  को  छोड़कर  भिन््टो  रोड  मुद्रणालय  में

 इसके  आधुनिको  करण  के  कारण  ओर  अधिक  स्टाफ  न  रखा  जाए  ।

 ]

 सागर  हाहर  के  लिए  को

 5510.  श्री  नन्द  लाल  चोधरी  ।  कया  हाहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 बया  मध्य  प्रदेश  में  सागर  शहर  में  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  आवास  तथा  शहूरी  विकास
 निगम  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  ऋण  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 धाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलओोर  :  भर  हुडको  के  पास
 अब  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुडकों  ने  सागर  शहर  में  561  रिहायशी  एककों  के  निर्माण
 हेतु  4  योजनाओं  के  लिए  187.06  लाख  रुपये  की  ऋण  सहायता  पहले  ही  स्वीकृत  कर  दी  है  ।  विश्व
 बेंक  द्वारा  सहायता  प्राप्त  मध्य  प्रदेश  नगर  विकास  परियोजना  में  चार  मध्यम  दर्ज के  कस्बों  में  एक
 कस्बा  सागर  चुना  गया  है  ओर  867  प्लाटों  तथा  660  कोर  आदासों  के  क्षेत्र  विकास  के  लिए  111.86
 लाख  रुपयों  का  अनुमोदन  किया  गया
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 ]
 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  धमकांटों  के लिए  स्थलों  का  आवंटन

 5511.  डा०  कृपासिस्धु  भोई  :  क्या  हाहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  दक्षिण  दिल्ली  में  घ॒र्कांटे  के
 लिए  स्थल  आबंटित  करने

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 सूचित  किया  है  कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पाभोलीन  आयल  के  मुल्य  में  बढ़ि

 5412.  भ्री  सी०  सम्ब  :

 श्रीमती  डी०  के०  भंडारो  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्ाई  किए  जा  रहे  पामोलीन  आयल  के

 मूल्य  में  हाल  ही  में  वृद्धि  की  गई

 कया  उपभोक्ता  पामोलीन  आयल  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  विरोध में  आन्दोलन  कर  रहे
 जोर ॥

 यदि  तो  पामोलोन  आयल  के  मूल्य  में  कमी  कश्ने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सलाद  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुल  :  हां  ।

 ऐसी  कोई  शिकायतें  नहीं  मिली

 प्रश्न  मह्दी  उठता  ।

 भायापुरों  कालोनो  को  नागरिक  सुविधाओं  को  देखभाल  का  कार्य
 दिल्ली  नगर  सिगम  को  सोंपना  ,

 5513.  श्रो  भरत  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  दिल्ली  में  गबनंमेंट  प्रेस  मायापुरी
 की

 नागरिक  सुय्रिधाओं  की  देखभाल
 का  कार्य  दिल्ली  नगर  निगम  को  सौंपने  से  रोकने  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  नगर  निगम  ने  सम्बन्धित  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 कार्यालय  से  विभिसन  सेवाओं  के  अधिग्रहण  के  लिए  अपेक्षित  घतराशि  की  मांग  की  बवि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 उक्त  कालोनी  को  अनता  को  नागरिक  सुविधाएं  वास्तव  में  कब  तक  उपलब्ध  कराई
 जायेंगी  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  ओर
 मल  निर्यास  पद्धति  तथा  जलपूर्ति  से  सम्बन्धित  दोषों  का  अन्तिम  मूल्यांकन  किया  जाना
 अन्तिम  मूल्यांकन  अब  कर  लिया  गया  है  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  को  दोष  प्रभारों  के  रूप  में
 अदायगी  के  लिए  अपेक्षित  धनराशि  को  मंज्री  जारी  की  गई  है  ।

 जहां  तक  नागरिक  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  है  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कालोनी
 के  निवाध्तियों  को  सम्भव  सीमा  तक  पहले  हो  उपलब्ध  की  जा  रही  है  किन्तु  सम्पूर्ण  पालिका
 दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  सेवाएं  सम्भालने  के  पश्चात्  ही  उपलब्ध  होंगी  ।

 ]

 गस्ता  उत्पादकों  को  सहायता

 5514,  भी  आर०  एस०  भोये  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  गन्ना  उत्पादकों  ने  चालू  पेराई  के
 मौसम  के  अन्त  में  तेयार  खड़ी  फसलों

 को  अपने  पाप्त  रक्षा  हुआ

 क्या  सरकार  का  आगामी  वर्षों  में  इस  स्थिति  से  बचने  के  लिए  फसल  ढांचे  में  परिवतंन

 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (q)  गन्ने  »)  भरमार  के  कारण  हानि  से  बचने  के  लिए  किसानों  की  मदद  करने  हेतु  सरकार

 का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हयास  लाल  :

 साल  पेराई  मौसम  को  1  1987  से  30  1988  तक  बढ़ा  दिया  गया

 राज्य  सरकारें  आमतौर  पर  यह  सुनिश्चित  करती  हैं  कि  संपूर्ण  अनुबन्धित  गन्ना  चीनो  मिलों  ने  अपनी

 पेराई  समाप्त  करने  से  पहले  पेर  दिया  चालू  वर्ष  के  दोरान  गन््ने  के  बहुत  अधिक  होने  की  कोई

 संभावना  नहीं  है  ।

 से  जब  कभी  आवश्यक  होता  गन्ने  की  भरमार  की  स्थिति  से  बचने  के  लिए

 बुनियादी  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  तथा  एक  निश्चित  क्षेत्र  के  लिए  उपयुक्त  वंकल्पिक  फसल  पद्धति  की

 सिफारिश  सहित  विभिन्न  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 न््यनतस  आवश्यकता  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 5515.  श्री  सेयद  शहाब॒द्दोत  :  क्या  कृषि  मंत्री  न्यूनतम  आवश्यक्रता  कार्यक्रम  का  कार्या्वियन

 के  बारे  में  7  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संदया  1731  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 फ  फसओफफसफफ  फडस
 प्रत्येक  शीष  के  अन्तगंत  योजना-वार  और  राज्य-वार  कितनी  मात्रा  का  लक्ष्य  रखा

 गया

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  परिमाण  के  आधार  पर  राज्य-वार  भौर  यो  जना-बार  कितनी
 उपलब्धि  हुई

 क्या  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  यूसिट  लागत  के
 बारे  में  कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 क्थि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादन  ओर
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भोतिक  लक्ष्य  ओर  उपलब्धियां

 योजना  वार  और  वर्ष  वार  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  |]  से  में  दर्शाई  गई
 सें  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  5854/88]  ]

 और  न्यूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  राज्य  क्षेत्र  में  हन  योजनाओं  को  राज्यों  द्वारा
 उनकी  अपनी  निधियों  से  कार्यान्वित  किया  जाता  हमें  उनके  द्वारा  किए  गए  किसी  यूनिट  लागत
 क्रध्ययन  की  जानकारों  नहों  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  शगियर  इन्जोलियर  का  पदनाभम

 5516.  श्री  आनस्व  पाठक  :  कया  हाहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  जूनियर  हन्जीनियरों  का  पदनाम  पहले  जोवरसियर
 और  फिर  संबशलल  आफीसर  किया  गया

 यदि  तो  यह  परिवर्तन  कब  किया  गया  और  उसके  कया  कारण

 क्या  पदनाम  में  प्रत्येक  बार  परिवर्तन  करते  समय  कार्यों  और  जिम्मेदारियों  में  भी  परिवतंन
 किया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इलबोीर  :  और  (i)  1950  के
 दशक  के  प्रारम्भ  तक  यह  पदनाम  ओवरसियर  था  ।

 (४)  1950  के  दशक  में  यह  पदनाम  अनुभागीय  अधिकारौ  के  रूप  में  बदला  गया  था  ।

 (४)  1970-71  में  इसे  कनिष्ठ  इन्जीनियर  में  बदला  गया  था  ।

 और  उन्हें  अनुभागीय  अधिकारियों  के  रूप  में  पुकारने  का  निर्णय  उपमण्डल  में  अनुभाग
 के  प्रभारो  होने  के  नाते  उनके  कार्य  के आधार  पर  किया  गया  इस  सम्बन्ध  में  कनिष्ठ  इन्जोनियरों
 को  एक  एसोसियेशन  द्वारा  अभ्यावेदन  करने  पर  इस  पदनाम  को  कनिष्ठ  इन्जीनियर  में  परिवर्तित  किया
 गया  ड्यूटियों  ओर  सत्त  रदायित्वों  की  मूल  प्रकृति  एक  समान  है  ।

 ह
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 निर्माण  एज्रेंसियों  को  सहायता

 5517.  श्रो०  नारायण  चन्द  पराक्षर  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  शहरो/प्रामीण  आवास  कारयक्रम
 आरम्भ  करने  के  लिए  किन्हों  निर्माण  ज॑से  हुडको  को  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  इनमें  से  प्रत्येक  ऐजेंसी  को  कितनी
 घन-राशि  जारी  की

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  खर्च  की  गई  धन-राशि  तथा  उनके  द्वारा
 बनाए  गए  मकानों  को  संख्या  का  कोई  जायजा  किया  गया  और

 क्या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सहायता  राशि  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव

 है  और  यदि  तो  इसका  स्वरूप  कया  है  तथा  उसमें  क्ितनो  वृद्धि  की  जाएगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  (8)  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रखा  दी  जायेगी  ।

 उड़ीसा  के  सोतरो  प्रदेश  में  मछली  पकड़ता

 5518.  भ्रो  चिन्तामणि  जेना  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  भीतरी  प्रदेश  में  मछलियों  की  कुल  पकड़  के  बारे  में  अनुमान  तेयार  करने

 के  लिए  वर्ष  1984-85  के  दोरान  नमूना  सर्वेक्षण  को  प्रणाली  तैयार  करने  के  लिए  एक  नया  कार्यक्रम

 प्रारम्भ  किया  यदि  तो  इस  परियोजना  में  सहयोग  कर  रही  एजेंसियों  के  नाम  क्या

 यह  सर्वेंपण  किन-किन  स्थानों  पर  किया  गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  भेजी  गई  ओर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  ?

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  (१)

 नहीं  1

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 केरल  तट  के  समुद्री  सम्पदा  का  आकलत  करना

 5519,  श्री  मुल्लापललो  रामचसरन  :  क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  तट  की  समुद्री  सम्पदा
 का

 आकलन  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  अथवा

 सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 क्या  मछली  मसल  आदि  के  संसाधन  ओर  संरक्षण
 के  लिए  केरल  सरकार  से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  ने  क्या  निर्णय  लिया  ? 1

 क्षि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 और  दक्षिण  पश्चिमी  जिसमें  केरल  का  तट  भी  शामिल  के  मछली-संसाधनों  का  व्यापक
 सर्वेक्षण  किया  गया  तटवर्ती  ओर  बेलापवर्ती  सर्वेक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  तटवबर्ती  क्षेत्र
 से  मछली  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  संभावनायें  बहुत  कम  हैं  ।  महाद्वीप  के  बाहरी  भाग में  50  से
 500  मीटर  की  गहराई  पर  पानी  में  और  ढलान  वाले  हिस्से  में  बटल  गहरे  समद्र
 वाली  गहरे  समुद  वाली  लोबस्टर  आदि  ज॑से  डिससंल  मछली  संसाधनों  का  लाभ  उठाने  की  बहूत गुंजाइश  है  ।  समुद्री  सर्वेक्षण  से  भी  पता  चला  है  कि  केरल  तट  में  बिल  मछली  ओऔर  शार्क॑
 उपलब्ध  हैं  ।

 हां  ।

 और  केरल  सरकार  ने  केरल  राज्य  सहकारी  मात्स्यिकी  विकास  संघ  लि०  द्वारा  कोचीन
 में  49.03  लाख  रुपए  को  अनुमानित  लागत  से  कम  मूल्य  की  मछली  से  अधिक  मूल्य  वाले  उत्पादों  के
 उत्पादन के  लिए  एक  परियोजना  का  प्रस्ताव  भेजा  राज्य  सरकार  से  इस  परियोजना  को  संशोधित
 करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 पोतमपुरा  में  समह  आवास  कालोनियों  में  नागरिक  सुविधःयें

 /
 ९०
 “

 5520.  कुमारो  ममता  बनर्जो  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे कि  :
 कया  पीतमपुरा  में  दिल्ली  में  मंगोलपुरी  के  पीछे  बाहरी  रिंग  रोड़  पर  विभिन्न  समूह आवास  समितियों  द्वारा  बनाई  जा  रही  कई  आवास  कालोनियों  का  निर्माण  कार्य  लगभग  पूरा

 रु

 वाला  होने

 यदि  तो  क्या  इन  कालोनियों  के  लिये  जल/विद्युत  टेलीफोन  और  सीवर
 लाइन  बिछाने  का  कार्य  पूरा  किया  गया  और

 यदि  तो  फ्लेटों  के  आवंटन  से  पहले  उनमें  उक्त  सभी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करते
 बे  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  कर

 धहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  :  हां  ।
 पानी  को

 लाइनें  पहले  ही  बिछाई  जा  चुको  हैं  तथा  इन्हें  दिल्ली  नगर  निगम  को  सौंपा जा  चुका  परीधीय
 विद्युत  सेवाएं  पोतमपुरा  में  उपलब्ध  है  तथा  दिल्ली  विज्य,त॒प्रदाय  संस्थान  द्वारा उनके  सम्पर्क  करने  वाली  सभी  समितियों  को  बिजली  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।  द्रभाष  के  लिए  सक्षम प्राधिकारियों  से

 सम्पकं  किया  जा  सकता  पराधिय  मल  निर्यास  लाइनें  दिल्ली  विकास  प्राध्चिकरण द्वारा  बिछाई
 जा

 रही  हैं
 तथा  यह  कार्य  88  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  आशा  मल  निर्यास जिससे  यह  सीवर  जोड़ा  जाना  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  बिछाई  जा  रही  हैं  तथा  यह  कार्य

 प्रगति पर है । उपयुक्त शाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न हो नहीं उठता ।
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 हुडको  द्वारा  राध्यों  को  ऋषण  देने  के  लिए  सानदण्डों  में  संशोधन

 5521.  भोमतो  जयन््ती  पटनायक  :  कया  शहरी  बिकास  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  हुए  राज्यों  को  ग्रामोण  क्षेत्रों  मे ंमकानों  के  निर्माण  के लिए  ऋण  देने  के
 न  मानदण्डों  में  संशोधन  किए  ज।ने  को  आवश्यकता  और मा

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  ओर  जोवन  बीमा  निगम  को  दिए  गए

 सुझावों  का  ब्योरा  कया
 रा

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सत्रो  दलबीर  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  ओर  ग्रामीण  भूमिहीन  तथा  दस्तकारों  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  कई
 योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  आधधथिक  दृष्टि  से  कमजोर  बर्गों

 और  ग्रामीण  भूमिहीनों  को  आधिक  सहायता  प्राप्त  6  प्रतिशत  ब्याज  दरों  पर  ऋण  सहायता  प्रदान  करता

 ग्रामीण  आवास  स्थल  तथा  निर्माण  सहायता  योजना  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आवास

 स्थल  मफ्त  में  वितरित  किए  जाते  हैं  ओर  2000/-  रुपए  की  निर्माण  सहायता  दी  जाती  इसके

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विशेष  तौर  से  इन्दिरा  आवास

 योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिससे  जनसंड्या  को  इन  श्रेणियों  को  10200/-  रुपए  तक  की  अधिकतम  लागत

 सीमा  वाले  आवास  एकक  उपलब्ध  हो  सकेंगे  ।  टूडको  द्वारा  ग्रामीण  आवारा  स्थलों  के  लिए  ऋण  देते  के

 मौजदा  मापदण्डों  को  1985  में  ओर  ग्रामीण  आवास  स्थलों  के  लिए  1986  में  अन्तिम

 रूप  दिया  गया  है  ।  इसके  सरकार  ने  हुडको  के  वित्तीय  निबन्धनों  की  पुनरीक्षा  करने  ओर

 परिबतेनों  का  अनुमोदन  करने  के  लिए  एक  स्थायी  अधिकार  प्राप्त  समिति  का  भी  गठन  किया

 केरल  को  पामोलीगन  तेल  का  आवंटन

 5522.  भी  सरेश  कुरुप  :  कया  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  केरल  को  पामोलीन  तेल  के  भावंटित

 कोटे  में  कमो  की  ओर

 यदि  तो  इसकी  कितनी  मात्रा  में  कमी  को  गई  है  ओर  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुल  :

 केरल  को  1988  के  4250  मी०  टन  की  तुलना  में  1988  में  4000  मी०

 पामोलीन  आवंटित  किया  गया  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 के  तहत  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आवंटन  खले  बाजार  में  खाद्य  तेलों  की  उपलभ्यता  तथा  उनके  मलयों

 ऐ  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।  1988  से  सभी  राज्यों  क ेलिए  आयातित  थज्ाद्य  तेलों

 के  कोटे  में  कमी  को  गई  क्योंकि  खुले  बाजार  में  मूल्य  स्थिति  में  सुधार  हुभा  है  ।

 पर्यटन  सम्बन्धी  उच्च  हाक्ति  प्राप्त  समिति

 23.  ओऔमतो  गीता  सुख््जो  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  प्रबन्धकों  ने  अपनी  सर्म्पततियों/क्रियाकलापों  से  अधिक

 लाभ  के  लिए  कोई  उच्चशक्त  प्राप्त  समिति  गठित  को  मौर
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 यदि  तो  समिति  के  विचारार्थ  विषय  कया  हैं  ओर  इसके  सदस्यों  के  नाम  और  पदनाम
 कया  हैं  और  उक्त  समिति  के  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  हैं  ओर  कब  तक  यदि  कोई  प्राप्तियां  हुई
 हैंतो  वे  क्या  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  भारत  पययंटन  विकास  निगम  ने
 परिचालन  सम्बन्धी  अपनी  कुशलता  ओर  लाभप्रदता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  एक  उछ्च  शक्ति-प्राप्त
 सप्तिति  का  गठन  किया  था  जो  इसके  विभिन्न  होटल  एककों  का  निरीक्षण  करती  है  ।

 इस  समिति  को  विभिन्न  होटलों  का  निरीक्षण  करना  परिचालन  सम्बन्धी  विभिन्न
 क्षेत्रों  यथा  होटल  लेखा  भंडार  के  बारे  में  अध्ययन  करने  थे
 ओर  जहां  कहों  भी  जरूरी  हो  तत्काल  निर्णय  लेने  थे  ।  समिति  की  सिफ़ारिशों  में  अन्य  बातों  के

 साथ  पदों  की  समयोपरि  भत्ते  पर  होमे  वाले  ख्  में  भोजन  की  लागत  पर

 सामान-सूथी  तथा  विभिन्न  लेनदारों  में  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  करने  के  लिए  विपणन  नीतियां
 तैयार  मरम्मत  तथा  छोटे  तथा  बड़े  आदि  शामिल  समिति  के  सदस्यों
 के  नाम  और  पदनाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 हस  समिति  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  समग्र  कार्य-निष्पादन  तथा  लाभप्रदता
 में  सुधार  लाने  की  दिशा  में  योगदान  दिया  जेसाकि  नीचे  दर्शाया  गया

 वर्ष  निवल  लाभ/हानि

 रुपये

 1984-85  (--)  55.47

 1985-86  260.63

 1986-87  436,25

 विवरण

 क्र  Fo  नाम  qe

 2  3
 मशशछछ

 1984-85
 ः

 1,  श्री  आर०  एस०  जोली  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष

 2.  श्री  ओ०  एन०  वर्मा  उपाध्यक्ष

 3.  श्री  एन०  एन०  क्षेत्रपाल  उपाध्यक्ष

 [14-12-1984  को  श्री  सी०  एस०  जेन  महाप्रबन्धक
 के  स्थान  पर  लिए

 4.  भ्रो  आर०  के०  पुरी  उपाध्यक्ष

 5.  श्री  एस०  सी०  हिवेदी  मुख्य  सतकंता  अधिकारी
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 6.  श्री  एल०  एस०  एच०  डेचा

 7

 [14-12-1984  को  श्री  एल०  आर०  पावा
 के  स्थान  पर  लिए

 »  श्री  पी०  बी०  माथुर

 1

 2

 3

 4

 5

 -  श्री  आर०  एस०  जौली
 .  श्री  एल०  आर०  पावा

 .  श्री  बी०  के०  घींगड़ा

 »  ओऔ्री एस०  एन०  शर्मा

 .  श्री सी०  के०  सेमुएल

 1986-87

 1  .  श्री  राजन  जेतली

 2.  श्री  आर०  एस०  जौली

 3.  श्री  आर०  के»  पुरी
 4,  श्री  एन०  एन०  क्षेत्रपाल
 5.  श्री  एस०  सी०  डिवेदी

 6.  श्री  वाई०  पो०  कपूर

 श्री  बो०  के०  धोंगड़ा

 8.  श्री  एल०  आर०  पावा

 1987-88

 1.  श्री  वाई०  पी०  कपूर

 [14-12-87  से

 नली  एस०  सी  ०  द्विवेदी  के

 स्थान  पर  लिए

 2,  श्री  बी०  के०  घींगड़ा

 3,  श्री  एल०  आर०  पावा

 4.  सुश्री  ए०  हांडा

 5.  श्री  सी०  के०  सेमुएल

 सम्बन्धित  एकक  के  एरिया  उपाध्यक्ष/एरिया  महाप्रबन्धक  सदस्य

 लिखित  हृत्तर

 3

 महा प्र  बन्धक

 ः

 उपाध्यक्ष

 उपाध्यक्ष  ओर
 14-12-1984  से

 वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  अध्यक्ष

 उपाध्यक्ष  निर्यारग  सदस्य

 उपाध्यक्ष  सदस्य

 उपाध्यक्ष  एवं  सदस्य

 महाप्रवन्धक  सदस्य  सचिव

 प्रबन्ध  निदेशक  अध्यक्ष

 बरिष्ठ  उपाध्यक्ष  सदस्य
 बरिष्ठ  उपाध्यक्ष  )  सदस्य

 वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  एवं  सदस्य

 मुक्य  सतकंता  अधिकार  सदस्य
 वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  संसाधन

 सदस्य
 उपाध्यक्ष  सवस्य

 उपाध्यक्ष  सदस्य

 वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  अध्यक्ष
 a  गनव  संसाधनन

 मख्य  सतकंता  अधिकारी

 उपाध्यक्ष  सदस्य

 उपाध्यक्ष  सदस्य

 महाप्रबन्धक  सदस्य

 महाप्रबन्धक  सदस्य  सचिन
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 भसालों  को  खेतों  का  कार्यक्रम

 5524.  भो  यहाबम्तराव  गडाल  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मसालों  की  खेतो  के  मोजूदा  कार्यक्रमों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित

 की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्योरा  क्या

 कया  अध्ययन  कार्य  पूरा  हो  चका  ओर

 यदि  तो  समिति  ने  क्या  शिफारिशें  की  हैं  तथा  उन  पर  कया  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल  :
 से  भारत  सरकार  ने  मसालों  के  विकास  के  लिये  अल्पावधि  और  दीर्घावधि  नीति  के  सम्बन्ध  में

 उपयुक्त  सिफारिशें  करने  के  लिए  मसालों  के  सम्बन्ध  में  एक  समिति  गठित  की  इस  समिति  से  यह

 अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  अपनी  पहली  बेठक  से  छह  महीनों  की  अवधि  के  भीतर  अपनो  सिफारिशें

 प्रस्तुत  कर  दे  ।

 गहरे  सम॒द्र  में  मछलो  पड़ना

 5525.  शो  भ्ोकान्त  दस  नर्रासहराज  बाड़ियर  ;  कया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  मत्स्य  नौकाएं/जलयान/ंंत्री कृत  नावें

 खरीदी

 '  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  ऐसी  कितनो  मत्स्य  नोकाएं/जलयान  ओर  यंत्रीकृत

 नावें  खरोदी

 कया  इन  मत्स्य  जलयानों  अथवा  यंत्रोकृत  नावों  को  खरीदने  में  कुछ  अड़चनें

 ओर

 यदि  तो  इन  अ  इचनों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  द्याम  लाल  :

 नहीं  ।

 राष्ट्रपति  भवन  मद्रणालय  में  भ्रत्िकों  के  पद

 5526.  भी  नटयर  सिह  सोलंको  :  क्या  शहरी  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीधघो  भर्ती  द्वारा  चयत  किए  गए  उम्मीदवारों  के  की  अवधि  के  सम्बन्ध

 में  कतिपय  मा्गनिर्देश  जारी  किए  गए

 क्या  भारत  सरकार  राष्ट्रपति  नई  दिल्ली  में  श्रमिकों  की  नियुक्ति  के  लिए
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 अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  इन  मार्गनिर्देशों  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  हां  ।

 मार्ग  निर्देशनों  का  अनुपालन  किया  जा  रहा

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 प्रेस  क्ंचारियों  को  सावंजनिक  अवकाश  के  एकल  में  मुआवजा

 5527.  भरो  गंगा  क्या  धाहरी  बिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के निघन  पर  शोक  मनाने  के  लिए  24  1987  और  22
 1988  को  सावंजनिक  अवकाश  धोषित  किया  गया

 क्या  भारत  सरकार  के  प्रेस  भी  इन  दिनों  बन्द  रखे  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  प्रेस  कमं  चारियों  को  मुआवजा  देने  हेतु  इन  दिनों  के  एवज  में  एवजी  छुट्टियां  देने  संबन्धी
 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 झहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वलबोर  :  परक्राम्य  लिखित
 1881  के  अन्तर्गत  24-12-87  भोर  22-1-88  को  सार्वजनिक  छुट्टियां  घोषित  की  गई

 और  भारत  सरकार  मुद्रणालय  ओद्योगिक  स्थापनाएं  हैं  तथा  वे  फैक्टरी  अधिनियम
 एबं  क्रोद्योगिक  विवाद  अधिनियम  द्वारा  प्रशासित  होती  केन्द्रीय  सरकार  की  ओद्योगिक  स्थापनाएं
 शब्ट्रपति  की  म॒त्यु  या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अन्य  किसी  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  की  मृत्यु  क ेसिवाय
 बन्द  नहीं  होती  इसलिए  परक्राम्य  लिश्वित  1881  के  अन्तगंत  सार्वजनिक  छ्ट्टियों  को
 घोषणा  ओद्योगिक  स्थापनाओं  को  शामिल  नहीं  करती  इसलिए  भारत  सरकार  मुद्रणालय

 2-87  और  को  बन्द  नहीं  थे  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  भारत  सरकार  मुद्रणालयों  के  कर्मचारियों  को  कोई  वंकल्पिक  छट्टी
 की  अनुमति  देने  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 खाड़ी  के  देशों  में  नोकरो  कर  रहे  भारतोयों  के  लिए  सामाजिक  बोसा  योजना

 5528.  क्रो  म्रलोधर  माने  :  क्या  भ्रम्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  सऊदी  अरब  और  खाड़ी  के  अन्य  देशों  में  नोकरी  कर  रहे  भारतीयों  के

 लिए  सामाजिक  बीमा  योजना  को  जानकारी

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  योजना  के  अधीन  दिए  जाने  बाले  लाभ  निर्धासित  श्रमिकों  पर  अभी
 तक  लागू  नहीं  किए  गये  ओर
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 यदि  तो  निर्वासित  श्रमिकों  को  योजना  के  अधोन  घनसाशि  के  भुगताने  के  शित्
 द्वारा  कया  कदम  उठाने  का  विचार

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोंश  :  ज़ाड़ो  के  देशों  जिनमें  शऊदी  अश्य
 शामिल  में  नियोजित  भारतोय  श्रमिक  संबन्धित  स्थानीय  श्रम  कानूनों  के  अनुसार  सामाजिक  बीमा
 लाभ  पाने  के  पात्र

 ओर  निर्वासित  श्रमिकों  जो  पहले  सऊदी  अरब  में  सामाजिक  बीमा  संगठन
 बी०  सा०  को  अंछदान  दे  रहे  1987  से  ऐसा  अंशदान  देने  से  छुट  दे  दी  गई  सऊदी
 प्राधिकारियों  ने  यह  निर्णय  लिया  क्योंकि  अधिकांश  निर्वबासित  श्रमिक  अपने  ठेका  नियोजन  के  कारण
 वद्धावस्था  पेंशन  लाभ  पाने  के  अयोग्य  थे  ।  सऊदी  अरब  के  सामान्य  सामाजिक  बोमा  संगठन  द्वारा  श्रमिक
 अंशदान  की  वापसी  के  प्रश्न  पर  अभी  निर्णय  किया  जाना

 राष्ट्रीय  राजधामो  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  से  सुझाव

 5529.  डा०  थो०  वेंकटंता  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  संबन्धी  प्रारूप  योजना  में  भाग  सेने  वालो  राज्य  सरकारों  से
 सरकार  को  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।  उत्तर  प्रदेश  तथा
 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  को  छोड़कर  ।

 हरियाणा  सरकार  के  ये  सुझाव  हैं  कि  दिल्ली  महानगरी  क्षेत्र  एम०  ए०
 आधिक  गतिविधियों  को  हतोत्साहित  नीति  को  लागू  दिल्ली  महानगरीय  क्षेत्र  के  कसस््थों  में  बड़े
 तथा  मश्नोले  ओद्योगिक  एककों  के  स्थान  दिल्ली  में  नवीन  ओद्योगिक  अद्यसंरचनाक्षों  पर
 दिल्ली  महानगरोय  क्षेत्र  में  प्रमुख  आयात  निर्यात  समाशोघन  केन्द्रों  का  स्थान  निर्धारण  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय
 राजपघानी  क्षेत्र  की  डो०  एम०  ए०  को  ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  के  रूप  में  घोषणा  इस
 क्षेत्र  में  समान  बिक्री  कर  की  दिल्ली  में  प्रेषण  कर  राष्ट्रीय  राजघानो  क्षेत्र  में  दिल्ली
 शहरो  क्षेत्र  के  बराबर  बिजली  की  दिल्ली  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  नगरों  के  मध्य  रेस
 तथा  मार्ग  तीब्रगामी  मार्गों  तथा  राजमार्गों  क ेसाथ-साथ  हरित  क्षेत्र  अद्संरचुना  का  विकास  तथा
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  अवसरों  का  सृजन  दिल्ली  के  साथ  न  मिलाया  जाए  ।

 ,
 राजस्थान  के  मामले  ये  सुझाव  हैं  क्षेत्रों  को  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  में  शामिल

 राजस्थान
 उप  क्षेत्र  में  2001  ई०  तक  भ्रक्षेपित  जनसंध्या  से  अधिक  शहरी  जनपं्या  होने  की

 रिवाड़ी  से  अलवर  को  मिलाने  के  लिए  सड़क  का  प्रावधान  दिल्लो-प्रलवर  रेलदे  लाइन  को
 बढ़ी  लाहन  में  अलवर  में  हवाई  अडड़  का  राजस्थान  के  तहत  राष्ट्रीय  राजधातो  क्षेत्र
 के  तगरों  में  अतिरिक्त  शिक्षा  एवं  स्वास्थ्य  संस्थानों  की  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  मध्य
 निधियों  के  निवेश  के  हिस्सों  में  परिवतंन  का  प्रस्ताव  तथा  दिल्ली  महानगरोय  क्षेत्र  के  बाहर  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  के  नगरों  को  गतिविधियों  का  परिक्षेपण  ।
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 जज  गा

 लरजरी  होटलों को  स्थापना

 5530.  भरी  हरिहर  सोरम  :  क्या  पर्यटन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  कुछ  लग्जरी  होटलों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  कया  उड़ीसा  में  इस  प्रकार  का  कोई  होटल  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  उड़ीसा  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  लग्जरी  होटलों  की  स्थापना  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गये  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 पयटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  भारत  परयंटन  विकास  निगम
 ओर  भारतीय  होटल  निगम  द्वारा  फिलहाल  परिचालित  किए  जा  रहे  होटलों  की  कुल  संस्या  इस  प्रकार

 है  :--

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  24*

 भारतीय  द्वोाटल  निगम  S**  .  राजगीर  स्थित  इंडो  होगके
 होटल्स  लि०  भो  शामिल  है  जो
 कि  भारतीय  होटल  निगम  की
 एक  सहायक  संस्था

 +एक  तीन  3,  4  और  प्रत्येक  के  छः  एक  हीलक्स  तथा
 एक  मितश्ययी  श्रेणी  के  होटल  हैं  ।

 कक
 एक्क  ओर  बार  ।

 भारत  पयंटन  विकास  सिगम  उड़ीसा  में  एक  होटल  यथा  कलिंग  अशोक  भुवनेश्वर
 का  परिच्रालन  कर  रहा

 और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  फिलहाल  उड़ीसा  पर्यटन  विकास  निगम  के  सहयोग
 से  में  एकਂ  संयुक्त  उद्यम  होटल  को  स्थापना  कर  रहा  इस  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  की
 संभोधित  भ्रमुमानित  लागत  लगभग  278  लाख  रुपए  इस  होटल  के  1988-89  के  दोरान  पूरा  हो
 भाने/बालू  हो  जाने  को  संभावना  है  ।

 दिल्ली  बिफास  प्राधिकरण  हारा  बिना  बआारों  के  फ्लटों/प्लाटों  का  भावंटन

 5531.  डा०  गोरो  शांकर  राजहूंस  :  क्या  दाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  फ्लैटों/प्लाटों  के आवंटन  के  लिए
 पंथ्रीकृत  व्यक्तियों  की  विधवाओं  से  पंजोकरण  का  अंतरण  करने  तथा  उन्हें  फ्लेट/प्लाटों  का  बिना  बारी
 के  भाषंटव  किए  जाने  हेतु  कितने  आवेदन  प्राप्त

 कितने  आवेदन  स्वोकार  किए  गये  ओर  कितने  फ्लंट/प्लाट  बिना  बारी  के  भ्रावंटित  किये
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 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  कितने  आबेदन  विधाराब  बम्बित  पड़े  ओर

 कितने  आवेदन  रह  किए  गये  ओर  उसके  क्या  कारण  थे  ?

 शाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  बिना  बारी  के  आधार  पर
 फ्लेटों  क ेआवंटन  के  लिए  विधवाओं  से  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  810  अआवेदन  पत्र  प्राप्त  हर  णहां
 तक  प्जाटों  का  सम्बन्ध  है  आवंटन  के  लिए  कोई  भावेदन  पत्र  नहीं  मांगे  गये  थे  ।

 पंजीकृत  117  विधभ्षाओं  को  फ्लैट  आवंटित  किए  गये  हैं  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  47  आवेदन  पत्र  लम्बित  पढ़े  हुए

 (q)  मामलों  के  सभी  तथ्यों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  646  आवेदन  पत्रों  को  अस्थीकार  कर
 दिया  गया  बिना  बारी  के  आवंटन  केवल  अपवादात्मक  परिस्थितियों  में

 ही
 किया  नाना  होता

 पंजाब  को  बोजों  को  सप्लाई  में  बेरो

 5532.  भ्रो  कमल  चोधरो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बोज  निगम  ने  पंजाब  को  बोजों  को  सप्लाई  में  असाधारण  देरी  की  बदि
 तो  क्या  कारण  ओर

 (@)  इस  प्रकार  को  देरी  रोकने  के  बिए  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्यान  लाख  :

 नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सकातों/दुकानों  का  लाली  दस्तावेजों  पर  आवंटन

 5533.  भ्रो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  दाहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मकानों/दुकानों  का  जाली  दस्तावेओों  पर  आवंटन
 किया  गया

 (@)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मकानों/दुकानों  के  आबंटन  के  ऐसे  कितने  मामलों  का
 पता  लगा  ओर

 #
 जिम्मेदार  व्यक्तितयों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दबलबोर  से  गत  दो  वर्षों  अर्थात
 1986  तथा  1987  के  दोरान  दुकानों/मकानों  के  आवंटन  के  केवल  दो  मामले  दिल्खो  विकास  प्राधिकरण
 के  ध्यान  में  आये  हैं  ।  एक  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मामले  को  जांच  को  जा  रहो  दूसरे
 मामले में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  तीन  अधिकारियों  को  निस्रम्बित  किया  गया  है  ओर  भारी  दण्ड
 देने  के  लिए  उतके  विरुद्ध  अनुश  पतनिक  काय॑  वाही  करने  ह्देतु  आदेश  दिए  ए  है  ।
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 -  फ्रसिंग  कासिस  आफ  अरबनाइजलतਂ  झोथक  प्रे  समाचार

 5534.  भी  जितेश  प्रस्ताव  :  क्या  झहरो  विकास  मंत्री  वह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  8  की  के  हिर्दुस्तान  टाइम्स  में  फंल्रिव  क्राइस्िस
 जाफ  अरबनाइजेशन  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  भोर

 ग्रामीण  जनता  के  बड़ी  संख्या  में  दिल्ली  समेत  शहरों  में  आगमन  की  रोकथाम  करते  ओर
 प्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  मनोरंजन  ओर  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  कै  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ओर  योजना  बनाई  गई  है  ?

 हाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दबलबोर  :

 और  सरकार  दिल्ली  के  सुनियोजित  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  ठपाबय
 कर  रही  राजधानी  को  ओर  प्रब्रजन  के  प्रवाह  को  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्रीय
 जिसको  इस  समय  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  का  उद्द  श्य  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  में  सन््तुलित  विकास
 सनिश्चित  करना  है  ।

 पंजाब  में  होध्ियारपुर  में  भूमि  को  चकृबम्दो

 5535.  शो  मतो  ऊषा  चोधरो  :  कया  कृषि  संतज्रो  यह  बताने  को  इपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चकबन्दी  निदेशक  ने  पंजाब  में  होश्नियारपुर  जिले  के  मढ़शंकर  तहस्तोल  में  शवातोपुर
 गांव  में  भूमि  को  चकबन्दी  के  आदेश  किए

 परि  तो  क्या  इन  आदैशों  को  क्रियान्वित  किया  गया

 क्या  उकस  गांव  में  भूमि  को  गिरदावरी  गत  पांच  वर्षों  से  नहीं  को  गई  है  बिसके
 स्वरूप  वर्ष  उठाएगी  ओर  कृषि संत्ालय में  में  ओलाबृष्टि  ओर  सुख्े  से  क्षतिग्रस्त  हुई  फसल  के  जिए  जुमावले  को

 अदायगी  तहीं  को  जा

 कया  उक्त  गांव  में  नामान्तरणथ  के  2700  मामले  जम्बित  ओर

 (2)  यदि  तो  सरकार  उक्त  गांव  के  निवासियों  को  श्विकायतों  को  टूर  करने  के  जिए  ब्ुरन्त
 क्या  कदम  ठठाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोज  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  लगादत  :  8
 जा  को  पंजाब  के  चकबन्दोी  निदेशक  ने  किलाबन्दी  के  जादेश  दिए  थे  ।

 अधिकांध  गांव  वालों  के  असहयोगपूर्ण  रबंये  और  उसके  बाद  9  उपचारात्मक  को  पंदाव  के
 वत्काल्लीन  माननीय  राजस्व  मस्त्रो  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  छ्लेने  के  कारण  अआदेक्षों  को  खाभू  महीं  किया
 जा  सका  |  तत्पश्चात  गांवों  का  दौरा  करने  और  उचित  भू-धारकों  को  बात  सुनने  व  उपचारात्मक  रपाव

 सुझाने के लिए भण्डोगढ़ के चकबन्दी के तत्काल्लीन अतिरिक्त निदेशक ओर जालन्धर के चकबन्दी के तल्कालीन बन्दोबस्त अधिकारों की एक सम्तिति का गठत किया जिश्श्ने कि गांवों की चकबम्दी का 45
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 काम  पूरा  किया  जा  सके  ।  उपसेक्रत  अधिकारियों  द्वारा  भूमि  के  सही  घारकों  को  ककबन्दी  के  लाभ  तथा
 हानियां  स्पष्ट  कर  देने  के  बाद  वे  अधिकारी  गांव  में  चकबन्दी  को  का्यवाहियों  को  जारी  रखने  ओर

 पोऊ  हर उन्हें  पूरा  करने  के  पक्ष  में  जनमत  तेयार  कर  सके  थे  |  समिति  द्वारा  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  भेज  देने
 के  बाद  सरफार  ने  22  1987  को  स्थमन  भादेश  को  रह  कर  दिया

 चुंकि  वर्ष  1987-88  के  लिए  चकबन्दो  के  लक्ष्य  पहले  हो  निर्धारित  कर  दिए  गए  थे  ओर  इस
 कार्य  के  लिए  स्टाफ  को  लगाया  जा  चुका  इसलिए  वर्ष  1987-88  में  हस  गांव  को  चकबन्दी  के  लिए

 नहीं  लिया  जा  सका  ।  वर्ष  1988-89  के  लिए  लक्ष्य  के  अनुसार  निर्धारित  गांवों  को  सूबो  में

 इस  गांव  को  लिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जी  नहों  ।  सरकारी  रिकार्ड  के  अनुसार  गांव  को  गिरदावरी  नियमित  रूप  से  को  गई  है
 जिसमें  1983-85  की  अवधि  शामिल  है  ।  ओोलावुष्टि  अषता  सूखे  के  कारण  राहत  से  सम्बन्धित  यदि

 गोई  दाबे  तो  उन्हें  राजस्व  विभाग  जोकि  सम्बन्धित  प्राधिकरण  के  साथ  उठाया  जा  सकता

 मार्मांतरण  के  केवल  283  मामले  निपटाने  के  लिए  लम्बित

 (&)  जब  वर्ष  1988-89  में  गांव  को  चकबन्दी  के  लिए  लिया  जाएगा  तब  उन्हें  अपनी  शिकायतों
 को  दूर  करने  के  लिए  अवसर  भिलेगा  ।

 तुर्को  से  इस्पात  छड़ों  के  भ्लायात  से  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण
 लिपिटेड  कौ  हुमा  घाटा

 5536.  रो  एच०  एन०  नम्जे  गोडा  :  कया  इस्पात  भोर  खात  प्रंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  हस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  फ्रांस  के  मंससं  ढाबाल  की  माफंत  तुर्की  से

 350,000  लाख  टन  इस्पात  छड़ों  के  आयात  का  ठेका  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  देने  में  भारी
 चाटा  हुआ  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 )  क्पा  यह्  ठे  का  प्रव  सतत  अन्य  र्ाष्ट्री  प  बाजार  भाव  से  aw  दरों  पर  दि  या  गया  यदि रा  *
 तो  लल्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है

 क्या  सप्लाई  किया  गया  माल  ठेके  के  अन्तगंत  अपेक्षित  बिशिष्टियों  के  अनुकछृप  गहों
 नोर

 (=)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंबाही  को  गई  है  ?

 इस्यात  ओर  र्तब  संत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योपेशा

 कक स्टोन  अथारिंटो  आफ  इण्डिया  लि०  ने  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  माफंत
 टर्कीा

 से

 35,000  टन  इस्पात  के  बिलेटों  का  आयात  करने  के  काश्ण  हानि  द्वोमे  को  सूचना  दी  भारो  मात्रा

 पेंमाल  का  इस्तेमाल  करने  के  पश्थात्  ने  हानि  होने  के  काशण  खनिज  तथा  धातु  ध्यापार  निगम

 पर  5.98  करोड़  रुपए  का  इस  दावे  को  राक्षि  में  अऔर  कमी  होने  को  सम्भावना  है  क्योंकि

 ते  दावा  करने  के  पश्चात्  इन  बिलेटों  का  ओर  इस्तेमाल  किया  है  ।
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 जेसाकि  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  सूचित  किया  गया  इस  ठेके  को  एक
 टेंडर  पर  न्यूनतम  मूल्य  पर  अन्तिम  रूप  विया  गया

 हां  ।

 आज  की  तारोख  में  सम्पूर्ण  माल  का  इस्तेमाल  हो  चुका  तथापि  यह  दावा  और
 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  बोच  तय  होना

 साधारण  बोमा  सिगम  के  बिशद्ध  क्षतिपूर्ति  के  दावे

 5537.  भी  भीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्  1985  को  रढो  और  खरीफ  ओर  वर्ष  1986  को  खरोफ  फसल  के  दोरान  भारतीय
 साधारण  बीमा  निगम  को  किसान  से  कुल  कितनी  धनराशि  के  क्षतिपूर्ति  के  दावे  प्राप्त  हुए

 प्रभावित  किसानों  ह्वारा  किए  गए  दावे  को  राशि  में  से अब  तक  राज्यवार  कितना  भुगतान
 किया

 क्या  सरकार  ने  किसानों  द्वारा  किए  गए  दायों  के  शीघ्र  भुगताम  करने  के  लिए  भारतोय
 साधारण  बोमा  निगम  को  निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  भारतोय  रण  बोमा  निगम  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृचि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राश्य  अंत्रो  इ्याम  लाल  :

 जनरल  इन्ध्योरेंश  कार्पोरोशन  आफ  इशष्डिया  द्वारा  1985,  रबी  1985-86  और  खरीफ  1986
 के  दोरान  क्रमशः  :0  करोड़  2.96  करोड़  रुपये  और  160.22  करोड़  रुपये  के  क्षतिपूर्ति  के

 कुल  दावे  प्राप्त  किए  गए  थे  ।

 अब  तक  स्वोकृत  किए  गए  दावों  का  राज्यवार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  बृहत  फसल  बोमा  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  बोमांकृत  फसलों
 के  लिए  हर  मौसम  के  अन्त  के  बाद  चार  मास  के  भोतर  पेदावार  सम्बन्धी  पूरे  आंकड़े  जनरल  हन्श्योरेंस
 कार्पोरेशन  को  देने  होते  उसके  बाद  जनरल  इन्पयोरेंस  कार्पोरेशन  क्षतिपूर्ति  के  दावों  पर  कारंवाई
 करता  है  ।

 विधरण

 लाखों

 क्र»  राज्य/संष  राज्य  खरीफ  1985  के  रबी  1985-86  खरीफ  1986  के
 सं०  क्षेत्र  लिएअदा  किए  कैलिएअदा  किए  लिए  अदा  किए

 गए  दावे  गए  दावे  गए  दावे

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  385.48  “68.67  1125.18
 2.  बिहार  1.23  0.59  कोई  दाक  नहीं
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 ee  ऑिसि इघपक्दक्विवथवतिईदिीदीभीनीहभा+__्व  िऔ््स::ननफतनतरत  +  eee  »  «  .  न  अल  लनिनन  भी  लीन  न  निया

 1  2  3  4  5

 3.  बुजरात  5471.25  26.48  929.07

 4.  कर्नाटक  303.58  29.78  212.91

 5.  केरल  37.95  1.24  हि  115.21

 6.  हिमाचल  प्रदेश  .  न  _  5.08

 7.  मध्य  प्रदेश  21.59  14.27  न

 8.  महाराष्ट्र  1978.85  88.60  3887.72

 9.  उड़ीसा  8.05  4.14  8.29

 10,  तमिलनाडु  56.40  24.62  31.53

 11.  राजस्थान  न-+  13.15  1932.72

 12.  उत्तर  प्रदेश  9.96  7.48  63.05

 13.  पश्चिम  बंगाल  23.31  13.04  212.94

 14.  त्रिपुरा  —  3.93  1.28

 15.  बण्डमान और  निकोबार  कोई  दावा  नहीं  0.24

 16,  पांडिबेरी  2.94  —  0.69

 17.  दमन  ओर  दोब  न-+  2.80

 18.  दिल्लो  न
 न+

 लोड़  :  8300.59  295.99  8

 बिल्लो  में  उचित  दर  को  दुकानों  में  गहूं  न  मिलना

 5538.  शो  राज  कुमार  राय  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  फरवरी  के  तीसरे  सप्ताह  के  दोरान  दिल्ली  में  भारतोय  खाद्य  निगम  के

 कुछ  गोदामों  में  गेहूं  नहों  जिसके  फलस्वरूप  दिल्ली  राज्य  नागरिक  पूर्ति  निगम  लिमिटेड  को  प्रतिदिन
 लाखों  रुपए  का  धाटा  उठाना  पड़ा  ओर  उचित  दर  को  दुकानों  को  गेहूं  नहीं  मिला  तथा  उपभोक्ताओं
 को  कठिताई  का  सामना  करना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 सरकार  हारा  इस  सम्धन्ध्  में  कया  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?
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 साध  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  खुल  :
 ओ

 ()  ओर  उषयुंक्त  की  दृष्टि  में  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 बिनोले  संतताधित  करने  बाले  एककों  को  क्षमता  का  उपयोग

 5539.  भ्री  बी०  थो  ०  रसंया  :  क्या  खाद्य  ओर  तागरिक  पुृत्ति  मंत्री  यहू  बताने  को  कृपा  करेंगे नम

 देश  में  वेज्ञानिक  तरीके  से  बिनोले  संसाधित  करने  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 इस  समय  कितनी  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा  और

 सरकार  का  इन  एककों  को  आध्थिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  हेतु  इनकी  कार्य-क्षमता  में  सुधार
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  सम्बन्धित
 एसोसिएशन  से  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  छिलका  रहित  बिनौलों  को  पेराई  तथा  निष्कर्षण  के  लिए
 संस्थापित  क्षमता  लगभग  25  लाख  मी०  टन  इस  समय  वेज्ञानिक  प्रक्रिया  द्वारा  बिनौले  के  तेल  का
 उत्पादन  बहुत  ही  कम  है  ।

 सरकार  ने  निष्कषण  के  निर्यात  के  लिए  पोत  पर्यन्त  निःशुल्क  मूल्यों  पर  10
 प्रतिशत  का  नकद  प्रतिपूरक--समर्थन  देने

 की  अनुमति  दी  वनस्पति  विनिर्माताओं  को  विलायक
 निष्कित  बिनौले  के  तेल  का  उपयोग  करने  पर  ठत्पादन  शुल्क  में  4000  रु०  प्रति  मौ०  टन  की  रियायत
 दी  जाती

 | न  हु

 आठवीं  पोजनावधि  के  वौरान  राज्यों  में  परोक्षण  केन्द्र  की  स्थापना

 5540.  क्री  शान्ति  घारीबाल  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 है  3  8  कि

 क्या  सरकार  का  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  लघु  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  बस्तुओं  की
 गुणवत्ता  बढ़ाने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  एक  परीक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने,का  विचार  और

 यदि  तो  आर  रम्भ  में  इन  केन्द्रों  को  किन-किन  स्थानों  पर  खोलने  का  विचार  है  ओर  इन
 केन्द्रों  क ेमाध्यम  से  लघु  ठद्य मों  को  क्या-क्या  सुबिधाए  दी  जाएंगी  ?

 खाद्य  ओर  तागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सुल
 :  भारतीय  मानक  ब्यूरो

 का  आठवों  पच्रवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  उन  सभी  राज्यों  जहां  इप  समय  इसका  शाखा  कार्यालय

 एक-एक  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  भारतीय  मानक  ब्यूरो  की  प्रयोगशालाए  मुख्य
 रूप  से  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  चाहे  वे  बड़े  पंमाने  के  क्षेत्र  के  हैं  अथवा  छोटे  पैमाने  के
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 क्षेत्र  के नमूनों  का  परीक्षण  करने  के  लिए  ताकि  निश्चित  किया  जा  सके  कि  उत्पादों  की

 गुणता  निर्धारित  स्तर  की  हो  ।

 भारतोय  मानक  ब्यूरो  का  आठवीं  योजना  के  दोरान  गुवाहाटी  तथा  बम्बई  में
 परीक्षण

 सुविधाएं  मजबूत  करने  के  जयपुर  और  त्रिवेन्द्रम  में  परीक्षण
 शालाएं  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  छोटे  परेमाने  के  भोद्योगिक  एककों
 के  उत्पादों  की  गुणता  की  कोटि  को  उन्नत  करने  के  लिए  दो  गई  सुविधाएं  निम्नलिखित  के  लिए  हैं  :

 प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  में  सहायता  प्रदान  जिसके  लिए  आवश्यक
 किन  उपकरणों  को  व्यवस्था  करनों  उपकरण  मिलने  के  आदि  के  बारे  में

 सूचना

 5  उनके  गुणता  नियन्त्रण  काभिकों  को  परीक्षण  को  पद्धतियों  तथा  तकनीकों  में  प्रशिक्षण
 और

 विशेष  आवश्यकताओं  के  लिए  परीक्षण  करना  ।

 रोहतास  इच्डस्ट्रीज  लिभिटेड  के  कामगारों  को  बेतत  का  भुगतान
 टू  झी  समत  कुमार  सण्डल  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रोहतास  इण्डस्ट्रीज  डालमिया  नगर  के  प्रबन्धकों  ने  अपने  उन
 कामगारों  को  वेतन  एवं  मजदूरों  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  है  जो  प्रबन्धकों  द्वारा  उद्योग
 को  बन्द  किए  जाने  के  कारण  रोजगार  से  लगप्ग  चार  वर्ष  के  लिए  वंचित  हो  गए  ओर

 यदि  तो  इस  उद्योग  के  कमंचारियों  को  अपेक्षित  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  8-7-84  सरकार
 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोदा  :  ओर  उच्चतम  न्यायालय  ने
 अपने  दिनांक  27-4-87  के  आदेश  के  तहत  उच्च  न्यायालय  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  सरकारी  परिसमापक
 को  निदेश  दिया  कि  कम्पनी  में  पड़े  स््टाक  को  बेच

 दे ओर बिक्री को राशि में से से 8-7-84 तक को अवधि के लिए मजदूरियों की बकाया राशि का भगतान करे | सरकारी पा रसमापक उच्चतम न्यायालय के क्रादेशों के अनपालन के लिए आगे कदम उठा रहा है । ] कोयला खानों में दुघटनाएं 5542. भी आहाकरण संक्षबार : क्या अ्रभ् भ्त्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में विभिन्न कोयला ख पिछले तोन वर्षों के दोरान प्रत्येक वर्ष में जनवरी तक हुई दुषंटनाओं का ब्योरा कया दुभंटनाओं के क्या कारण
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 ४  इन  दुघंटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  मारे

 कितनी  राशि  मुआवजे  के  रूप  में  दी  और

 (3)  कितमे  मामलों  में  सुरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  किया  गया  था  और  सरकार  ने  हसके  लिए
 जिम्मेबार  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  दण्डात्मक  कायवाही  को  ?

 भम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  देश  में  विभिन्न  कोयला
 खानों  में  3।  1988  तक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  दुर्घटनाओं  के  ब्योरे  और  इन  दुघंटनाओं '  में  मारे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  सारणी  में  दी  गई  हैं  :--

 न

 .  वर्ष  दघटनाएं  करे पर एप
 को  संदुया

 घातक  गम्भीर

 1985  17  1007  204

 |
 1986  180  1167  214

 * अनन्तिम |  890  बस्तुओं
 63

 #  अनन्तिम  ।

 यह  दुघंटनाएं  छत  का  साईड  का  व्यक्तियों  का  गि  वस्तुओं  का

 ग्राऊन्श  रोप  मशीन  को  लाने  ले  बिजली  आदि  जैसे  कारणों  से  हुई  वो  ।

 करमंकार  प्रति  कर  1923  जिसका  प्रशासन  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा
 किया  जाता  के  अधीन  प्रतिकर  का  भुगतान  किया  जाता  है।इस  सम्बन्ध  में  सूचना  नहीं  रखो

 जाती  है  ।

 भ्रपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 वर्ष  दुर्घटना  मामलों  की  कुल  जिम्मेदार  पाए  गए  व्यक्तियों

 संबया  जिनमें  सुरक्षा  के  विरुद्ध  खान  सुरक्षा
 निपमों  का  उल्लंघन  निदेशक  द्वारा  की  गई

 किया  गया  था  कारंबाई
 5. २.  अमन  जनमनननक  लनननान-ा  नमन  मनननम«-मभन «3  जन  अनम-मक

 चेतावनी  प्रमाण-पत्र  उन  व्यक्तियों

 निलम्बन  को  संरुया
 जिन  पर
 अभियोजन
 चलाया  गया

 2  3  4  5

 8  35
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 व
 2  3  4  5

 1986  145  79  12  28

 1987*  137  47  10  3

 1988"  16  गा
 ः  णण

 ee  जज
 *  अनन्तिम  ।

 आदियासो  क्षेत्रों  में अभाव  को  स्थिति

 5543.  भरी  भड्रेतबर  तांती  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कई  आदिवासी  क्षेत्रों  में  अभाव  की  स्थिति

 कया इन  क्षेत्रों  को
 सूखा

 ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  आदिवासी  लोगों  को  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयास  लाल  :

 मौर  कुछेक  स्थापित  मानदण्डों
 कर ेआधार  पर  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का

 पता  लगाया  जाता  1987  के  दोरान  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  अभिज्ञात  सूखे  से  प्रभावित

 जिलों  में  आदिवासो  क्षेत्र  भी  शामिल

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सूखाराहत  के  अन्तगंत  विभिन्न  मदों  के  लिए  सहायता  दी  इस

 सहायता  में  कृषि  आदान  रोजगार  सृजन  ऐयजल  को  विशेष  पोषाहार
 कार्यक्रम  भादि  शा्भिल

 राहत  कार्यों  को  चलाना  मूलतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  केन्द्रीय  सरकार  प्रभावित
 राज्यों  से  विशेष  ज्ञापन  प्राप्त  होने  पर  केन्द्रीय  सहायता  देकर  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  में  मदद  करती

 राज्य  सरकारें  अभाव  की  परिस्थितियों  की  गम्भीरता  के  आधार  पर  प्रभावित  जिलों  में  किए  जार
 वाले  कार्यों  के  स्वरूप  और  मात्रा  का  निर्धारण  करता  है  ।

 क्विलोन  में  विशेष  रिफ्र  क्टरो  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  शिलस्य

 5544.  भी  के०  कुम्जस्थ  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  को  एक  फर्म  के  सहयोग  से  केरल  में  क्विलोन  में  70  करोड़  रुपए  लागत  को
 विशेष  रिफ्र  क्टरी  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 क्या  सोवियत  फर्म  के  प्रतिनिधियों  जो  इस  महीने  के  आरम्भ  में  त्रिवेन्द्रम  में  इस
 सम्बन्ध  में  हो  रहे  विलम्ब  पर  चिन्ता  प्रकट  को  ओर
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 यदि  तो  क्विलोन  में  इस  परियोजना  जिसका  प्रस्ताव  1972  में  रखा  गया  था  ओर

 इसकी  मूल  लागत  49.63  करोड़  रुपए  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम

 उठाने  का  विभार

 इस्पात  ओर  ख्ान  संत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रहो  है  ओर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मछली  का  उत्पादन

 5546.  भो  एस०  जो०  धोलप  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  मछली

 तथा  मछली  के  उत्पादों  का  कुल  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  होता  है  तथा  देश  में  ओर  विदेशों  में  इनकी

 कितनी  मांग  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्याम  लाल  :  भारत

 में  1985  में  मछली  का  उत्पादन  2.82  मिलियन  मीटरी  टन  जबकि  अनुमानित  मांग  4.60

 मिलियन  मीटरी  टन  थी  ।  1985  में  विश्व  में  मछली  का  उत्पादन  84.95  मिलियन  मीटरी  टन

 विश्व  की  मत्स्य  और  मत्स्य  उत्पादों  की  मांग  से  सम्बन्धित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  विश्व  के

 मत्स्य  और  मत्स्य  उत्पादों  के  आयात  से  सम्बन्धित  आंकड़े  मत्स्य  और  मत्स्य  उत्पादों  को  मांग  में  बढ़ते

 हुए  रुख  (1980  के  9.86  मिलियन  मीटरी  टन  से  1985  के  12.47  मिलियन  मीटरी  को

 दर्शाते  हैं  ।

 आयातित  बटर  सम्बन्धी  सभिति  के  निष्कण

 5547.  भो  एच०  ए०  डोरा  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  नोबल  पुरस्कार  को  दो  विजेताओं  ने  समिति  के  उन  निष्कर्षों  को  झूठा

 बताया  जिसने  चेनोंबिल  परमाणु  दुघंटना  से  दूषित  हुए  आयरलेण्ड  के  बटर  को  मानव  उपयोग  के  उपयुक्त

 बताया  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया

 कि  संजालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  ध्याम  लाल  :

 झोर  डा०  शिवाराव  शांताराम  वागले  और  अम्यों  द्वारा  भारत  सरकार  ओर  अन््यों  के  विरुद्ध  भारत

 के  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  की  गई  दिशेष  स्थगन  याचिका  सं०  1987  की  15408  में  याचिका

 देने  वालों  ने नोबल  पुरस्कार  विजेताओं  द्वारा  उत्तर  स्वरूप  भेजे  गए  वे  पत्र  प्रस्तुत  किए  थे  जिनमें  हस

 बात  के  संकेत  मिलते  हैं  कि  कम  मात्रा  की  रेडियो-धर्मिता  बाले  खाद्य  पदार्थों  को  न  खाना  वांछनीय

 उच्चतम  न्यायालय  ने  उनकी  दलील  को  इस  आधार  पर  नहीं  माना  कि  वे  पत्र  सामान्य  किरम  के

 ये  ओर  एक  अलग  विचारधारा  का  हो  प्रतिनिधित्व  करते  थे  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  8-3-88  के

 आदेश  में  यह  टिप्पणी  भी  को  कि  विशेषज्ञों  को  जिसमें  दो  जाने-माने  बेज्ञानिक  और  उसी  प्रकार

 जाना-माना  एक  कृषि  अथंविज्ञानी  शामिल  इस  विचारधारा  से  भली  प्रकार  परिचित  उच्चतम

 न्यायालय  ने  विशेष  स्थगन  याचिका  को  रह  कर  दिया  है  ।
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 प्रामोण  भसिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  धनराशि  संजर
 करने  की  अधिकतम  सोमा

 5548.  भरो  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामोण  भूमिही  न  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  योजना  के  अन्द्गंत  प्रत्येक  राज्य  के  लिए
 धनराशि  संजर  करने  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  मानदण्ड

 प्रामोण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  योजना  के  अन्तर्गत  वित्तीय  वर्ष  1987-88  8  के

 लिए  घनराशि  मंजूरी  करने  हेतु  राज्यवार  कितनी  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 उसमें  से  1988  तक  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामोज  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  से

 हां  ।  वष  के  दोरान  नई  परियोजनाओं  के  अनुमोदन/स्वीकृति  के  लिए  अधिकतम  सीमा  का  निर्धारण
 वर्ष  हेतु  किए  गए  राज्य  आवटन  के  700  प्रतिशत  से  अधूरी/लम्बित  परियोजनाओं  की  लागत  को  कम
 करने  के  बाद  किया  जाता  पिछले  वर्ष  में  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  की  कुल  लागत  जितनी  उस
 वर्ष  में  को  गई  रिलीजों  से  अधिक  होती  उसे  अघूरो/लम्बित  परियोजनाओं  की  लागत  मानः  जाता

 अनुमोदन  की  सीमा  निर्धारित  करने  की  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तेयार  फी  गई  है  कि  राज्य
 सरकारों  के  पास  कार्यान्वयन  के  लिए  हमेशा  पर्याप्त  परियोजनाएं  उपलब्ध  रहें  और  अनुमोदित
 पोजनाओं  के  अभाव  में  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किए  जाने  वाले  कार्यों  में  कोई  बाधा  न  पड़े  ।  इ्स  पद्धति  के
 कारण  किसी  राज्य  के  लिए  निर्धारित  संस्वीकृति  सीमा  आमतौर  पर  वर्ष  के  दोरान  आवंटन  से  अधिक
 होती  है  ।  वित्तोय  वर्ष  1987-88  के  लिए  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रप  के  अन्तगंत
 पोजनाओं  के  अनुमोदन  के  लिए  निर्धारित  स्वीकृति  को  सीमाओं  ओर  वर्ष  के  दौरान  रियायती  दरों  पर
 उपलब्ध  कराए  गए  खाद्यान्नों  के  मूल्य  सहित  कुल  धनराशि  को  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्रवार  स्थिति  को
 दशनते  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1987-88  के  लिए  प्रामोण  भूमिहोम  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 परियोजनाओं  के  लिए  निर्धारित  स्थवोकृति  को  सोमाक्षों  भोर  ब्य  के

 दोरान  उपलब्ध  किए  गए  लाध्यास्तों  के  मल्य  सहित  कुल
 धनराशि  की  राज्य/केन्द्रशासित  वार  स्थिति

 रुपये
 की
 गाए  गाय

 ---  -  गा  —  गा  तप
 क्ृ०  राज्य/संघ  शासित  1987  के  लिए  परियोजनाओं  जाद्यान्नों  के  मूल्य
 सं०  क्षेत्र  हेतु  स्वीकृति  सीमा  ’

 सहित  उपलब्ध  की

 ॒ृ०4०३ृ३ख७ऊई83ड3ड3ड3डस्सऊ्उढ॒ऊ  ईघनराशि
 गई  घनराशि ह  _

 2  3  4
 र्न्जच्ज्ज््््््््््ञ्ज्ञ्ज्ऊ्ऊ्ा््जजाज््््---आआआइईएड४ईकइहडएअक5प५४पथ:-+-+.ै/

 1.  आत्म  प्रदेश  7617.24  6199.31
 2.  अरूणा चल  प्रदेश  122.16  30.03
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 कक  नतन
 2  3  4

 3.  असम  934.16  920.17

 4.  बिहार  8230.97  8525.36

 5.  गुजरात  1613.13  2377.40

 6.  हरियाणा  1166.32  616.09

 7.  हिमाचल  प्रदेश  560.24  399.88

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  740.73  489.10

 9.  कर्नाटक  4604.15  3097.83

 10,  फेरल  2567.57  2502.85

 11.  मध्य  प्रदेश  7561.40  5353.65

 12.  महाराष्ट्र  4595.85  4094.45

 13,  मणिपुर  127.43  68.68

 14.  मेघालय  72-75  96.50

 15,  मिजोरम  37.46  39.53

 16.  नागालेण्ड  180.75  113.48

 17.  उड़ीसा  3752.54  2988.96

 18.  पंजाब  653.63  693.21

 19.  राजस्थान  3185.87  2739.59

 20.  सिक्किम  62.21  101,76

 21.  तमिलनाडु  7447.30  5452.80

 22.  त्रिपुरा  430.30  228.20

 23.  उत्तर  प्रदेश  16152.48  11623.71

 24.  पश्चिम  बंगाल  5662.33  4249.76

 25.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वी पसमूह  160.99  62,80

 26.  चण्डोगढ़  46.86  16.62

 27.  दादरा  व  नगर  हवेली  14.18  30.64

 28.  दिल्ली  41.53  52.03

 29.  दमन  व  दीब  157.74  36.74

 30.  लक्षदीप  20.52  31.55

 31.  पाण्डिचेरी  105.47  60.27

 अखिल  भारत  78686.76  63292.96
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 बोद  स्थलों  में  सांचो  को  झ्ञासिल  करना

 5549.  श्री  प्रताप  भानु  हार्मा  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सांचो  को  बौद्ध  सक्षिट  स्थलों  में  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  दिल्ली  में  एक  उच्च

 स्तरीय  समिति  को  बठक  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिघर  :  हां  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  के  अलावा  भन्य  राज्यों  में  बौद्ध  केन्द्रों

 का  अभिनि  धारण  करने  के  लिए  एक  क्ृतिक  बल  का  गठन  किया  इस  कृतिक  बल ने  प्रस्तावित  बोद
 परिपथ  में  सांचो  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  विस्तृत
 विमशें  किया  ।

 बिल्लो  भाटक  लियरजण  अधिनियम  में  संशोधन

 5550.  क्री  सी०  माधव  रेड्डी  :
 श्री  जितेस  प्रसाद  :

 बया  हाहरो  थिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर्थिक  प्रशासन  सुधार  आयोग  द्वारा  किराया  नियन्त्रण  कानून  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट
 में  की  गई  सिफारिशों  तथा  गेर-सरकारी  आवास  निर्माण  सम्बन्धी  कार्य  दल  को  सिफारिशों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  दिल्ली  भाटक  नियन्त्रण  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार  है

 )  यदि  तो  उसकी  संख्या  मुख्य  बातें  कया  और

 उक्त  विधेयक  संसद  में  कब  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 दाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  से  मकान  मालिक  तथा
 किराएदार  के  हितों  के  बोच  सन्तुलन  बनाये  रखने  को  दृष्टि  से  विभिन्न  अ्र  योगों/समितियों,  जिश्में
 आधिक  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  भी  शामिल  को  सिफारिशों  के  सन्दर्भ  में  दिल्ली  भाटक  नियन्त्रण

 1958  के  संशोधन  का  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 बागवानो  के  लिए  भूमि  को  अधिकतम  सोमा  से  छुट

 5551,  श्री  महेस्र  सिहु  :  क्या  कथषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बड़े  किसानों  की  अपने  खर्च  पर  बड़े  पैमाने  पर  वक्षारोपण  करने
 प्रोत्साहन  करने  के  लिए  बागवानी  फसलों  के  सम्बन्ध  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  छूट  देने  का  विचार
 है  क्योंकि  छोटे  और  सीमान्त  किसान  बागवानी  की  फसलें  पैदा  नहीं  कर  सकते
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जमादन  :  भमि
 राज्य  का  विषय  होने  के  राज्यों

 ने  कृषि  भूमि  जोतों  पर  अधिकतम  सीमाएं  लगाने  के  लिए  कानून

 बनाए  हैं  भोर  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  श्रेणियों  के  बारे  में  अधिकतम  सीमाओं  से  छूट  देने  के  लिए
 प्रावधान  किए  केन्द्रीय  सरकार  की  पहल  कृषि  जोतों  पर  गधिकतम  सीमाओं  के  सम्बन्ध  में

 1972  में  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  क ेसम्मेलन  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  मार्गदशिकार्यें  तैयार  की

 गई  ये  मार्गदर्शिकायें  विभिन्न  राज्यों  में  अधिकतम  सीमाओं  में  कुछेक  एकरूपता  लाने  के  उह्द  श्य  से

 तैयार  की  गई  फलोध्ानों  के  बारे  राष्ट्रीय  मार्गंदशिकाओं  में  राज्यों  से  सिफारिश  की  गई  थी  कि

 अधिकतम  सीमा  के  प्रयोजन  से  विशमान  फलोद्ानों  को  शुष्क  भूमि  के  रूप  में  समझा  जाए  और  किसी

 अतिरिक्त  भूमि  को  अनुमति  नहीं  दो  जानी  भाहिए  ।  नारियल  ओर  सुपारी  केला  अमरूद
 के  बागों  और  अंगूर  के  यार्डों  को  फलोशानों  के  रूप  में  नहीं  समझ्ना  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मरार्गदर्शिकाओं

 में  ढोल  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहों

 राष्ट्रीय  मार्गदशिकाओं  के  अन्तगंत  फलोदानों  क ेलिए  पहले  से  अनुमेय  अधिकतम  सी  मार्यें

 काफी  अधिक  हैं  |  इसके  हम  सीमाओं  में  कोई  ओर  छूट  देना  अनुपाती  न्याय  की  नीति  जो  कि

 स्व॒तम्त्रता  के  बाद  से  अपनायी  जा  रहो  के  विरुद्ध  होगा  !

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  झास्रा  कार्यालय

 5552.  झो  के०  एस०  प्रधान  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  को  कथा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  खोले  गए  ओर  बन्द  किए  गये

 शाखा  कार्यालयों  के  स्थानों  का अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  और

 कार्यालयों  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  ओर  गत  दो  बर्षों  अर्थात्
 1986-87  और  1987-88  के  दोरान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अपना  कोई  शाखा  कार्यालय

 नहीं  खोला  ग्वालियर  में  एक  परिवहन  एकक  15-11-87  को  बन्द  कर  दिया  गया  क्योंकि  विभिन्न

 कारणों  से  यह  आर्थिक  रूप  से  व्यवहायं  नहीं  इन  कारणों  में  राज्य  पर्यटन  विकास  निगम  और  निजी

 आदि  द्वारा  परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  भी  शामिल  थो  ।

 )

 महाराष्ट्र  को  पर्याप्त  रूप  में  केगत्रीोय  सहायता  न  बिया  जाना

 5553.  प्रो०  भधु  बच्डबते  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  को  अभाव  राहत  कायंक्रमों
 के  अन्तगंत  छह  हजार  से  अधिक  गांवों

 को  ओर  ध्यान  देना

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुओं  को  गहरा  टेंकर  आदि  द्वारा  पेयजल  आपूर्ति
 भादि  के  लिए  की  गई  54  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  राशि  की  मांग  को  तुलना  में  केवल  9.43  करोड़
 रपये  मंजूर किए  और
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 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  44  करोड़  रुपये  को  कमी  को  भी  पूरा  करते  का
 विचार  है  ?

 कृषि  प्ंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  प्ंत्री  ह्याम  लाल  :
 शाज्य  सरकार  ने  केरद्र  सरकार  को  भेजे  गए  अण्ने  ज्ञापन  में  87  से  88  ओर  अप्रेल-जन
 1988  को  समयावधि  में  क्रशः  6170  ओर  5930  गांवों  को  कार्यक्रम  के  तहत  सम्मिलित  करने  का
 प्रस्ताव  किया

 सूखा  राहत  उपायों  को  शुरू  करने  का  प्राथमिक  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  केन्द्रीय
 आपदा  की  गम्भीरता  और  राज्य  सरकारों  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 केन्द्रीय  सहायता  मुहैय्या  करके  केवल  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  देती  निर्धारित  प्रक्रिया
 का  विधिवत  पालन  करते  हुए  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  लिए  9.43  करोड़  रुपए  के  ध्यय
 उच्चतम  सीमा  अनुमोदित  की  गयी

 जो

 इण्डियम  फासंस  एण्ड  फटिलाइजर  फोआपरेठटिय  लि०  हारा  अजित  लाभ

 5554.  श्री  सोमजीभाई  डामर  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  से  इण्डियन  फामंर्स  एण्ड  कोआपरेटिव  फडिलाइजर
 नई  दिल्लो  के  शुद्ध  लाभ  में  कमी  भायी  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वर्ष  1984-85,  1985-86  ओर  1987  से  1987  तक  इण्डियन  फारमंस
 एण्ड  फटिलाइजर  कोआपरेटिव  लि०  को  कितना  शुद्ध  लाभ/हानि  और

 इण्डियन  फार्मस  एण्ड  फटिलाइजर  कोआंपरेटिव  लि०  के  लाभ  में  वद्धि  करने  ओर  इसे
 अधिक  सक्षम  एकक  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कवि  मंत्रालय  में  उ्  रक  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  और  सहकारिता
 ब्षं  1984-85  से  दिसम्बर  1987  तक  के  लिए  इृण्डियन  फारमर्स  फॉटलाइजसं  कोआपरेटिव  लि०  का

 बर्ष-बार  नीचे  दिया  गया  है  :-- mm,
 (०  करोड़ों ७७७८४८७८र्ेए्रशशणशणतर  क  i  एएनननभशणशनशनशणशणशणशणशणणशशआशआछछशणशणण

 वर्ष  शुद्ध  लाभ

 1984-85  5  36.27
 1985-86  33,92

 1986-87  10.18

 जूलाई से  दिसम्बर  1987  7.54  )

 प्रतिकूल  मोसम  उच्चतम  भण्डारण  लागत  और  कार्यकारी  पूंजी  पर  उच्चतम  छट

 लक

 कारण  मुरुय  रूप  स ेकम  उठान  होने  पर  व  1986-87  का  लाभ  वर्ष  1985-86  से  कम
 रहा  है  ।
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 सामान्य  मोसम  परिस्थितियों  में  अधिक  उठान  मालसूथो  भण्डारण  लागत  में  कमी

 होने  भादि  से  लाभ  में  वृद्धि  होने  को  आशा

 कषि  विश्वविद्यालय

 5555.  श्री  ई०  अग्यपू  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  कृषि  विश्वविद्यालय

 क्या  इन  सभो  विश्वविद्यालयों  को  शासित  करने  हेतु  एक  ही  अधिनियम  बनाने  का  कोई
 विचार  ओर

 कया  विशिष्ट  विश्वविद्यालयों  को  अनुसंधान  के  विशिष्ट  क्षेत्र  आवंटित  करके  कृषि
 सन्धान  में  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  अनुसस्धान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  हरि  छृष्ण  :
 देश  में  26  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  ।

 नहीं  ।

 नहों  ।

 राष्यों  में  राष्ट्रीय  तिलहुन  विकास  योजना

 5556.  भरी  अजय  मुझराम  :  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  को  सहायता  से  राष्ट्रीय  तिलहुन  विकास  योजनायें

 लागू  कर  रही  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  साल  :  (१)
 और  हां  ।  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  तिलहन  उगाने  वाले  17  राज्यों  द्वारा  कार्यान्वित
 की  जा  रहो  है  ।  इस  परियोजना  को  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  बोध  50:50  भागोदारी  के  आधार
 पर  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रहो  यह  योजना  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  विभिन्न  महत्वपूर्ण
 आदानों  के  लिए  सहायता  को  व्यवस्था  करतो  1987-88  के  दोरान  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास
 योजना  के  अन्तगंत  विभिन्न  राज्यों  को  भारत  सरकार  को  भागोीदारी  के  रूप  में  निमु कत  की  गई  धनराशि
 संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  गई  है|

 विवरण  ,

 ॥%क्क,  साज्यका  न्िमुक्त को  गई
 ।.  2

 आआयाशररररररररर्
 221.038

 प्रदेश
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 1  2  3

 2.  असम  33.709

 3.  बिहार  14.810

 4.  गुजरात  144.537

 5.  हरियाणा  11.800

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3.55

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  2.015

 8.  कर्नाटक  148.203

 9.  मध्य  प्रदेश  141.846

 10.  महाराष्ट्र  81.58

 11.  उडोसा  35.697

 12.  पंजाब  9.150

 13.  राजस्थान  93.974

 14.  सिविकम  3.184

 15.  तमिलनाडु  129.91

 16.  उत्तर  प्रदेश  83.909

 17.  पश्चिम  बंगाल  13.69

 योग  :  1172.602

 ]

 गुजरात  को  ऋण  भावधयकताएं

 5557.  शोमती  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  माबणि  :
 ञ्मी  छी  तृभाई  गाभित

 वया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  न

 कया  किसो  सरकारी  एजेंसी  द्वारा  गुजरात  के  सूखा  पीड़ित  किसानों  की  ऋण  आवश्यकताओं
 का  मूल्यांकन  किया  गया

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  गुजरात  को  कितना  ऋण  उपलब्ध  कराया  गया  और  यर्ष
 1988-89  के  दोरान  कितनी  राशि  दी  जानी  और
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 --+-+-+  जजज+  लज्ज८  ——  aw  «

 तीनों  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  क्या  है  और  हस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  विधभिस्न  ऋणों  का
 T अनुपात

 कवि  मंत्रालय  में  कृथि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  स्यास  लाल  :  (१)
 से  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  प्रामीण  विकास  बेंक  राज्य  सहकारी  बैंक  के  माध्यम  से  जिला
 केन्द्रीय  सहकारी  बंकों  की  ऋण  की  जरूरतों  का  आकलन  करने  के  बाद  ओर  हन  बंकों  से  आवेदन  प्राप्त
 होने  पर  मोसमी  कृषि  कार्यों  के  लिए  ऋण  सीमा  स्वीकृत  करता  वर्ष  1987-88  (31
 1987  के  दोरान  गुजरात  में  जिला  केन्द्रीय  सहकारो  बेंकों  की  नाबार्ड  द्वारा  स्वीकृत  की  गई
 अल्पावधि  ऋण  सीमा  लगभग  90,75  करोड़  रुपए  थी  ।

 1987-88  1987  के  दोरान  गुजरात  में  सहकारी  समितियों  द्वारा  वितरित
 किया  गया  अल्पावधि  ऋण  93.42  करोड़  रुपये  1988-89  में  ऋण  के  वितरण  का  स्तर  कई
 घटकों  जेसे  मोसम  सम्बन्धी  1987-88  के  अन्त  तक  अधिशेष  राशि  के  स्तर  आदि  पर
 तिभर  करेगा  ।

 अल्पावधि  कृषि  ऋणों  की  ब्याज  की  दर  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1-3-88  से  लागू  अल्पाधधि  कषि  ऋणों  से  सम्बन्धित  ब्याज  को  धर

 अग्रिम  राशि  की  सीमा  ब्याज  की  दर  )--%

 7,500/-  रुपए  तक
 10.00

 7,500/-  रुपए  से  अधिक  और  15,000/-  11.50

 रुपए  तक

 15,000/-  रुपए  से  अधिक  ओर  25,000  12.50  से  14.00
 रुपए  तक

 25,000/-  रुपए  से  अधिक  14.00  से  15.50

 वाशादीप  फास्फट  के  निगभित  कार्यालय  को  नई  दिल्ली  से  भवर्तेश्थर
 स्थानांतरित  करना

 5558.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  कथि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  केम्द्रीोय  सरकार  ओर  पारादीप  फास्फेट  के  अधिकारियों  स्ले  कम्पनी

 के  निगमित  कार्यालय  को  नई  दिल्ली  से  भुवनेश्वर  स्थानानतरित  करने  का  प्रमुरोध  किया  है  क्योंकि

 संयन्त्र  पारादीप  में  लगा  हुमा

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 है  कि  उड़ोसा  में  मुछ्यालय  होने  से  उरे  विभिन्न

 मामलों  में  राज्य  सरकार  से  संपक  करने  में  सहायता  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  उबंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  :  से  हां  ।  तथापि

 राज्य  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  करने  की  सुविधा  सहित  इस  मामले  के  सभी  पहलूमों  पर  सावधानोपूर्वक

 बिचार  करने  पर  यह  उचित  नहीं  समझा  गया  है  कि  इस  स्तर  पर  मंसस  पारादीप  फास्फेट्स  लिमिटेड

 पी०  के  कोरपोरेट  कार्यालय  को  स्थातान्तरित  किया  ज

 विषय  बेंक  सहायता  से  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  का  पुनगंठत

 5559.  श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :

 थी  धान्ति  धारोबाल  :

 कया  अम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  भ्रोद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  पुनगंठन  हेतु  विश्व  बेंक  के

 अधिकारियों  से  बातचीत  को

 यदि  तो  क्या  बातचीत  ओऔद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  क्षमतायें  बढ़ाने  सम्बन्धी  एक

 परियोजना  पर  केन्द्रित
 ह

 यदि  तो  परियोजना  को  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 और

 इस  परियोजना  में  कितने  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  सम्भिलित  किए  जायेंगे  तथा  वे

 कहां-कहां  स्थित  हैं  !

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोद्  :  हां  ।

 हां  ।

 और  बातचीत  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  ओर  ब्योरे  अभी  तेयार  करने

 पशुओं  को  नस्ल  सुधार  सम्बन्धी  कषि  उत्पाद  उपकर

 5560.  भ्रो  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कृषि  उत्पाद  उपकर  निधि  के  अन्तगंत  पशुओं  की  नस्ल

 सुधार  अनुसंधान  हेलु  कितनी  योजनाएं  मनन््जूर  की  गई

 कया  पशुओं  को  नस्ल  सुधार  सम्बन्धो  अनुसंघान  के  लिए  आवोटेत  धनराशि  का  उपयोग

 नहीं  किया

 यदि  तो
 गत

 तोन  वर्षों
 के

 दोरान  इन  परियोजनाओं  का  राज्यवार  तथा  वर्ष-बार
 संख्या  तथा  ब्योरा  क्या  और

 कितनी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  हो  पाया  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :

 कृषि  उत्पाद  उपकर  निधि  के  अन्तगंत  1986-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरान

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  22  पशु  प्रजनन  अनुसधान  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी

 नहीं
 ।

 ओर  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 भारत  सरकार  मद्र  भिन््टो  नई  विल्लो  में  इन्ट  रकाम  प्रणालो

 5561.  भी  हरोश  रावत  :  क्या  धाहरी  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  मिन््टो  स्थित  भारत  सरकार  मुद्रणालय  में  इन्टरकाम  प्रणाली

 शुरू  की  गई

 यदि  तो  किस  कम्पनी  ने  उक्त  कार्य  पूरा  किया  तथा  हस  पर  कुल  कितना  खचच

 क्या ये  इन्टरकाम  उपकरण  सही  ढंग  से  काम  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 मंससे  गेप  ब्रिजिज  ने  1,05,927.00  रुपए  की  कुल  लागत  पर  कार्य  निष्पादित

 किया  ।

 इस  समय  इन्टरकाम  उपकरण  सही  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहा

 त्रुटियों  को  ठोक  करने  के  लिए  तथा  उपकरण  को  ठीक  प्रकार  चलाने  के  लिए  कारंवाई  को छः
 गई  है  ।

 *

 अयोध्या  का  पर्यटन  केसर  के  रूप  में  विकास

 5562.  श्री  निमंल  क्षत्री  :  क्या  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अयोध्या  कां  परयंटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  कोई  योजना  विचाराधीन

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 से  प्राप्त  प्रस्ताव  के  आधार  पर  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  ने  अयोध्या  में  26.80  लाख  रुपए  की  अनुमानित

 लागत  पर  ओपन  एअर  थियेटर  हेतु  एक  मंच  तथा  मार्गस्थ  सुख-सुविधाओं  के  निर्माण  के  लिए  एक

 परियोजना  को  स्वीकृति  दो  है  ।
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 उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद

 5563.  झो  के०  रामचमस्त्र  रेडडो  :  क्या  ल्ाद्य ओर  मागरिक पृति  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा
 करेंगे कि  :

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  अन्तगंत  किन-किन  राज्यों  ने  राज्य  स्तर  को
 उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदों  की  स्थापना  की  है  ओर  किन-किन  राज्यों  ने  अभी  तक  इन  परिषदों  को
 स्थापना  नहों  की

 कया  किन्हीं  राज्यों  ने  राज्य  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  की  स्थापना  की  और

 क्या  इन  परिषदों  ने  उपभोक्ताओं  के  संरक्षण  के  लिए  कायं  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ?

 सलाह  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  राज्यों  से  मिली
 सूचना  से  पता  चलता  है  कि  अब  तक  आन्ध्र  अरुणा चल
 मध्य  उत्तर  पश्चिम
 बंगाल  के  राज्यों  तथा  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  लक्षद्वीप  और  पांडिचेरी
 संघ-राज्य  क्षेत्रों  ने  राज्य-स्तर  को  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदों  की  स्थापना  की

 इसके  कुछ  राज्यों  ने  भी  उपभोकता  संरक्षण  अधिनियम  के  तहत  प्रतितोष  तंत्र  की  स्थापना  करने
 की  कारंवाई  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ।

 बिहार  सरकार  ने  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  आयोग  की  स्थापना  अधिक्षृत्रित  कर  दो

 कुछ  राज्यों  ने  राज्य-स्तर  की  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदों  की  बेठकें  आयोजित  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  भ्रम  संगठन  अभिसमय

 5564.  श्री  तम्पन  चासस  :  क्या  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  अभिसमयों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन्हें  अब  तक  केन्द्रीय  सरकार
 स्वीकार  और  अस्वीकार  कर  चुकी  ओर

 अभिसमय  स्वीकार  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  अ  न्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  166
 अभिसमयों  को  स्वीकार  किया  इनमें  भारत  ने  34  अभिसमयों  का  अनुसमर्थन  किया  है  जिनमें
 से  दो  को  बाद  में  प्रत्याखित  कर  दिया  गया  था  ।

 अभिसमय  के  मूलपाठ  तथा  की  गई  कारंवाई  या  की  जाने  वालो  प्रस्तावित  कारंबाई  के
 विवरण  जिसमें  अनुसमर्थन  न  करने  या  प्रत्याद्यात  के  कारण  शामिल  प्रत्येक  मामले  में  संसद  के
 समक्ष  रखा  जाता  है  |
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 बिहार  में  आवश्यक  वस्तुओं  का  आबंटन

 5565.  भ्री  राम  स्वरूप  रास  :  कया  ल्ाद्य  ओर  नांगरिक  पृत्ति  मंत्री  बह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 1987  ओर  1988  में  बिहार  को  आवश्यक  वस्तुओं  को  कितनी

 मात्रा  आबंटित  की  गई

 आधंटित  की  गई  मात्रा  मांग  से  कितनी  कम  ओर

 बिहार  सरकार  ने  आगामो  महीनों  के  लिए  कितमी  मात्रा  को  मांग  को  है  ?

 लाह्य  और  सागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  से  शाज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  विभिन्न  आवश्यक  वस्तुओं  के  आबंटन  का  निर्णय  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की

 विभिन्न  राज्यों  की  तुलनात्मक  आवश्यकता  व  बाजार  में  पहले  डैठाई  गई  मात्रा  ओर

 अन्य  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  लेते  हुए  समय-समय  पर  किया  जाता  इन  वस्तुओं का  आवंटन

 अनुपूरक  स्वरूप  का  होता  है  ओर  ये  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  संपूर्ण  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए

 नहीं  होता
 2.  1987  तथा  1988  में  बिहार  को  आवश्यक  वस्तुओं  के  आबंटन  को ्#ग

 स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 टनों

 माह  i  केहूं  लेवो  आयातित  मिट्टी  का
 खाद्य  तेल  तेल

 a  ममता  मीन  लओओओडड  5  --+>++++७>--०---७४/४
 40,000  33,459  34,327

 1988  1,10,000  40,000.  33,459  2,100  36,327

 कंट्रोल  के  कपड़  को  निर्मुक्ति

 ज्ाह  .......  सुतीकपड़ा  पोलिस्टर  कमीजों  का  कपड़ा

 1987  230  न

 1988  ब्य  398

 ]

 ताइवाम  के  मत्स्थ-पोतों  हवारा  लक्कलो  पकड़ने  के  लिए  पनामा  ओर

 सिंगापुर  के  झरडे  लगाता

 5565.  भरो  आनम्द  सिह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  अपनी  सुविधा  के  लिए  गाकर  पनामा  ओर  सिंगापुर  के  50  प्रतिशत  से  अधिक
 ताहवानो  मत्स्य  पोतों  को  देश  के  जल  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने  की  अनुमति  दे  दो  गई  और

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल

 क्लौर  हमारे  देश  के  जल  क्षेत्रों  में  किमी  विदेशी  मत्स्यन  जलयान  को  मछली  पकड़ने  के  लिए  अनुमति
 नहीं  दी  गई  देश  के  जल  क्षेत्रों  और  अन्य  प्रतिबन्धित  क्षेत्रों  क ेबाहर  भारतीय  एकमात्र
 आशिक  क्षेत्रों  में  मतस्पन  के  लिए  बार्टर  किए  गए  43  विदेशी  मत्स्यन  जलयानों  के  सम्बन्ध  में  परमिट
 बंध  इनमें  से  40  जलयान  ताइवान  मूल  के  हैं  जिसमें  38  जलयान  पनामा  में  पंजीकृत  हैं  ओोर  बाकी
 हो  जलयान  ताइवान  में  पंजीकत  चार्टर  किए  गए  अन्य  तोन  जलयान  जापानी  पंजीकरण  के  हैं  ।

 भारतीय  सादा  निगम  में  मजबूरो  में  वि

 5567.  डा०  दसा  सामंत  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतोय  खाद्य  निगम  के  श्रमिकों  की  मजदूरी  में  वर्ष  1979  से  कोई

 बढ्धि  नहीं  की  गई

 क्या  उन्होंने  1988  में  उनके  यूनियन  के  नेताओं  के  साथ  एक  बंठक  को  और

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  श्रमिकों  को  मजदूरों  में  वृद्धि  करने  में  विलम्ब  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 झाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  धुल  :  और  हां  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  अपने  श्रेणी  3  और  4  के  कमंचारियों  के  वेतन  में  संशोधन
 करने  के  लिए  उनके  अपने  प्रबन्ध  और  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  द्वारा  10-8-87  को  हस्ताक्षरित  चर्चा
 ज्ञापन  के  आधार  पर  एक  प्रस्ताव  भेजा  गया  था  ओर  वह  अब  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 बिल्लो  में  पत्थर  को  खदानों  के  लिए  सुरक्षा  नियम
 ।

 556५४.  श्री  बनबवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्ली  में  पत्थर  की  खदानों  में  उचित  सुरक्षा  नियम  लागू
 नहीं  किए  जा  रहे

 हु

 यदि  तो  पत्थर  की  खदानों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  कया  पत्थर  को  खदानों  में  नियमों  को  उचित  रूप  से  लागू  जाएगा  ?

 भ्रम  मंत्रासय  के  राज्य  संत्रो  लगदोहा  :  से  खानों  में  नियोजित  -

 कारों  को  स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  खान  1952  तथा  उसके
 अधीन  बनाए  गए  नियमों  तथा  विनियमों  में  दिए  गए  इन  उपबन्धों  का  अनुपालन  खान  प्रबन्धकों
 द्वारा  किया  जाता  सांविधिक  उपबन्धों  का  प्रवर्तंत  कराने  के  लिए  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के
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 अधिकारी  दिल्ली  स्थित  पत्थर  खबानों  का  निरीक्षण  नियमित  रूप  से  करते  चार  पत्थर  खदानों  में

 जहां  दशाएं  खतरनाक  पाई  गई  खान  अधिनियम  की  धारा  22  के  अधीन  निषेधात्मक  आदेश  जारी  किए
 गए  निरीक्षण  के  दोरान  पाये  गए  विभिन्न  उल्लंघनों  के  कारण  पत्थर  खानों  के  प्रबन्धतस्त्रों  के जिरुद

 10  अभियोजन  मामले  भी  दायर  कर  दिए  गए

 तिलहुनों  ओर  श्ाश्यान्मों  का  विकास

 5569.  श्री  अमर  सिंह  राठबा  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नये  तथा  उन्नत  किस्म  के  तिलहनों  तथा  खाद्यान्नों  के  विकास  के  लिए  किए  गए

 कारये  का  ब्योरा  क्या

 अब  तक  क्या  उपलब्धि  हुई

 क्या  तिलहनों  तथा  थाद्यान्नों  के  विकास  के  लिए  विदेशों  से  भो  बीज  प्राप्त  किए  गए
 ओर

 यदि  तो  किस  किस्म  के  बोज  प्राप्त  किये  गये  तथा  इस  दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  7

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  अनुसंधान  तथा  छिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  तत्वाघान  में  विभिन््त  जीवीय  तथा  गंर  जीबीय  दबावों  ar

 अपनी  अन्दहूरो  ताकत  से  प्रतिरोध  करने  वालो  तिलहनों  तथा  अनाजों  की  अधिक  उपज  देने  वालो  किस््मों

 को  विकसित  करने  के  लिए  संकेन्द्रित  प्रयत्न  किए  गए  हैं  ।

 विकसित  की  गई  तिलहनों  तथा  अनाज  की  अत्यधिक  प्रमुख  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 का  ब्यौरा  क्रमशः  संलग्न  विवरण  |  तथा  2  में  दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 सीधे  उपयोग  तथा  प्रजनन  कायंक्रमों  में  उपयोग  के  लिए  भी  कई  उन्नत  किसमें  तथा
 दृब्य  सामग्री  को  इस्तेमाल  में  लाया  गया  विभिन्न  आर्थिक  तथा  अन्य  वांछनीय  विशेषताओं  के  लिए
 विभिन्न  कृषि  पारिस्थितिकों  दशाओं  के  अन्तगंत  इन  झनुवृद्धि  का  मूल्यांकन  किया  गया  तिलहनों

 सूरजमुखो  की  अनुवृद्ध  जेसे  ई०  ई०  मार्डन  उन्नत  पेरेबोदिक  तथा
 सोयाबीन  किस्मों  के  मामले  जेसे  डे  ह।डढीं  उन्तत  पेलिकन  का  इ/्तेमाल  किया  गया  है  तथा  अब

 ह्न्हें  व्यावसायिक  फसलों  के  रूप  में  उगाया  जा  रहा  उमी  प्रकार  अनाजों  में  लरमा
 तथा  माया-64-गेहूं  आ०  आई०  आई०

 20,  आई०  महसरी  चावल  को  किसमें  देश  में  आम  खेती  के  लिए  स्वीकत  की  सीधे
 उपयोग  के  घान  में  कई  बिदेशी  प्रजातियां  जेसे  लैब  म्यूरे  महग
 का  प्रजनन  उन्नत  किस्मों  में  व्यापक  रूप  से  उपयोग  किया  गया  गेहूं  में  अम्बेर  बोज  वालो  किसमें
 जैसे  कल्याण  सफंद  लेरमा  तथा  छोटी  लेरमा  को  मेक्सिको  से  प्राप्त  प्रजनक़  सामग्री

 से  चुना  गया
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 बराधथिक  तिछहनी  फसलों  को  प्रमुख  उन्नत  किस्मसों/संकृर  किस्मों  को  सूचो

 1.  म्गफलो
 :  जे०  एल  ०-24,  आई०  सी०  जी०  आई०

 सी०  जी०  टी०  एम०  टी०  एम०  टी०  एम०  व॑  ०-10,  टी०  एम०
 डी०  डो०  जी०  जो०  यू०

 70-103, टी०  जी  ०-1,  टी०  जी  ०-३3,  टो०  जी  ०-17,  आर०  एस०
 आर०  एस  ०-  38,  एस०  जो  ०-84,  ए०  2-24,  आर०  एस०

 ए०  एल०  वो०  एल०

 2.  तोलिया  सरसो  :  तोरिया  टी०  बी०  टी  ०-9,
 पी०  पी०  आई०  टी०  एस०  टी०

 डी०  के

 भूरो  सरसों
 :  बो०  बो०  बी०  एस०  पूसा  के०  ओो० का

 एस

 पीली  शरसों  :  टी  ०-151,  के  ०-88,  पी०  वाई०  एस०  पी०  बी  ०-24.
 न

 गीत
 ल्  ल्  लाह  हे

 कान्ति हक  A
 सरखों  ;  भ्रगो  ’

 पतन  मस्टर्ड  67,  पूसा  आर०  आर०  एल०  आर०

 एम०  +जीर०  एल०

 तारामोना  :  आई०  टी०  एस०  ए०

 गोभी  सरसों  :  जी०  एस०

 3.  तिल  :
 फूले

 टी०  टी०  टी०  एम०
 पंजाब  ।

 4.  सोमाबोब  :  एम०  ए०  स्ी०  एम०  ए०  QHo-13,
 पी  ०  पी०  पी  ०  क े०-262,  पी०  जे०  एस  ०-2,

 के०  एज्र०  एस०  ।

 5.  सूरजमुख्तो  :  उन्नत

 बो०  एस०  के०  बी०  एस०  एम०  एस०  एफ०  एम०  एस०  एफ०
 एम०  एस०  एफ०

 6.  कुसुम  :  सागर
 जे०  एस०

 7.  शम्ृतिल  :  आई०  जी ०  भ्राई०  जो ०  2-3,
 जभार०  सी ०  जी ०
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 8.  अलसो  :
 के  ०-2,  एल०  एल०  टो  ०-397,

 सो  ०-429,
 शुध्रा  ।

 9.  अम्डी  :  जी०  ए०  यू०  सी०  जो०  सी०  जी०
 सी०  आर०  एस०  टी०  एम०

 विवरण  2

 पलाक्षों में  प्रमुल  उन्तत  किस्मों/संकर  किस्मों/कम्पोजिट  किस्मों  को  सूची

 बारातो  ऊपराऊं॑

 स्व  ओनम
 एस०  के०  ए०  |सी०  टी०  पी०

 अश्वनी  ।

 बारानो  तराऊं  सी०  सी०
 पी०  एल०

 मडिया  एस०  बाई०  ई  ०-7  5,  जोगेन 4  7  प
 सविता  ।

 बारानो  गहरे  एन०  सो  ०-490,  एन०
 बाले  क्षेत्र  उदया  |

 लबण से  प्रभावित  क्षेत्र  सी०  एस०  एस०  सो  ०  एस०  एस०  आई०  ई०
 आई०  ई०  आई०  ई०

 सी  ०  एस०  एस०

 (३)  अधिक  ऊंचाई  वाले  बी०  एल०  एच०  पी»

 क्षेत्र  2171,  शिन  वो  ०  एल  ०  6.

 लिखित  क्षेत्र  सी०  स्ती०
 आई०  जी०  घन्य  शंभा

 विक्रामा  बी
 पी०  पी०

 पंत  जी०

 पालभिल्ञ  को  प्रतिरोधी  विक्रम  ।

 तना  छेदक  को  रामा-कृष्ण
 प्रतिरोधी
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 बेक्टिश्यिल  ब्लाइट  पी०
 को  प्रतिरोधी

 गेहूं  :

 1.  उत्तरों  पहाड़ों  सो०  पी०  ए०  एच०  बी  ०
 हि०प्र०  वी०  एच०  एच०  80,  य ू2.

 उ०  प्र०  के  पी

 2.  उत्तरों  भंदानों  क्षेत्र  एच०  एच०  डी ०  डब्ल्यू०
 पी०  बी०  एच०  85,  ड्ब्ल्यू  ०  0,

 उ०»  प्र०  बआई०  डब्ल्यू०  डब्ल्यू०  THo-3]  |,  एच०
 म०  जम्मू  2428,  पी०  बी०  पी०  बी०  डब्स्यू  ०-175.

 कश्मीर  के

 3,  पश्चिम  मंवानों  क्षेत्र  एच०  डब्ल्यू  ०
 283,  डब्ल्यू०  वी०

 गुजरात  के  इन्ल्यू  ०-12,  राज  ०-3077.

 4.  उत्तर  पूर्वो  मंदानी  क्षेत्र  एच०  यू०  एच०  यू०  एच०
 उ०  यू०  डब्ल्यू  ०-  206,  एच०  09,  एच०  डी  ०-2307,  एच०

 यू०  डब्ल्यू  ०-2  3,  एच०  यू  ०  डब्ल्यू  ०-234,  क े०-8020

 5.  दूरवर्तों  पृथो  क्षेत्र  यू०  एच०  एच०  एच०
 दूरवर्ती  डो  6.

 पूर्वी  छो्  ॥-

 6.  बक्षिणो  पृर्षो  डब्ल्यू०  मुक्ताਂ
 तटवर्ती

 छत्ती  सगढ़  क्षेत्र

 महाराष्ट्र
 के  कुछ  भाग  )

 7.  मध्य  क्षेत्र  डम्ल्यू०  एच०  एच०
 बुन्देलखंड  2236,  एच०  एच०

 क्षेत्र  एच०
 राजस्थान  के  कुछ

 8.  प्रायद्वीपोय  क्षेत्र  एच०  एच०  डी०  डब्ल्यू०
 एच०  एन०  आई०  5439,  बिजागा  एच०

 आन्ध्र  और  प्रगति  ।

 तमिलनाडु  के
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 9  बक्षिणों  पवतोय  क्षेत्र
 के  पवंतीय  एच०  डब्ल्यू०  741

 क्षेत्र  और  पालनो

 सकक्का  :

 एन०  एल०  डी०  हेमन्त  कंचर

 डी  ०-765,  स्वान
 फार्म  एम०  सी०  यू०  508,  बी०

 एल०  ।

 जो  :

 वबी०  एल०  बी०  एन०  75,  बो०
 एच०  एस०  46,  पी०  एल०  बी»  एच०  एन०

 देशा  के  भीतरो  क्षत्रों  में  समुद्री  मछलियों  की  सप्लाई  के  उपाय

 5570.  भ्री  बोलतसहजी  जदेजा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  के  भीतरी  भागों  में  समुद्री  मछली  की  सप्लाई  करने  के  लिए  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ताकि  उनका  भोजन  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जा  सके  ओर  मछलो  पकड़ने  वालो
 नौकाओं  के  मालिकों  को  भी  अपने  कारोबार  बढ़ाने  के  लिए  आधिक  प्रोत्साहन  दिया  जा

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  बन्दरगाहों  पर  शीतागारों  के  निर्माण  और  उचित  मूल्य  पर
 मछली  खरीदने  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 क्थि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  द्याम  लाल  :

 स्वदेश  में  मछली  के  बेचे  जाने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उन  बन्दरगाहों  को  जहां  मछली

 पकड़ी  जातो  है  खपत  वाले  केन्द्रों  से  जोड़  जाने  के  लिए  बहुत  से  शीतागारों  स्थापना  के  लिए  अभी

 हाल ही  में  सुझाव  प्राप्त  हुआ

 इस  सुझाव  पर  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  ओर  ऐसो  परियोजना  की  आधथिक  ग्यवहा  यंता
 को  देखते  हुए  निर्णय  लिया

 सोबियत  संध  में  भारतोयों  को  रोजगार

 श्री  शिग्विणय  सिह  :  कया  क्रम  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इन्जीनियरी  जंसे  पेशे  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  प्लम्बर  ओर  लोहार  जैसे
 कामों  में  कुशल  भारतीयों  को  कोटे  क ेआधार  पर  सोवियत  संघ  भेजने  का  समझौता  सोवियत  संघ  से

 करने  का  प्रस्ताव  और
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 फऊर््र्ररर  रु  ९०  अधि  ताणत+++्+ूघ  घघ  घण»|ै
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 अ्रम्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 ग्यायालपों  में  लम्बित  कमंजथारो  भविष्य  निधि  मामलों  को  संल्या

 5572.  क्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  भ्रम्म  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 कमंचारी  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध  अधिनियम  1952  के  अन्तगंत  एक  वर्ष  से

 अधिक/दो  वर्षों  से  ओर  दो  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  न्यायालयों  के  समक्ष  लम्बित  मामलों  की  संख्या

 कितनी

 इन्हें  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  के  वया  कारण  औौर

 इन्हें  शीघ्र  निहटाने  के  लिए  उठाये  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोह  :  31-3-1987  को  स्थिति  के
 उपलब्ध  सचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 देरो  का  मुख्य  कारण  न्यायालयों  में  कार्य-भार  का  होना  जो  विभिन्न  कानूनों  के  अन्तगंत

 दायर  किए  गए  मामलों  पर  कारंबाई  करते  हैं  तथा  भकिष्य  निधि  मामलों  को  प्राथमिकता  देने  में  असमथ

 केन्द्रीय  न्यासी  कमंचारी  भविष्य  निधि  ने  कर्ंच्रारो  भविष्य  निधि  अधिनियम  और

 उसके  अन्तगगंत  बनाई  गई  योजनाओं  के  अधीन  किए  गए  अपराधों  के  विचारण  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में

 दो  विशेष  न्यायालयों  को  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर  दिया  न््यासी  बोड़  ने  यह  भो

 फैसला  किया  है  कि  महाराष्ट्र  गौर  बिहार  में  जहां  बहुत  अधिक  मामले  लम्बित  पड़  वंसे  न्यायालय

 स्थापित  किए  जाएं  ।  आशा  है  कि  प्रस्तावित  विशेष  न्यायालय  भविष्य  निधि  मामलों  का  शीघ्र  निपटाने

 विवरण

 31-3-1987  को  कर्मंचारो  भविष्य  निधि  अधिनियम  को  धारा  14  के  अधीन  1-2  बर्षों
 »र  2  वर्षों  से ऊपर  लम्बित  अभिषोजन  सामलों  के  राज्यवार  ब्योरे

 क्षेत्र  कर्मचारी  भविष्य  परिवार  पेंशन  कमंचारी  जमा  सम्बद्ध  बोमा
 निधि

 से 2  वर्ष  1  स े2  2 वषंसे  2  बर्ष  2  वर्ष  से

 ऊपर  वर्ष  ऊपर  ऊपर

 2  3  4  5  6  7

 आन्ध्न  प्रदेश  41  219  20  53  21  45

 बिहार  92  5,184  —  810  66  282
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 2  3  4  5  6  7

 दिल्ली  77  297  —  75  जन

 गुजरात  75  390  14  63  87  41

 हरियाणा  346  209  346.  209  68  125

 कर्नाटक  386*  480*  ञा  न

 केरल  108  13  9।  9  46  17

 मध्य  प्रदेश  127*  761*  न
 जप

 गा

 महाराष्ट्र  166  012  $18  1,822  434  1,676

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  87  न  61  न्-+  26

 उड़ीसा  129  923  35  71  35  173

 पंजाब  119  171  55  99  22  171

 राजस्थान  16  144  1  8  2  37

 तमिलनाडु  96  989  43.  305  43  227

 उत्तर  प्रदेश  320  143  न
 _  142  353

 पश्चिम  बंगाल  5,534  5,963  1,420  3,502  501  1,512
 चणयणा  टन  a

 2,543  7,087  4,685
 नी  नओ

 अंपरिवार  पेंशन  निधि  तथा  कर्म  चारी  जमा  सम्बद्ध  बीमा  निधि  से  सम्बन्धित  मामले  शामिल

 वसनन््त  बिहार  के  फ्लटों  में  बालकलि  को  दोवारों  को  ऊंचा  करना

 5573.  भ्री  राम  पूजन  पटेल  :  कया  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  वसस्त  बिहार  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  परिस्तर

 नई  दिल्ली  के  ग्राउन्ड  फ्लोर  के  मकानों  को  बालकनि  की  दोवारों  को  ऊंचा  करने  के  लिए  वहां  की  एरिया
 बेलफेयर  एसोसिएशनों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इन  अनुरोध  के  कब  तक  स्वोकृत  होने  की  सम्भावना  है  ?

 झहाहरो  विकास  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  :  से  आवेदन  की  तकतोको
 तथा  वास्तुशिल्पीय  व्यवह्ायंता  करो  जांच  की  जा  रही  आशा  है  कि  जल्दो  हो  निर्णय  ले  लिया
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 नारियल  का  उत्पादन

 5574.  भी  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नारियल  का  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या

 क्या  देश  में  नारियल  उत्पादन  में  तेजी  से  कमी  आ  र  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 देश  में  नारियल  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  अन्य  उपाय  किए  जा  रहे

 क्षि  मंत्रालय  भें  क्षि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इयाप  लाल  पावव  )  पु
 नारियल  का  उत्पादन  करने  वाले  राज्य  आम्प्र

 पश्चिम  असम  ओर  त्रिपुरा  ।

 वर्ष  1983-84  से  1986-87  तक  देश  में  नारियल  का  उत्पादन  इस  प्रकार  है  :--

 बषं  उत्पादन
 लाख

 1983-84  5808

 1984-85  5  6913

 1985-86  6770

 1986-87  6404

 नारियल  को  उत्पादकता  इन  कारणों  से  कम  है  :--

 (1)  किसान  सामान्यत४था  उन्नत  खेती  की  पद्धतियां  नहीं  (  2)  पुराने  तथा  रोग  ग्रस्त
 पाम  बक्षों  की  संझ्या  बहुत  अधिक  (3)  सिंचाई  को  सुविधाओं  की  (4)  पौधे  लगाने
 के  लिए  घटिया  किस्म  की  आनुवंशिक  स्टाक  का  उपयोग  और  (5)  सीमान्त  तथा  अनुपजाऊ
 भमि  में  भी  खेती  करना  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  नारियल  विकास  बडे  विधभिन्त  कार्यक्रम  कार्याल्थित  कर

 रहा  जेसे  अच्छी  किस्म  को  नारियल  की  पोौद  के  उत्पादन  को  परियोजना  ओर  देश  में  नारियल  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  नारियल  उगाने  वाले  मुख्य  राज्यों  में  नारियल  की  उत्पादकता  बढ़ाने  की
 परियोजना  ।

 खावल  ओर  आटा  मिलों  का  कार्यचालन 110  00403.  000

 5575.  भ्री  विश्ञप्र  एन०  पाटिल  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  सरकार ने  देश  में  वर्ष  1987  के  सूछ्वा  से  प्रभावित  चावल  और  आटा  मिलों  के  कार्य
 करने  की  दशाओं  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  चावल  और
 गेहूं

 की  असम्तोषजनक  सप्लाई  के  कारण  राज्य-वार  कितनी  चावल

 ओर  आटा  मिलें  बन्द  हो  गई  भर

 इन  मिलों  को  चालू  करने  हेतु  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  तागरिक  पूर्ति  मंत्री  सल  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भवन  निर्माण  सामप्रो  के  मूल्यों  में  बद्धि

 5576.  श्रीमती  क्षिशोरी  सिह  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईंट  जेसी  भवन  निर्माण  सामग्री  की  अत्यधिक  कमी  होती  जा  रहो

 क्या  इन  सामप्रियों  के अभाव  भोर  इसके  परिणामस्वरूप  इनके  मूल्यों में  बद्धि  होने  स ेआवास
 निर्माण  की  गति  पर  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  भवन  निर्माण  तामग्री  को  पर्पाप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोन  से
 कदम  उठाए  गए

 हैं  ?

 शहूरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलओर  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 बिहार  में  प्रदा  ब्रिकास  योलनता

 5577.  श्री  योगेश्वर  प्रसाव  योगेश  :  क्या  कथषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  केन्द्र  श्रायोजित  पशु  विकास  कार्यक्रम  आरम्भ  किया
 गया

 425  विकास  कार्यक्रम  को  राज्यवार  मुख्य  उपलब्धियां  क्या

 देश  में  ओर  विशेषरूप  से  बिहार  में  प्रति  पशु  दूध  क  उत्पादन  का  राष्ट्रीय  स्तर  बया

 हन  योजनाओं  के  अन्तगंत  छोटा  नागपुर  में  किए  गए  विकास  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  कोर

 (8)  इस  कार्यक्रम  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  ओर  देश  में  प्रति  पशु  दूध  के  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं

 ?

 कृषि  मंट्ौलय में  कृषि
 और  सहकारिता

 विभाग  में  राज्य  मंत्रों  द्याम  लाल  :
 से  (8)  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 बागवासो  सम्बस्धो  एक  अध्ययन  दल  को  स्थापना

 5578.  भोमतो  बसबराजेइबरी  :  कया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बागवानी  विकास  की  सम्भावनाओं  का
 पता  लगाने  के  लिए  बागवानी  ओर  विपणन  सम्बन्धो  एक  अध्ययन  दल  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  अध्ययन  दल  के  मुख्य  काये  क्या  ओर

 इस  अध्ययन  दल  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  करने  को  सम्भावना  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  कर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :  (१)
 भारत  सरकार  ने  अरुणा चल  प्रदेश  ओर  मेघालय  राज्यों  में  बागवानो  उत्पाद  के  विकास  ओर  विपणन  के

 सम्बन्ध  में  एक  अध्ययन  दल  गठित  किया  है  ।

 इस  अध्ययन  दल  के  मुख्य  कार्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  उपयुक्त  बागवानी  फसलों  का  पता  लगाना  ओर  विकास  तथा  उत्पादन  को  उनकी
 क्षमता  ।

 (2)  इन  फप्तलों  के  विषणन  ओर  पर  संस्करण  के  लिए  उपाय  सक्नाना  ।

 (3)  सातबों  योजना  के  शेष  वर्षों  ओर  आठवों  योजना  के  लिए  कार्यकारी  योजना  तैयार

 आशा  है  कि  यह  अध्ययन  दल  अपनी  रिपोर्ट  1988-89  के  दोरान  प्रस्तुत  कर  देगा  ।

 इस्पात  के  उत्पादन  में  बढ़ि

 5579.  भ्रो  पो०  एम०  सईद  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1958-89  के  दोरान  इस्पात  के  उत्पादन  में  बद्धि  करने  के  लिए  एक  योजना
 तेपार  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  है  ओर  कितने  नए  इस्पात  सन्यन्त्रों  की  स्थापना  को

 जाएगी  तथा  कितने  विद्यमान  सन्यन्त्रों  का  विस्तार  किया  जाएगा  ओर  प्रत्येक  मामले  में  उत्पादन  क्षमता
 में  कितनी  बृद्धि  की  ॥

 वाधिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कुल  कितनी  घनराशि  व्यय  किए  जाते  का  अनुमान
 झोर

 इसके  लिए  कया  साधन  जुटाए  जाएंगे  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल  :  और
 हां  ।  वष  के  दोरान  एकीकृत  इस्पात  कारश्षानों  में  अपरिष्क्ृत  इस्पात  का  परिकल्पित
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 उत्पादन  निम्नानुसार  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  :--

 लक्ष्य

 सेल  टिस्को

 अपरिष्कृत  इस्पात  89.4  24.0

 यदापि  भिलाई  तथा  बोकारो  के  इस्पात  कारखानों  के  40-40  लाख  टन  तक  चल  रहे  विस्तार

 कार्यों  के चालू  वर्ष  के  दोरान  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  तथापि  हस  समय  निर्माणाधीन  विशाखपत्तनम
 इस्पात  परियोजना  में  चालू  वर्ष  के  अन्त  तक  उत्पादन  भो  शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  इसके  अलावा

 प्रौद्योगिको  उन्नत  करने  और  वतंमान  सुविधाओं  को  इष्टतम  बनाने  के  उहृेश्य  से  दुर्गपुर
 ओर  बोकारों  को  आधुनिक  बनाने  की  भी  योजना  बना  रही  यद्यपि  भाघुनि  की

 करण  की  इन  योजनाओं  पर  पर्याप्त  कारंवाई  चालू  वर्ष  के  दोरान  शुरू  की  तथापि  क्षमताओं  को
 स्थापित  करने/वृद्धि  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 और  वर्ष  1988-8५  में  '  इसकोਂ  सहित  के  कारखानों  में  विभिश्न  पूंजीगत
 पोजनाओं  पर  855.50  करोड़  का  पंजी-निवेश  होने  को  परिकल्पना  की  गई  के  आन्तरिक

 इस्पात  विकास  निधि  तथा  ऋणों  से  घन  जुटाया

 बिललो  दुग्ध  पोजना  में  धढिया  किस्म  को  दूठ  की  थेलियां

 5580.  भोमतो  डो०  के०  भण्डारो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भया  दिल्लो  दुग्ध  योजना  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  वाली  पोलीषीन  की  थंलियां  रखने  उठाने  में

 फट  जाती  ओर

 यदि  तो  अच्छी  किस्म  को  थेलियों  का  उपयोग  करते  के  लिए  क्या  कायंवाही  को  गई

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 और  पोलीथीन  को  धेलियां  रखने  उठाने  की  प्रक्रिया  के  दोरान  नहीं  फटती  कभो-कभी

 इनके  चने  को  रिपोर्ट  मिली  है  जब  चूने  वालो  थेलियों  का  पता  चलता  तो  उन्हें  बदल  दिया  जाता

 खनिज  हैदराबाद

 5581.  भ्री  सुल्तान  सलाउद्दीम  ओवेसो  :

 क्रो  मोहम्मद  सहफूज  अलो  लाम  :

 क्या  इस्पात  ओर  खाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हैदराबाद  में  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  के  भवनਂ  की  अनुमानित  लागत

 कितनो  है  और  इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाना

 ५  भवनਂ  का  निर्माण  वास्तव  में  कब  पूरा  हुआ  और  इसके  निर्माण  में  विलम्ब  के  क्या
 कारण  हैं  ओर  निर्माण  लागत  में  निर्धारित  लागत  की  तुलना  में  कितनी  बृद्धि  ओर
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 क्या  किसी  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के एकक  ने  निर्माण  लागत  मे  सहायता  दी  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस्पात  ओर  ज्ञाम  संत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :

 नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  एम०  डी०  के  भवनਂ  की  अनमानित

 लागत  251  लाख  रुपए  थो  ओर  आरम्भ  में  इस  भवन  को  1984  में  पूरा  करने  का

 क्रम  था  ।

 भवनਂ  1985  तक  पूर्णतया  पूरा  हो  गया  परन्तु  इस्तेमाल  के  लिए
 इसे  3  महीने  पूर्व  ही  कब्जे  में  ले  लिया  गया  सोमेंट  उपलब्ध  न  मोजेक  टाइलों की  सप्नाई  में

 आदि  के  ब.२ण  हसे  पूरा  करने  में  कुछ  विलग्ब  हुआ  था  ।  इसके  पूरा  होने  पर  273  लाख  रुपए  १
 लागत  आई  थी  अर्थात्  आरम्भ  में  स्वीकृत  लागत

 से
 2

 2  लाख  +90  की  अधिक  लागत  आई  यह
 पुरुष  त  या  सीमेंट  और  इस्पात  के  मूल्यों  में  कानूनी  व्द्धि

 तथा  अग्नि-शमन  उपकरणों  की  जिनके
 लिए  मूल  अनुमान  में  व्यवस्था  नहीं  को  गई  के  कारण  हुई  थी  ।

 4  ,

 सरकारी  क्षेत्र  के  निम्नलिखित  दो  अन्य  उपक्रमों
 ने  इस  भवन  के  निर्माण  की  लागत  में

 निम्नानुसार  हिस्सा  दिया  था  :-

 मेटलजिकल  एण्ड  इहन्जी  निय  रिंग  कंसल्टेंट्स  30  लाख  रुपए
 )  लि०  )

 स्पंज  आयरन  इण्डिया  लिमिटेड  30  लाख  रुपए

 सबर  डेरी  के  वुग्ध  बिक्रो  केन्द्रों  की  सक््या  बढ़ाना

 5587.  क्री  परसराम  भारहाल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मदर  डेरी  के  दुग्ध  बिक्री  केन्द्रों  को  संख्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  केन्द्रों  की  तुलना  में  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 क्या  सरकार  का  चालू  वर्ष  में  मदर  डेरी  के  कुछ  और  बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  विचार  यदि
 तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्याम  लाल  :

 और  हां  ।  मदर  ड्री  द्वारा  टूध  वितरण  करने  की  भ्रणाली  दिल्ली  दुग्ध  योजना  की  प्रणाली  से
 भिन्न  दि

 नहों  हु

 यात्रिकाओं  का  निर्माण

 5583.  प्रो०  रारायण  घन्द  पराशर  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यात्री  निवासों  ओर  यात्रिकाओं  के

 निर्माण  के  बारे  में  7  1986  के  अतारांकित  प्र॒इन  संख्या  667  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जंसाकि  उसमें  उल्लिखित  है  स्वीकृत  किए  गए  यात्रिकाओं  और  यात्री  निवासों  के  निर्माण
 में  अद्यतन  कितनी  प्रगति  हुई

 उन  जिनको  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  के  निर्माण  काये  को  किस
 तारीख  तक  पूरा  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 कया  इन  राज्यों  में  अन्य  यात्रिकाओं/यात्री  निवासों  के  निर्माण  की  भो  स्वीकृति  दी  गई
 और

 यदि  तो  इनकी  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पयंटन  मत्रालय  में  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  कम्पिल  में  यात्रिका  पूरी  हो

 चुकी  है  और  यात्रियों  के  लिए  खोल  दी  गई  है  ।  वन्दावन  में  यात्रिका  के  दो  ब्लाक  एक  ब्लाक  पूरा  हो

 चुका  है  और  यात्रियों  के  लिए  खोल  दिया  गया  कुरूक्षेत्र  में  यात्री  निवास  पूरा  हो  गया  है  और
 यात्रियों  के  लिए  खोल  दिया  गया  नेना  देवी  जहां  काय॑  अभी  प्रारम्भ  नहीं  किया
 गया  को  छोड़कर  शेष  यात्रिकाओं  और  यात्री  निवासों  का  कार्य  पूरा  होने  की  विभिन्न  अवस्थाओं

 चंकि  यात्रिकाओं  का  निर्माण  कार्य  भारतीय  यात्रो  आवास  विकास  समिति  नामक  एक
 पंजीकृत  सोसाइटी  द्वारा  तथा  यात्री  निवासों  का  निर्माण  कार्य  विभिन्न  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा
 किया  जाता  इसलिए  प्रत्येक  परियोजना  के  पूरा  होने  को  सम्पावित  तारीख  बता  पामा  सम्भव

 «मु
 ज्क

 टिनॉंक  7-11-1986  के  लोक  सभा  प्रश्न  सं०  667  के  उत्तर  में  उल्लिखित  यात्रिकाओं
 ओर  यात्री  निवासों  के  निम्नलिखित  यात्रिकाओं  और  यात्री  निवासों  को  मंजूरी  दी  गई  है  :

 मायापुर  द्वारकाजी  और  महेश्वर  प्रत्येक  स्थान  पर
 एक-एक  यात्रिका  ।

 नागापतनम  कोणाक  पहलगाम  एवं  त्रिवेन्द्र

 त्रिचूर  हैदराबाद  शेगांव  इलाहाबाद  एजुल
 अगरतला  कोहिमा  प्रत्येक  स्थान  पर  एक-एक  यात्रो  निवास  ।

 उपयुक्त  पेरा  में  उल्लिखित  यात्रिकाएं  ओर  यात्री  निवास  पूरा  होने  की  विभिन्न
 अवस्थाओं में  हैं  ।

 पंथायतो  राज

 5584.  प्रो०  नाशायण  चन्द  पराहर  ।  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  भेजे  गए  पंचायती  राज  से  सम्बन्धित  सिधवी
 समिति  के  अवधारणा  पत्रों  पर  उनके  द्वारा  की  गई  का्यंबाही  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  गौर
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  उन  राज्य  सरकारों  से  जिन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  माज  तक  कोई
 कार्यवाही  नहों  की  अनुरोध  करने  का  विचार  है  ? पी  ।  4  व  सरकारों से जिन्होंने हस

 कृषि  संत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  लगादन  :  से
 डॉ०  एल०  एम०  तिंघवी  की  अध्यक्षता  में  गठित  समिति  द्वारा  और  विकास  हेतु  पंचायती
 राज  सस्थाओं  के  पुनर्जीवीकरणਂ  के  बारे  में  तेयार  किए  गए  संकल्पना  पत्र  के  मसोदे  को  सभो
 केम्द्र  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  उनकी  टिप्पणियां  प्राप्त  करने  के  लिए  परिचालित  किया  गया
 हस  संकल्पना  पत्र  पर  केम्द्रीय  कृषि  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  7  लिए  को  चुनिंदा  राज्यों  के  मुख्य
 मन्त्रियों  की  हुई  बेठक  में  भी  चर्चा  की  गई  थो  |  अधिकांश  राज्य  पंचायती  राज  संस्थाओं  के
 नियमित  आधार  पर  चनाव  कराने  ओर  उन्हें  पर्याप्त  शक्तियां  सौंपे  जाने  के  पक्ष  में  फिर  इस
 प्रयोजन  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  सबवंसम्मति  नहीं  थी  ।

 प्रामोण  पेषजल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यों  को  बिवेशी  सहायता

 5585.  श्री  चिम्तामणि  जना  :  बया  क॒बि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  तथा  के  दोरान  ग्रामीण  पेयजल  सप्लाई  योजनाओं के
 संवर्धन  के  लिए  राज्यों  को  कोई  विदेशी  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा
 क्या  ओर

 विदेशी  सहायता  से  किन-किन  राज्यों  को  लाभान्वित  होने  की  संभावना  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  जनादस  :  ओर
 विदेशी  सहायता  वाली  ग्रामीण  जल  सप्लाई  परियोजनाएं  जो  की  और  ofa मंत्रालय में ग्रामोण विकास विभाग में राज्य मंत्रो (को जना सं पुजारो) : (क) और  में

 अनुमोदित  की  गई  के  राज्यवार  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कोयला  डिपुओं  में
 बिजलो  एवं  पानी  को  व्यवस्था

 5586,  श्री  प्रकादा  चन्द्र  :  क्या  धाहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  झग्गी  झोपड़ी  पुनर्वास  योजना  के  अन्तगंत  लाइसेंस

 शुल्क  आधार  पर  5  वर्ष  पहले  आवंटित  किए  कोयला  डिपो  स्थलों  पर  बि  जली  और  पानी  की  सुविधा
 उपलब्ध  नहीं  कराई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  कितने  कोयला  डिपो  स्थलों  पर  आज  तक  बिजली

 ओर  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  को  गई

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  आवंटितियों  कौ  अपने  नाम  पर  बिजली  ओर
 पानी  के  कनेक्शन  लेने  के  लिए  अधिकार  पत्र  प्रदान  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने
 सचित  किया  है  कि  आवंटियों  को  कोयला  डिपो  स्थलों  के  लिए  बिजली  तथा  पानी  के  अलग-अलग  कनेक्शन

 प्रदान  करने  के  लिए  प्रमाणपत्रਂ  उनके  अनुरोध  पर  दिए  जाते  अधिकांशतः  पुनर्वास
 कालोनियों  में  पानी  उपलब्ध  है  तथा  जो  भी  पानो  के  करनंवशन  के  लिए  आवेदन  करता  उसे  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कनेक्शन  दे  दिया  जाता  अलग-अलग  बिजली  के  कनेक्शन  व्यक्तियों  द्वारा

 डेसू  से  प्राप्त  करने  होते  हैं  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इसका  खण्डन  किया  है  ।

 उपयु  क््त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  एक

 3587.  भ्रो  शांता  राम  नायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  कार्यरत  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  एककों  को  संझया
 कितनी

 सातवों  योजना  अवधि  के  दोरान  कितने  एकक  स्थापित  किए  गए  अथवा  स्थापित  करने
 का  विचार

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  गोवा  स्थित  एकक  की
 मुख्य  उपलब्धियां  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  गोआ  के  लिए  क्या  भावी  योजना  तेयार  को  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कूषि  अनुसन्धान  तथा  शिक्षा  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  क्ष्ण  :
 विभिन्न  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  प्रायोजनाओं  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न
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 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  39  ओर  प्रायोजनाएं  शामिल  की  गई  हैं  ।

 गोवा  में  मात्स्यिको  और  प्रोद्योगिको  स्थानान्तरण  से  सम्बन्धित  भारतोय

 कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  एकक  काय॑  कर  रहे  हैं  ।  इन  एककों  को  मुख्य  उपलब्धियां  ये  हैं  :

 1.  फसलें

 खाद्य  फसलें  :  निम्नलिखित  आशाजनक  किस्मों  का  पता  लगाया  गया  ।

 घान--भवानी  और  आई०  ई०  टी०  6623

 मूंगफलो--स्पैनिश

 बाणानों  फसलें

 कालो  मिच  और  काजू  को  आशाजनक  किस्मों  को  पहचान  की
 गई  है  ।

 फलों  में  सपोटा  ओर  अनन्नास  की  किस्मों  की  पहचान  की  गई  है  ।

 11.  भात्स्यिकी

 (i)  अध्ययन  से  यह  पता  चला  है  कि  मेकरेट्स  को  पकड़ने  के  लिए  गोलाकार  गिलनेट  का  शाम
 के  समय  प्रयोग  करना  सुबह  के  प्रयोग  से  अधिक  कारगर  पाया  गया  है  ।

 (ii)  पेपरिंग  जिब्स
 के

 साथ  फिट  किए  गए  गियर  से  सीधे  जिब्स  में  फिट  किए  गए  नेट  को  तुलना
 में  झींगा  ओर  मछली  मधिक  संख्या  में  पकड़ी  जात॑

 (iii)  पुराने  गियर  में  सुधार  लाने  के  कारण  गोवा  में  पहली  बार  चोनी  डिप्लेट्स  का  इस्तेमाल
 किया  गया

 19.  प्रौद्योगिको  स्थानान्तरण

 (1)  राष्ट्रीय  प्रदर्शनों  के  द्वारा  148  फसल  प्रदरशशंनों  का  आयोजन  किया  गया  है  जिनमें  3394
 किसानों  और  कृषि  महिलाओं  ने  भाग  लिया  ।

 (3)  प्रदर्शन  प्लाटों  पर  घान  की  अधिकतम  प्रेदावार  78  क्विटल/हैक्टेयर  से  112
 हैबटेयर  के  बोच  थो  ।

 (iii)  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  ने  ।2  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का आयोजन  किया  था  जिममें  2381
 कृषि  महिलाओं  ओर  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  ।

 ९.  पशुघन

 खरगोणों  चिंचिल्लाਂ  में  यहां  क ेवातावरण  में  रहने  को  अच्छी  क्षमता  पाई  गई  ।
 बत्तखों  और  बटेरों  की  अनेक  नस्लों  का  मूल्यांकन  किया  गया  ।
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 भावी  योजनाएं  निम्नलिशित  हैं  :

 ())  चारे  के  साथ  फसलों  को  बेहत्तर  पक्षियों  की  नस््लों  और  सस्य  विधियों  की

 पहचान  के  लिए  योजनाएं  चलाई  जाएंगी  ।

 ममुद्री  मात्स्यिको  संप्ताधनों  के  प्रबोधन  ओर  मूल्यांकन  तथा  देशों  गियर  डिजाइनों  में

 सुधार  करना  ।

 (iii)  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों
 के

 द्वारा  खेतों  पर  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  आयोजन

 करना  ।

 (iv)  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  ।

 विवरण

 राज्यवार  प्रायोजनाओों  का  विवरण

 राज्य,किन्द्र  शासित  संस्थान  राष्ट्रीय  भखिल

 सं०
 क्षेत्र

 अनुसन्धान  निदेशालय  भारतीय

 कैद
 समन्वित

 अनुसन्धान
 प्रायोजनाएं

 2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  3  3  9  4  13

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न  1  —  —  1

 3.  अण्डमान  एवं  निकोबार  ||  —  —  _

 द्वीपसमूह

 4.  बिहार
 न  2

 5,  गुजरात  न्-+  |  न  1  2

 6.  हरियाणा  5  3  1  16

 7.  हिमाचल  प्रदेश  1 1  न  4  6

 8.  केरल  4  ना
 ए

 2  7

 9.  कर्नाटक  1  2  7  11

 10.  महाराष्ट्र
 4  1  न+  3  8

 11.  मध्य  प्रदेश  2  2  न+  6  10

 12.  मेघालय  1  न  न  न  1
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 लि  की  emi  om  मे  --  -

 2  3  4  5  6  7

 13.  नई  दिल्ली  3  2  17  23

 14.  नागालेंड  1  ना
 न

 15.  उड़ीसा  2  न  2  5

 16.  पंजाब  गा  णा  णा
 2  2

 17.  राजस्थान  2  3  6

 18.  तमिलनाडु  2  ना  ध्सा  3

 19.  उत्तर  प्रदेश  9  4  2  7  22

 20,  पश्चिम  बंगाल  3  न
 न्-+  4

 गोआ  में  श्रस  कल्याण

 5588.  भरी  शांताराम  नायक  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 गोआ  राज्य  में  कार्यान्वित  की  जा  रहो  श्रम  कल्याण  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  योजना  के  स्वरूप  ओर  क्षेत्र  का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  योजना  के  अन्तगंत  क्या  उपलब्धियां  रही  और

 ये  योजनाएं  किस  तन्त्र  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ?

 अ्रप्त  संजालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोद्  :  ओर  लोह  मंगनीज
 अयस्क  तथा  फ्रोम  अयस्क  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  के  अन्तगंत  बनाई  गई  योजनाओं  को  गोओ  में
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  ये  योजनायें  जल  आपूर्ति  तथा
 मनोरंजन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  से  सम्बन्धित

 #

 योजनाओं  के  अधीन  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  हुई  उपलब्धियां  में  दी

 गई  हैं  ।

 इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रशासनिक  तन्त्र  के  अध्यक्ष  कल्याण  आाध्लुक्त  हैं
 जिमका  मुख्यालय  नागपुर  में  उनकी  सहायता  के  लिए  गोबा  में  तेनात  एक  सहायक  कल्याण

 आयुक्त  हैं  ।
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 विवरण  धि

 विछले  तोन  वर्षों  के  बोरान  लोह  अपस्क/मेंगनोज  अयस्क  ख्तिकों  ओर  उसके
 प्लाितों  के  लिए  कल्याण  निधि  से  किए  गए  कल्याणकारो

 करियाकलापों  के  ब्योरे

 शीर्ष  हक  टिप्पणी

 1984-85  5  1985-86  1986-87

 1  2  3  4  5

 स्वास्थ्य

 ओषधालयों  के  अनुरक्षण  47,450.00  3,38,900..  3,90,000..  —

 के  लिए  खान  प्रबन्धतन्त्रों

 को  सहायता  अनुदान  को

 अदायगी  ।

 खान  प्रबन्धतन्त्रों  को  न+  55,000  1,05,659  9  —

 लेंस  बेन  खरीदने  के  लिए

 अनुदान  की  अदायगी  ।

 कंसर  रोगी  को  वित्तीय  न्ज+  ,  गा  4,906  एक  रोगी

 सहायता  ।

 घातक  व  गम्भीर  दुधंटना  360.00  1,184  4,177  न+

 लाभ  योजना  के  तहत  लोह

 अयस्क  खनिकों  के

 विधवाओं  को  वित्तीय

 सहायता  ।

 जंटीका  में  60  बिस्तरों  का  केन्द्रीय  अस्पताल  और  करचोरम  में  एक  स्थिर

 एवं  चल  औषधालय  खान  श्रमिकों  ओर  उनके  परिवारों  को  चिकित्सा  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए

 विद्यमान

 आवास  ह

 लिमित  सकानों  को  संख्या

 मपना  मकान  स्वयं  बनाओ  _
 न  4.  —

 योजना  |

 8५
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 लौह  भयसस््क/मैंगनीज  1,12,540.00  1,27,590.00  1,43,430.00  —

 खनिकों  के  बच्चों  को
 .  बृतियां  देना

 सनोरंजन

 (1)  सांस्कृतिक  5,860.00  7,437.00  8,876.00  --.

 खेल  ऋदः  गतिविधियों  के
 लिए  खान  प्रबन्धकों  को
 वित्तीय  सहायता  की

 भुगतान  ।

 (2)  खेल  सामान  खरोदने  5,060.00  गा  4,  —

 लिए  प्रबन्धकों  को  अनुदान  ।

 गोवा  में  मत्स्य-पालम  विकास

 5589,  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  गोवा  में  मत्स्य  पालन  का  बड़े  पेमाने  पर  विंकास  करने  को  कोई  योजना
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 गोवा  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  चालू  केन्द्रीय  योजना  कौनसी  और

 प्रत्येक  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 से  गोवा  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भारत  सरकार  द्वारा  शुरू  को  गई  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजनाएं  नीचे  दर्शायों  गई  हैं  :

 (1)  खारा  जल  मत्स्य  फामं  विकासਂ  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत
 1986  में  35  हेक्टेथर  के  क्षेत्र  को  कबर  करने  के  लिए  19.70  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  के  साथ
 खारे  जल  में  एक  जलकृषि  फार्म  और  1987  में  96.00  लाख  रुपए  क्री  अनुमानित  लागत  के  साथ  खारे
 जल  में  झींगा  मछली  के  बीजों  की  एक  हैचरी  को  स्थापित  करने  को  मंजूरी  दी  गई  है  ।

 (2)  मछुवारों  के  लिए  ग्रुप  दुघेटना  बीमा  योजना  के  तहत  9500  मछवारों  को  बीमित
 किया  गया  इस  योजना  के  लिए  1987-88  तक  भारत  सरकार  के  अश  को  निम्मुक्त  किया  आा
 चुका

 (3)  को  राष्ट्रीय  कल्याण  निधिਂ  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  एक
 मछुवारा  गांव  के  लिए  100  1  सामुदायिक  हाल  और

 5  ट्यूबवेलों  के  निर्माण  करने  को  मंज्री
 दी  गई  1987-88  के  3,15,600  रुपए  को  घनराशि  भी  निर्मुक्त  को  गई
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 (4)  जलयानों  का  स्त्रेटक्रैकरणਂ  नामक  केम्द्रीथ  क्रयोजित  योजना  के  तहत  20

 जलयानों  के  मोटरीकरण  करने  हेतु  1987-88  के  दोरान  75,000  रुपए  को  धनराशि  निर्मुक्त  को

 गई

 गोला  को  छाद्य  पवदायों  को  सप्लाई

 5590.  क्रो  शांताराम  नायक  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  प्

 पिछले  तोन  बच्चों  में  वश्ंदार  ओर  मदकार  गोआ  सरकार  को  कितनी  मात्रा  में  ला  पदार्थों
 का  आवंटन  किया  गया  तथा  उसने  कितनी  मात्रा  में  इस्हें  उठाया  ५

 क्या  गोआ  सरकार  से  घटिया  किस्म  के  खाद्यान्न  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत
 प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 लाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  अंत्रो  सुल  गोवा  सरकार  को
 पिछने  तीन  वर्षों  के  दोरान  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  ओर  चावल  को  निम्नलिखित

 मात्राएं  आवंटित  की  गई  थीं  और  उनके  द्वारा  उठायो  गई  थी  :--

 हजार  मोटरी  टन

 वर्ष  गेहूं  चावल

 आवंटित  की  उठाई  मई  आवंटित  की  उठाई  गई
 गई  मात्रा  मात्रा  गई  मात्रा  मात्रा

 आस ल्न्फससजसजनभगपपययाा:ड,ड  क्  नी  1985 27.6  12.7

 27.6  44.5  39.4

 1986  27.6  12.6  54.8  41.6

 1987  22.8  13.3  51.7  51.4
 कल  न

 आंकड़ों  में  जुलाई  तक  दमन  ओर  दीव  के  आंकड़े  भी  शामिल

 ओर  1987  के  दोरान  गोवा  सरकार  से  खाद्यान्नों  की  घटिय्रा  किस्म  के  लाशान्तों  को
 आपूर्ति करने  के  बारे  में  इस

 मंत्रालय
 में

 कोई
 शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई  पूव॑  में  ऐसी  कुछ
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  जिनकी  विधिवत्  जांच  की  गई  थो  ओर  विभाग  द्वारा  गोवा  को  राज्य  सरकार
 को  साबंजनिक  वितरण  प्रणालो  के  लिए  केवल  अच्छी  किस्म के  खाद्यान्नों को  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  उपचारी  उपाय  किए गए  थे  ।
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 पदिचम  बंगाल  में  भारतोय  क्लाज्य  निगम  के  गोबाम

 5591.  भो  पूर्ण  चला  मलिक  :  क्या  स्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 भारतोय  श्ाध  निगम  के  पश्चिम  बंगाल  में  कितने  गोदाम  हैं  तथा  वे  कहां-कहां  स्थित
 और

 ’

 क्या  राज्य  में  ओर  गोदामों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 साध  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  1-1-1988  की  स्थिति
 के  पश्चिम  बंगाल  में  ऐसे  केन्द्रों  मे ंजहां  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अपने  ओर  किराए  के  गोदाम

 उनको  संख्या  155  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  इन  केन्द्रों  के  स्थानों  का  ब्योरा  दिया

 गया है
 ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  घनकुनी  में  इस  समय  10,000  मोटरी  टन
 की  भण्हारण  क्षमता  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 88  को  स्थिति  के  अनुसार  पदिचम  अंगाल  में  भारतीय  लाद्य  निगम  के
 भण्डारण  गोदामों  के  केस्द्र/श्यात

 कऋ०  सं०  यान  का  मान

 कक

 राजस्व  जिला

 (1)  (2)  (3)

 1.  बांकुरा  )
 2.  बेलियातोर  )
 3.  बिशनपुर  )
 4.  इन्डस  )
 5.  इन्दपुर  )
 6.  मेथिया  )  बांकुरा
 7.  रानोबन्ध  )  +

 8.  सोमामुखो  )
 9.  शक  रटी  )

 10  साल्तोरा  )

 11.  अहमदपुर  )
 12  अबिताश्षपुर  )
 13  बोलपुर  )  बोरभूम
 14  दुबराजपुर  )
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 ]  2  3

 15.  मोल्लारपुर  )
 16.  रागपुरहट  )  बीरभूम
 17.  सेनथिया  )
 18.  सूरो  )

 19.  आसनसोल  )
 20.  बर्दंबान  )
 21.  गुषका  रा  )
 22.  गालसी  )
 23.  काटवा  )
 24.  कालना  )
 25.  *मेमारी  )  बर्दबान
 26.  रानीगंज  )
 27.  रामजीबनपुर  )
 28.  सीतरामपुर  )
 29.  सेहराबाजार  )
 30.  गोपालपुर  )
 31.  दुर्गापुर  )

 32.  श्यामनगर  )
 33.  अगरपाड़ा  )
 34.  बे  रकपुर  )
 35.  खरदाह  जूट  मिल  )
 36.  केलविन  जूट  मिल  )
 37.  सुबरबन  )
 38.  कोसीपुर  )
 39.  अम्बिका  जूट  मिल  )
 40.  बंगाल  जूट  मिल  )  कलकत्ता

 41.  फोरशेरे  )
 42.  हनुमानगढ़  जूट  भिल  )
 43.  हावड़ा  )
 44  शालोमार  )
 45  बेहाली  )
 46  लाके  )
 47  कलकत्ता  साइलो  प्लांट  )
 48  बरूकलिन  )
 49  जिस्जेर  पूल  )
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 121.
 ”

 झाटजंगला  )
 122.  बगुला  )
 123.  नवद्वीप  )
 124.  करी  मपुर  )
 125.  प्लासी  )  नादिया
 126.  हैेहुटा  )
 127.  कृष्णानगर  )
 128.  कल्याणी  )

 129.  बलरामपुर  )
 130.  चराह  )
 131.  झालदा  )  पुरूलिया
 132.  थद्रा  )

 133  अशोकनगर  )
 134.  बोंगानोन  )
 135  बसीरहाट  )
 136.  बारासात  )
 137.  कैेनिंग  )
 138.  हारबर  )
 139...  -  काकद्गीप  )
 140.  मथुरापुर  )
 141.  मईहटी  )
 142.  हसनाबाद  )
 143.  धंतोषपुर  )
 144.  मोगराहट  )
 145.  जोका  )
 146.  बज-बज  )

 147-  बुनियादपुर  )
 148,  बेलूरघाट  )  वि
 149.  बंगालबेड़ो  )
 150.  दालकोल्हा  )
 151.  गंगारामपुर  )  पश्चिमी  दिनाजपुर
 152.  हिलि  )
 153.  इस्सामपुर  )
 154.  रायगंज  )

 155.  देवप्राम  )  गोपासपुर
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 केरल  में  मछलो  उतारने  हेतु  घाटो ंके  निर्माण  के  लिए  आबंटन

 5592.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रत  :  क्या  कवि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1987-88  भोर  1988-89  के  लिए  केरल  राज्य  में  मछली  उतारने  हेतु  धाटों  के
 निर्माण  के  लिए  कोई  आवंटन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  घाटों  के  प्रस्तावित  स्थान  क्या  है  ?

 क॒थि  मंत्रालय  में  कुषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  दयाम  लाल  :
 ओर  राज्यवार  आवंटन  नहीं  किए  जाते  हैं  परन्तु  केरल  के  लिए  मंजूर  की  गई  मछली  उतारने  वाले
 केन्द्रों  स ेसम्बन्धित  ब्यय  को  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्यन  बन्दरगाह  सम्बर्धी  योजमाभों  के  लिए  सम्बन्धित
 वाधषिक  बजट  के  आवंटन  में  से  पूरा  किया  जांता  है  ।

 1987-88  और  1988-89  के  दौरान  केरल  में  मछली  उठाने  बाले  केन्द्रों  क ेलिए  कोई
 प्रस्ताव  मंजूर  नहीं  किया  गया  था  |  तथापि  मंजूर  किए  गए  तथा  निर्माणाधीन  मछली  उतारने  के  बतंमान
 बेन््द्रों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 मंजर  को  गई  तथा  लिर्माणाघोम  मछलो  उतारने  के  बतंमान  केखों  को  सूचो

 केरल

 कसा  रगोडे
 .  बरूवथ्र

 .  नीलेश्वरम

 .  पालाकोडे

 .  घरमादम

 न्यू  महे

 .  मुनक््काकदाबु
 .  चेट्टवाई

 9.  थीट्टापल्ली

 10.  दक्षिण  पारावुर

 11.  वल्लीकुन्नु

 12.  चेलिल  गोपालपेट्टा

 13.  वेल्जाइल  बीच

 "०

 3

 9

 ७

 +#

 ०७

 ७०

 ४७७
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 14.  पह्लीथोट्टम

 15.  विश्ििजम  उत्तर

 16.  विज्ञिजम  दक्षिण  ।

 फटिलाइजस  एण्ड  केसिकल्स  ट्रावनकोर  लि०  का  उत्कृष्ट  कार्य  तिष्पादन

 5593.  क्री  मल्लापल्लो  रासचन्व्रन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  फर्टिलाइजसं  एण्ड  कमिकल्स  टावनकोर  लि०  को  वर्ष  1987-88  के  दौरान
 ने  उत्कृष्ट  कार्य-निष्पादन  के  लिए  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  पुरस्कार  मिला  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कथि  संग्रालय  सें  उबरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  और  जी

 द्वितीय  अन्तर्राष्ट्रीय  यूरोप  पुरस्कार  1988  दंने  के  लिए  ट्रेंड  लीड्स  क्लब  मंड़िड  द्वारा  मं०  फटिलाइजसं
 एण्ड  कंमिकल्स  ट्रावनकोर  लि०  का  चयन  किया  गया  था  |  पुरस्कार  ट्रंड  लोड  क्लब  मेड़िट
 द्वारा  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रकाशन  कम्पनो  ऐडिटोरियल  कार्यालय  के  सहयोग  से  प्रारम्भ  किया  गया  है  और

 पे  यरोपीय  देशों  में  से  निष्पादन  के  आधार  पर  चुनी  गयी  120  कम्पनियों  को  वाधिक  रूप  से  दिया
 जाता  इस  पुरस्कार  के  लिए  नामांकन  चम्बर  आफ  कामसं  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  से  प्राप्त  सचना ५  ४६
 ओर  ऐडिटोरियल  कार्यालय  द्वारा  समय-समय  पर  किए  गए  सर्वेक्षणों  तथा  विपणन  अनूसंघान  के  आधार
 पर  किया  जाता  है  ।

 केरल  में  मात्स्पिको  सहकारो  समितियों  को  स्थापना

 5594.  भरी  मुल्लापल््लो  रामचन्द्रन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87,  1987-88  तथा  1988-89  के  दौरान
 केरल  में  सहकारी

 समितियों  तथा  मात्स्यिकी  गांवों  को  स्थापना  के  लिए  उक्त  राज्य  को  अनुदान/सहायता  के  रूप  में  कुल
 कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  कितनी  घनराशि  का  उपयोग  किया  गया

 क्या  इस  घनराशि  के  सही  उपयोग  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  सरकार  की  कोई  एजेन्सी

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ? पर  *  ,

 कवि  मंत्रालय  में  कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हयास  लाल  :
 से  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  केरल  में  मत्स्यन  सहकारी  संस्थाओं  के  विकास  के  लिए
 1986-87  में  222.224  लाख  1987-88  में  119,333  लाख  रुपए  और  1988-89  में
 177.193  लाख  रुपये  आवंटित  किए  F

 केरल  सरकार  ने  1985-86  में  234.607  लाख  रुपये  (162.94  लाख  रुपए  ऋण  ओर
 71.667  लाख  रुपए  राजसहायता  के  रूप  तथा  1986-87  में  92.086  लाख  रुपए  (77.068
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 चमक  +  ee _  »  चने  का + —  कल  सता उ्++  जलाना लाख रुपए ऋण तथा 15.018 लाख  रुपए

 लाख  रुपए  ऋण  तथा  लाख  रुपए  राजसहायता  के  रूप  इस्तेमाल  किए  ।  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट  मंगाकर  तथा  मुख्यालय  ओर  बंगलोर  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  के
 अधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  दौरे  करवाकर  धन  के  इस्तेमाल  पर  नजर  रख  रहा  इन
 योजनाओं  पर  ओर  अधिक  कड़ी  नजर  रखने  के  लिए  1987  में  श्रिवेन्द्रम  में  एक  परियोजना
 कार्यालय  भी  खोला  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  मछआरा  कल्याण  कोष  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  मछआरों  के  लिए
 कल्याण  सम्बन्धी  कार्य  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  में  अनुदान  के  रूप  में  400  लाख  रुपए  की  एक
 रकम  नियत  की  गई  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगगंत  1987-88  में  केरल  को  76.94  लाख  रुपए  की  लागत
 से  कल्याण  कार्य  चलाने  के  लिए  छह  मछआरा  गांव  आवंटित  किए  गए  सहायता  के  स्वरूप  के

 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  50:50  के  आधार  पर  खर्च  बहन  किया  जाना  है  ।
 इसलिए  3  मछुआरा  गांवों  में  सुविधायें  सुलभ  कराने  के  लिए  1987-88  में  केरल  को  केन्द्रीय  सरकार
 के  हिस्से  के  रूप  में  दस  लाख  रुपए  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 मत्स्य  उद्योग  के  विकास  के  लिए  विवेशी  सहायता

 5.95.  श्री  मल्लापल्ली  रामचम्द्रन  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  विदेशों  सहायता  से  मत्स्य  उद्योग  का  विकास  करने  के  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  सहायता  देने  वाले  देशों  के  नाम  कया  हैं
 ओर  इन  देशों  ने  कितनी  सहायता  मंजूर  की

 क्या  झींगा  स्वच्छ  जल  में  मछली  पालन  तथा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य
 को  भी  आरम्भ  करने  विचार  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्याम  लाल

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 केरल  राज्य  में  विदेशों  सहायता  के  साथ  सात्स्यको  बिकास  के  लिए  केरल  सरकार  से
 प्राप्त  हुए  परियोजना  प्रस्तावों  का  ब्योरा

 परियोजना  का  नाम  वित्त  देने  वाली  कुल  परियोजना  के  सरकार  द्वारा  को
 विदेशी  एजेन्सी  .  परिव्यय  घटक  गई  कायंबाहो

 1  2  3  4  5

 1.  झींगा  मछली  पालन  अरब  देशों  के  128.5  झोंगा  मछली  का  पालन  मरब  देशों  के
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 के  लिए  मात्स्ी  आर्थिक  विकास

 विकास  परियोजमा  के  लिए  कुबेतो
 विधि

 2.  मंत्स्य  संचध  के  जाल  जापात  सरकार

 बताने  वाले
 परिसर  का  विस्तार

 3.  केरल

 परियोजना

 4.  खारे  जल  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 कृषि  विकास
 निधि

 मात्स्मकों
 परियोजना

 2

 जलाशय  जमंन  संघीय
 मात्स्पफ्ी  विकास  गणराज्य

 5.  बारे  जल  को  फार्म  जापान

 हैचरो  हेतु
 दर्शी  योजना

 6.  विभिन्न  कुशल
 पद्धतियों  से मछली

 पकड़ने  की
 पौणना

 7.  मछुमारा  कल्याण  डेनमार्क

 100

 जापान

 4  1988

 4  5

 करने  के  लिए  खारे जल  आधदथिक  विकास  के
 में  जलकृषि  का  विकास  लिए  कुवती  निधि

 सिद्धांत  रूप
 से  इस  परियोजना
 को  घनराशि  देने  के

 लिए  सहमत  हो  गई
 है  ।

 जापान  से  जाल  बनाने  जापानी  सहायता  के

 वाली  15  मशीनों  का  लिए  परियोजना  को

 आयात  प्रस्तुत  किया  गया  ।
 उत्तर  को  प्रतीक्षा  की
 जा  रही

 त्रिचुर  जिले  में  विज्ञानी  जमंन  सहायता  के
 जलाशय  में  जाल  बाड़े  लिए  परियोजना  को

 में  मछली  पालन  जर्मन  सरकार  को

 प्रस्तुत  किया  गया  ।

 गहरे  समुद्र  में  मात्स्यकी
 जलयानों  को  प्रारम्भ
 करना

 मछुआरों  के  गांवों  प्रें
 सम्बन्धी

 87  में  एक
 जमंन  दल  ने  केरल
 का  दोरा
 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा
 की  जा  रही  है  ।

 कृषि
 विकास  निधि  को

 प्रस्तुत  किए  जाने  हेतु
 सिफारिश  की  गई  ।

 हाल  ही  में  प्राप्त

 हाल  ही  में  प्राप्त

 हुआ  ।
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 लाद  प्रोधोगिको  सम्बन्धो  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 5596.  भ्रो  बो०  कृष्ण  राव  :

 श्री  एस०  एम०  गुरड़डो  :

 श्रोभतो  बसवराजइधरो  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  23  1988  को  मंसूर  में  हुए  दूसरे  अन्तर्राष्ट्रीय  खाद्य  सम्मेलन  में  खाद्

 प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  अफ्रीका  में  स्वावलम्बी  विकास  पर  पड़े  प्रभाव  पर  चर्चा  को  गई

 यदि  तो  क्या  भारत  भी  खाद्य  उत्पादन  में  एक  ऐसी  प्रौद्योगिकी  प्रयोग  करने  के  लिए

 सहमत  हो  गया  और

 कौन-कोन  से  देश  कृषि  उत्पादन  हेतु  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  लिए  सहमत  हुए

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  सम्बन्धित

 विभागों/सगठनों  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 ”  फ्लेटों  को  बिक्रो

 5597.  भीसतो  डो०  के०  ताराबेबो  सिद्धार्थ  :
 गया  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  शेष  फ्लेटों  को  बेचने  का  विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्योरा  क्या  गौर

 उनको  बिक्री  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाने  का  विचार  है  ?

 क्ाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  यह  मामला  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 पत्रकारों  के  लिए  पेंशन  योजना

 5598.  भी  प्रकाश  चन्द्र  :

 क्रो  मणिकराव  होडल्य  गाबित  :

 क्री  सानिक  रेडढो  :

 क्री  सभाष  यावव  :

 श्रो  सोताराम  जे०  गावलो  :

 क्या  ध्र्त  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्र॒भजीवी  पत्रकारों  के  लिए  पेंशन  योजना  जिसमें  संशोधन  करने  के  बारे  में  वित्त  मंत्री

 ने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  तैयार  कर  ली  गई

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और
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 यह  योजना  कब  लागू  को  जाएगी  ?

 भ्रम  मत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  (१)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 विभिन्न  सुक्षाव  प्राप्त  हुए  जंसा  वित्त  मंत्री  न ेअपने  बजट  भाषण  में  पहले  ही  बताया  है  ।
 सभी  सम्बन्धित  पक्षों  से  परामश  को  प्रक्रिया  को  योजना  को  शुरू  करने  से  पहले  पूरा  करना  होगा  ।

 दिल्लो  में  नए  आवास  लिकायों  के  कमंचारो

 5599.  श्रीमतो  बेजयन्तो  माला  बालो  :  क्या  हाहरो  विकास  मंत्रों  बताने की  कृपा  करेंगे

 वया  दिल्ली  आवास  बोर्ड  ओर  दिल्ली  गन्दी  बस्ती  सुधार  बोड  में  कार्य  करने  वाले  कर्म  चारियों
 को  वर्तमान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  अथवा  अन्य  विभिन्न  विभागों  ओर  राज्यों  से  रखा
 बोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 धाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  ओर  दिल्ली  आवास
 दिल्ली  गन्दी  बस्ती  सुधार  बोडं  मे  कार्य  करने  वाले  कमंचारियों  को  वर्तमान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में
 कार्यरत  मौजूदा  स्टाफ  को  ही  पुनः  लगाने  का  श्रस्ताव  है  तथा  दिल्ली  आवास  बोड्  ओर  दिल्ली  गन्दी
 बस्ती  सुधार  बोर्ड  के  लिए  अन्य  विभागों  और  राज्यों  से  फिलहाल  किसो  कमंचारीवुन्द  को  रखने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  योजना  के  ब्योरे  अभी  तेयार  किए  जाने  हैं  ।

 पयंटन  योजनाओं  के  लिए  राज्यों  को  आबंटित  घनराश्ि

 5600.  भ्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 पयंटन  के  विकास  के  लिए  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  कितना  परिव्यय  किया
 गया

 उस  परिव्यय  में  से अब  तक  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  और

 पर्यटन  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  शुरू  को  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है
 ओर  इन  योजनाओं के  लिए  उन्हें  अब  तक  कितनी  धनराशि  आबंटित  और  जारी  की  गई

 परयंटन  धमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  सातबीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  योजना  आयोग  द्वारा  पर्यटन  विभाग  के  लिए  68.68  करोड़  रुपए  का  आबंटन  किया  गया
 इस  आबंटन  में  से  अभी  तक  निम्नलिश्वित  राशि  उपयोग  में  लाई  जा  चुको  है  :--

 रुपयों

 यर्ष  उपयोग  की  गई  राशि

 1985-86  12.85
 1986-87  18.42

 __  1:87-88  18.81  (25-3-88
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 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विभिन्न  स्कोमों  के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को

 स्वीकृत  की  गई  राशियों  ओर  रिलीज  की  गई  राशियों  के  ब्यौरे  दर्शान  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  5855/88]

 उड़ीसा  में  बन्धुआ  मजबूर

 5601,  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  श्रम्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  वर्ष  1987-88  के  दोरान  कितने  बन्धुआ  मजदूरों  को  पहचान  की  गई  और

 उनका  पुनर्वाल किया

 (q)  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसू  चित  जनजातियों  की  संख्या  कितनो  और

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  वर्ष  1987-88  में  इनके  पुनर्वास  पर  कितनी

 घनराशि  ब्यय  फी  गई  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  ओर  वर्ष  1987-88  के

 दौरान  बन्धुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाने  ओर  पुनर्वासित  करने  के  बारे  में  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दो  गई  है  :--

 31-1  2-1987  को  स्थिति

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  अन्य
 ह

 कुल
 जज

 पता  लगाया

 438  741  575  1754

 पुरर्वासित  किए  गए

 669  1215  616  2500

 किसी  वर्ष  विशेष  में  पुनर्वास  पर  खर्च  की  गई  राशि  के  बारे  में  सूचना  राज्य  सरकार  द्वारा

 रखी  जाती  1987-88  के  दोरान  उड़ीसा  सरकार  को  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  84,01,875

 रुपए  की  राशि  दो  गई

 उब  रकों  के  अधिक  मूल्य

 5602.  भो  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उ्वंरकों  पर  लगे  अत्यधिक  कर  के  कारण  किसानों  को  उबरक  बहुत

 अधिक  मूल्य  पर  बेचे  जा  रहे  हैं  और  इससे  हमारे'देश  में  उवंरकों  के  अधिक  प्रयोग  को  हतोत्साहित  किया

 गया
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 यदि  तो  प्रति  बोरी  (50  कि०  उर्वरक  का  वास्तविक  मूल्य  क्या  है  और
 भधिन्न  राज्यों  में  हसपर  कितना  कर  लगता

 सरकार  की  वर्ष  1986  तथा  1987  के  दोरान  कर  के  रूप  में  पूरे देश  से  कुल  कितनी
 घनराशि  प्राप्त  हुई  है  तथा  उक्त  अवधि  के  दौरान  उर्वरक  पर  कुल  कितनी  राजसह्ायता  दी  गई
 और

 कर  में  कमी  न  किए  जाने के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  इस  दिशा  में  कोई  प्रयास  किया जा
 रहा  यदि  तो  तश्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  7

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ्याभ  लाल  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 केन्द्र  सरकार  उबंरकों  पर  कोई  कर  नहीं  लेती  संविधान  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारें  बिक्री
 कर  लगा  सकती

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  बिक्री
 की  अलग-अलग  दरें  लगाने  तथा  बिक्ती

 कर  के  निर्धारण  और  उसको  वसूली  करने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  प्रक्रियाएं  अपनाने  के अधिकार
 प्राप्त  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  उवंरकों  बर  क्रमशः हि  द  लगभग
 करोड़  रुपए  तथा  2200  करोड़  रुपए  की  राजसहायता  प्रदान  की

 जिन  राज्यों  में  उव  रक्ों  पर  राज्य  बिक्रो  कर  अधिनियम  के  अन््तगंत  बिक्रो  कर  लगाया
 जाता  उन  राज्य  सरकारों  से  कई  बार  उवंरकों  को  बिक्रो  कर  तथा  अन्य  करों  से  मुक्त  रखने  तथा  उनकी
 कीमत  कम  से  कम  रखने  का  अनुरोध  किया  गया  है  |  वित्तीय  अड़चनों  के  कारण  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें
 कोई  कमी  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 गृह  निर्माण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  से  सहायता

 5603.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः  ४

 देश  में  आवास  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  से  णिछले  दो  बर्षों  के
 दोरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  और

 इन  संस्थाप्रों  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  से  देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  आवास  विकास  का
 कार्य  भारम्भ  किया  गया  ओर  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  आवासीय  कालोनियों  अथवा  मकातों  का  निर्माण
 किया  गया  ?
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 शहरी

 विकाल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  आवास  तथा  संबंधित
 कार्यक्रमों  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरणों  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  के  ब्यौरे  नोचे  दिए  गए

 संस्थान  का  ये  क्रम  विदेशी  अभिकरण  राधि

 1.  हुडको  ब्रिटेन  14.75  मिलियन  पौंड

 2.  हुडको  ब्रिटेन  24.00  मिलियन  पॉंड

 3«  हुडको
 के०  ए०  डब्लू०  पश्चिचम  जमंनी  69.1  रुपए

 4.  एच०  डी०  एफ०  अमेरिका  40.0  मिलियन  डालर
 सी०  एस०  ए०  के

 आभाई०

 ]
 बीकृत  योजनाओं  के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  1,  2,  तथा  3 इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  हुडको  द्वारा  र

 में  दिए  गए  हैं  ।  एच०  डो०  एफ०  सी०  स्वयं  सीधे  ही  निर्माग  गतिविधियां  आरम्भ  नहीं  करता  है  क्योंकि

 यह  व्यक्तिगत  सहकारी  कम्पनियों  आदि  को  आवास  निर्माणाथं  केवल  बित्तीय  सहायता
 देता  इस  सहायता  के  माध्यम  से  निर्मित  आवास  एककों  के  ब्योरे  उपलब्ध  नहीं

 405
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 लाखों

 राज्य  योजनाओं  परियोजना  ऋण  एककों  निर्मित
 को  संख्या  लागत  राशि  को  संख्या

 के  रस  9  1348.39  807.50  14100  3367

 तमिलनाडु  6  419.50  354.68  5445  1507

 उत्तर  प्रदेश  2  55.27  49.03  1085  512

 राजस्थान  3  93.36  51.39  801  172

 त्रिपुरा  12.81  193  न

 21  1916.52  1275.41  24849.  4558
 ——

 राष्ट्रीय  डेरो  अनुसंधान  संस्थान  को  विश्वविद्यालय  का  दर्जा
 दिया  जाता

 5604.  प्रो०  लिसंला  कुमारों  शक्ताबत  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ढेरी  अनुसंधान  करनाल  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  दिए  जाने  का
 विचार  Pal

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  किसो  समिति  को  नियुक्त  किया  है
 यदि  तो  इसके  प्रतिवेदन  को  मुख्य  बातें  बया

 इक्त  ,

 कया  सरकार  का  देश  के  विभिन्न  भागों  में  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंघान  संस्थान  की  शालाएं
 छोलने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  क्या  उदयपुर  विश्वविद्यालय  के  अन्तगंत  खोले  गये  डेरी  विभाग
 को  इस  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  किया  जाएगा  ?  ं

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  अनुसंघान  तथा
 शिक्षा  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :

 यह  प्रस्ताव  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  विचाराधीन  है  ।

 राष्ट्रोय  डेरी  अनुश्रंधान  करनाल  को  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  देने  के  लिए  भ्रस्ताव
 की  जांच  हेतु  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  समिति  ने  पहले

 था
 हो  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  संस्थान  का  दौरा  कर  लिया  है  तथा  इस  समिति  की  रिपोर्ट  विश्वविद्यालय

 अनुदान  भापोग  के  विचाराधीन  है  ।
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 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रध्य  प्रदेश  में  पयंटन  स्थलों  का  विकास

 5605.  श्री  कम्मोदोी  लाल  जाटव  :  कया  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरात  कितने  पर्यटन  केन्द्रों  को  खोला  गया  और  उन  पर

 कतनी  धनराशि  व्यय  की

 क्या  राज्य  सरकार  से  चम्बल  डिवीजन  के  शनिदेव  तथा  शिहोनिय।-कांकण  मठ  का  विकास

 करने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ,

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिया
 जाएगा ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  राज्यों

 में  पयंटक  केन्द्रों  को  खोलने  का  कार्य
 नहीं  करता  बल्कि  पयंटन  आधार  संरचना  का  सृजन  करने  के  लिए

 राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  सातवीं  योजना  के  प्रथम  तोन  वर्षों  के  दोरान  अभी  तक

 मंत्रालय  ने  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्न  पहले  से चली  आ  रही  और  नई  परियोजनाओं  के  लिए  78.98  लाख

 रुपए  रिलीज  किए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आग  प्रवेश  में  लाच्यान्नों  को  खरोब

 5606.  भो  भोहरि  राब
 :

 क्या  श्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन  प्रदेश
 में  खाद्यानतों  को  खरोद  का  सामान्य

 लक्ष्य
 कितना  है  ओर  इस  राज्य  को

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  कितना  ब्ाद्यान्त  दिया  जाता

 कया  आन्प्र  प्रदेश  सरकार  ने  वहां  पर  सूखे  ओर  बाढ़  की
 रि  थति  को  देखते  हुए  आगामी

 झावल  को  फसल  के  दोरान  केरल  से  अनाज  को  खरीद  न  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनके  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  भौर

 यदि
 तो  इसके  क्या  क।रण  हैं

 साद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  ;  आन  प्रदेश  में  वर्ष

 में  लगभग  15  लाख  मीटरी  टन  लेवी  चावल  को  वसूली  को  जाती  है  जिसमें  से  10  लाख  मीटरी  टन  से

 भी  अधिक  मात्रा  राज्य  सरकार  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  आवंटित  की  जाती  है  ।
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 नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भेड़ों  के  उत्पादन  तथा  पशुधन  विकास  के  लिए  खतरा

 5607.  भ्रो  एच०  ए०  डोरा

 डा०  बो०  एल०  धालेश  :

 बया  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  शुष्क  भूमि  अनुसंघान  जोधपुर  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार

 कुओं  के  पानी  में  नाईट्रेट  ओर  मंगनेशियम  की  बहुत  अधिकता  होने  क ेकारण  राजस्थान  के  शुष्क  क्षेत्रों

 में  भेड़ों  ध्के
 री  खतरा  पंदा  हो  रहा

 कया  नाइंट्रेट  विषाक्तता  की  समस्या  से  राजस्थान  के  कुछ  सीमावर्ती  जिलों  में  पशुधन
 को  भारी  खतरा  पंदा  हो  रहा  और

 यदि  तो  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  हरि  कृष्ण  :

 हां  ।

 हालांकि  अन्य  पशुओं  पर  नाईट्रेंट  तथा  मेगनेशियम  के  अधिक  संकेन्द्रण  के  प्रभाव पर  कोई
 खोज  नहीं  की  गई  तो  भी  ऐसा  अनुमान  है  कि  भेड़  पर  जैसा  इसका  प्रभाव  पड़ता  है  वेधा  हो  इसका
 प्रभाव  अन्य  पशुओं  पर  भो

 विशेषकर  भेड़  इन  दो  लवणों  के  संकेन्द्रण  को  1.0  ग्राम  प्रति  लोटर  तथा
 4.0  ग्राम  प्रति  लीटर  पानी  तक  सह  सकतो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  ताजे  पानी  में  इसको
 घोलना  लाभप्रद  होगा  ।  कजरी  में  सौर  ऊर्जा  के  प्रयोग  से  पानी  के  खारेपन  को  दूर  करने  की  विधि  पर
 कार्य  चल  रहा  है  ।

 भारतोय  कवि  अन॒तंधान  परिषद  की  परियोजनाएं

 5608.  भ्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 छठी  योजना  के  दोरान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अधघोन  कुल  कितनी  परियोजनाएं
 आरम्भ  की  गई

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  परियोजनायें  और  आरम्भ  की

 इन  परियोजनाओं  से  किन-किन  राज्यों  को  लाभ  और

 न्  गई  (s)
 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  बर्च

 ग
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 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  अमसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  हरि  क्ष्ण
 छठी  योजना  के  दौरान  आरम्प्र  की  गई  प्रायोजनाओं  की  कुल  संख्या  19

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  39  ओर  प्रायोजनाओं  को  इसमें  शामिल  किया
 गया

 ये  प्रायोजनाएं  देश  के  सभी  राज्यों  के  लाभ  के  लिए  चलाई  जाती

 सातवीं  पंचवर्धोय  योजना  के  दौरान  इन  प्रायोजनाओं पर  अब  तक  1097.20  लाख  रुपए
 खच  किए  गए

 उपभोक्ताओं  को  जागरूक  बनाने  हेतु  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 5609.  श्री  सो०  माधव  रेडडो  :
 क्रो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 हब क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूरति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  स्वयंसेवी  उपभोक्ता  संगठनों  और  जनता  को  उनके  अधिकारों  के  बारे  में

 शिक्षित  करने  और  विभिन्न  कानूनों  के  अन्तर्गत  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  उपभोक  ताओं  को  जागरूक  बनाने

 के  लिए  कोई  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तेयार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सब  :  और  सरकार

 दारा  उपभोक्ता  संगठनों  में  उनके  अधिकारों  ओर  दायित्वों  के  बारे  में  जागरूकता  पेंदा  करने  के  लिए  कई

 उपाय  किए  गए  इन  उपायों  में  ये  शामिल  हैं--संगोष्ठियां  आयोजित  कार्यशालाएं  मायोजित

 विवरणिकाएं  प्रकाशित  करता  आदि  ।  विशेष  रूप  से  दरदर्शन  भौर  आकाशवाणी

 भोकता  संरक्षण  सम्बन्धों  अपने  विभिन्न  कायक्रमों  के  माध्यम  से  जागरूकता  पदा  कर  रहे  हैं  ।  तथापि

 प्रकार  ने  हस  प्रयोजन  के  लिए  स्वेच्छिक़  उपभोक्ता  संगठनों  को  शिक्षित  करने हेतु  कोई  ओपचारिक

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तंयार  नहीं  किया

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  लिए  धन  को  कमो

 5610,  ओर  सो०  माधव  रेड्डो  :

 हरी  धर्मपाल  तिह  मलिक  :

 को  सीताराम  ज०  गावलि  :

 करो  प्रकाश  चन्र  :

 मो  मकुल  वासनिक  :

 थ्रो  सुभाष  यावध

 कया  हाहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  में  घन  की  कमी  के  कारण  कोई  गति

 नहीं  हो  रही

 कर
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 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  बोड  ने  घन  की  कमी  के  कारण  कोई  संशोधित  योजना  तैयार

 की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  योजना  आयोग  ने  संशोधित  योजना  फो  स्वीकृति  दे  दो  और

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  को  शी  ध्ता  से  लागू  करने  और  समय  पर

 इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पर्याप्त  घन  देने  हेतु  कोई  उपाय  किए  हैं  ?

 धहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर

 ओर  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  305.58  करोड़  रुपए  की  अनुमानित
 लागत  की  एक  परियोजना  त॑यार  की  जिसमें  से  146.11  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  क्षेत्र  में
 संचार  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  और  1987-90  को  अवधि  के  लिए  क्षेत्रीय  मार्गों  सहित
 159.47  करोड़  रुपए  राज्य  क्षेत्र  में  शहरी  विकास  योजनाओं  के  लिए  योजना  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोईं  को  अतिरिक्त  निधियां  देने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगा  रहा  है  +

 समय-समय  पर  मामले  की  समीक्षा  को  जा  रही  है  ।

 विल्लो  में  पर्यटक  काम्लेक्त

 5611.  थ्रो  सो०  माधव  रेड्डी  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  करण  ८2  हि  च्ज़ेघ  ऊँ  हि  छ
 म्प्लेक्सों दिल  नी  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नेहरू  प्लेस  के  निक  गये  पयंटक  के  को

 अब  तक  धालू  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  दिल्ली  में  ऐसे  परयंटन  स्थलों  का  ब्यौरा  कया  ए+

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  को  है  और  यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम
 ओर

 ऐसे  पयंटन  स्थलों  को  पूरी  तरह  से  घालू  करने  के  लिए  कौन  से  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  ओर  दिल्ली
 विकास  प्र।धिकारण  द्वारा  दिल्ली  में  बनाये  गए  जो  पर्यटक  विहार-स्थल  अभी  तक  चालू  नहीं  किए  गए

 वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  डिस्ट्रिक्ट  कालका  जो  में  रेस्तरां  और  पिक  निर्क हट  परिसर  ।

 (2)  बुडलैण्ड  महरोली  में  रेस्तरां  और  पिकनिक  हट्स  आदि  ।

 ओर  दिल्ली  प्रशासन  का  प्रस्ताव  है  कि  उपरोक्त  परिसरों को  परिचा
 पर्यटन  विकास  निगम  को  सौंप  दिया  जाए  ।

 न  है  दिल्ली

 राष्ट्रीय  आवास  नोति  सम्बन्धी  प्रारूप

 5612.  प्रो०  सधु  दण्डवते  :  क्या  शहरो  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विन  लत  नीति  न+  प्रारूप

 क्या  एन०  में  तंयार  गया  भार  राष्ट्रीय  आवास  नीति  सम्बन्धी  प्रारूप
 में  एन०  कसीछझन  ऑन  हाय  मेन  सैटिलमैंटਂ  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  ओर

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  आवास  नीति  सम्बन्धी  प्रारूप  पर  संसद  में  चर्चा  करने  के  बाद  इसे र्जः
 गए  अन्तिम  रूप  को  6  को  दिल्ली  में  होने  वाली  एन०  कमीशन  ऑन  हा,मेन

 की  आगामी  बैठक  में  रखेगी  ?

 शाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  आवास  में
 तेयार  किया  गया  राष्ट्रीय  आवास  नीति  सम्बन्धी  प्राथमिक  प्रारूप  को  संयुक्त  राष्ट्र  मानव  आवास
 आयोग  के  समक्ष  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  था  लेकिन  नेरोबी  में  विचारों  तथा  अनुभवों  के
 प्रदान  के  रूप  में  carta  में  हुए  आयोग  के  अधिवेशन  में  भाग  लेने  के  लिए  आए  प्रतिनिधियों
 में  इसकी  प्रतियां  परिचालित  की  गई  थीं  ।

 नहीं  ।

 आयरलंड  के  मक्खन  को  खेप  को  स्वोकति

 की  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्री  यश्वन्तराप  गड्ाख  पाटिल  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हे

 उच्चतम  न्यायालय
 से  स्वीकृति  प्राप्त  होने  के  बाद  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  निगम  द्वारा

 लेंड  के मक्खन  की  3000  टन  की  खेप  को  किस  प्रकार  से  जारी  करने  का  प्रस्ताव

 मक्खन  कितने  समय  तक  खराब  नहीं

 यह  भट
 के  रूप  में  प्राप्त  रआ  है  5  थ  सरकार  द  न क्या  यह  भे  प

 में
 ध्राप्त  हुआ  है  अथवा  सरकार  द्वारा  खरीदा  गया

 मक्खन  को  किस  मूल्य  पर  बेचने  का  प्रस्ताव  और

 क्या  मक्खन  पर  इसके  आयातित  होने  तथा  इसके  उत्पादन  की  ओर  इसके  खराब  होने  की
 तारीख  भी  अंकित  की  जायेगी  ?

 क्थि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  तरल  दूध  में  मिलाने  के  लिए  डेरियों  को

 मक्खन  निमुक््त  किया  जा

 यह  मक्खन  अच्छी  क्वालिटी  का  है  ओर  इसकी  क्वालिटी  को  समय-समय  पर  जांच्र  और
 प्रबोधन  किया  जाता

 यह  मक्खन  उपहार  के  रूप  में  प्राप्त  हुआ  था  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  निगम  के  मक्खन  का  वतंमान  निगम  मूल्य  महानगरों  की  डेरियों  के
 लिए  20,000  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  है  ओर  महानगर  की  श्रेणी  में  न  आने  वाले  अन्य  नगरों  की  डेरियों
 के  लिए  30,000  रुपये  प्रति  मीटरी  टन
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 (2)  विनिर्माण  को  तिथि  कार्टन  पर  दी  जाती  है  ओर  मक्खन  को  क्वालिटी  की
 समय  पर  जांच  की  जाती  है  ।

 मेरो  डियन  होटल  का  लोज  किराया

 5614.  भ्री  सोमजी  भाई  डामर  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 सरकार  का  मेरीडियन  होटल  बी  ओर  लोज  किराए  के  रूप  में  बकाया  धनराशि  वसूल  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  विन्डसर  प्लेस  में  एक  पांचतारा

 होटल  के  निर्माणा्थं  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  मं०  सी०  जे०  इन्टरनेशनल  लिमिटेड  के  साथ
 एक  लाइसेन्स  करार  किया  है  ।  उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  निर्माण  पूर्ण  करने  तथा  होटल  आरम्भ  करने  के
 ध्येय  से  तथा  होटल  के  पास  घनराशि  की  उपलब्धता  को  धघ्यान  में  रखते  उन्होंने  सितम्बर  1988
 तक  लाइसेन्स  फीस  अदा  न  करने  के  लिए  विलम्बन  काल  प्रदान  किया  है  ।  विलम्बन  अवधि  समाप्त  होने
 के  पश्चात  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  विलम्बन  काल  के  लिए  लाइसेन्स  फीस  के  रूप  में  ब्याज  सहित
 होटल  पर  देय  सम्पूर्ण  बकाया  राशि  की  वसूली  की  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  जल  घारा  विकास  कार्यक्रम

 5615.  क्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  ऊपरी  कोलाब  तथा  इन्द्रावती  में  जल  ग्रहण  क्षेत्र  में  भू-संरक्षण  कार्य
 के  लिए  व्यापक  योजनाएं  तैयार  की  हैं  यदि  तो  इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी

 बया  बाढ़  प्रभावित  नदी  सुवर्ण  रेखा  के  समेकित  जल  घारा  प्रबन्ध  की  योजना  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  त॑यार  की  गई  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  गई  यदि  तो  इसकी  अनुमानित  लागत
 का  ब्यौरा  क्या  ओर

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  घन  का  प्रावधान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  है  यदि  तो  इः
 बारे  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  इयास  लाल  :

 भौर  जी,हां  ।  वर्ष  1985  उठोसा  सरकार  ने  32.03  करोड़  32.10  करोड़  रुपए  तथा
 18.85  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  ऊपरी  इन्द्राबती  तथा  सुवर्ण  रेखा  के

 स्रवण  क्षेत्रों  में  मदा  संरक्षण  कार्यों  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  ’

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  नए  ज्रवण  क्षेत्र  घाटी  परियोजनाओं के
 स्रवण  क्षेत्र  में  मदा  संरक्षणਂ  तथा  गंगा  बेसिन  के  बाढ़  प्रवण  नदियों  में  समेकित  पनधारा  प्रबन्ध  की  दो

 चालू  न्द्र  द्वारा  प्रा  ग्रेजित  योजनाओं  के  अन्तगंत  क्षेत्रक्ल  का  विस्तार  करके  योजना में  शामिल
 करने  के  लिए  योजना  आयोग  के  परामझ्ं  से  विचार-विमर्श  किया  गया  संसाधन  सम्बन्धी

 मड़चनों  के  कारण  यह  सम्भव  नहीं  था  कि  इन  स्रवण  क्षेत्रों  को  प्लानस्कोमों  में  शामिन  किया

 न के  -_
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 अन्तर्देशीय  मत्स्प  उत्पादन

 5616.  क्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पिछले  तोन  वर्षों  के
 दोरान  अन्तर्देशीय  मत्स्य  उत्पादन  के  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना

 में  राज्यवार  कितना  उत्पादन  और

 बेहतर  किस्म  को  झींगा  और  पोनो  के  पालन  ओर  मछुआरों  विशेषरूप से  उड़ीसा  में  मछुआरों
 को  मत्स्य  पालन  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  उनसे  कया  उपलब्धियां
 छ्ढ्े  g  BS

 7

 कवि  मंत्रालय  में  कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  यावथ  ):
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अन्तर्देशीप  मछली  उत्पादन  के  राज्यवार  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई

 उड़ोसा  अच्छी  किस्म  के  मछली  बीज  के  उत्पादन  के  लिए  विश्व  बंक  को  सहायता  प्राप्त
 अन्तर्देशीय  मात्स्यकी  परियोजना  के  अन्तर्गत  4  वाणिज्यिक  मछली  बीज  हैचरियां  काम  कर  रही  हैं  और
 एक  हैचरो  का  निर्माण  किया  जा  रहा  इन  मछली  बीज  हैचरियों  का  निर्माण  इस  आधार  पर  किया
 गया  है  कि  ये  अपने  पूरे  उत्पादन  स्तर  पर  आने  पर  लगभग  930  लाख  मछली  बीज  प्रति  वर्ष  उत्पादित

 करेंगी  ।

 मछली  पालन  के  विकास  के  लिए  विश्व  बंक  को  सहायता-प्राप्त  अन्तर्देशीय  मात्स्यकी  परियोजना
 के  अन्तर्गत  उड़ीसा  के  13  जिलों  में  13  मछली  पालक  विकास  एजेन्सियां  स्वीकृत  की  गई  इन ४  .  न््  औ
 मछली  पालक  विकास  एजेन्सियों  ने  अब  तक  लगभग  22,432  हैक्टार  जलक्षेत्र  मछली  पालन  के  अन्तगंत
 शामिल  किया  है  जिसमें  लगभग  33000  मछुआरों/म  छलो  पालकों  को  लाप्न  हुआ

 विवरण

 अन्तर्वेशीप  मछली  उत्पादन  के  राज्यवार  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  सोटरी  टम
 ———  =

 ऋ्र०सं०  राज्य/संघ  1984-85  1985-86  1986-87
 शासित  क्षेत्र  ए॒णयएण  गया

 लक्ष्य  2"  उपलब्धि  लक्ष्य  2  उपलब्धि  लक्ष्य  /<  उपलब्धि
 OD  पएपपपपपपयय)/य.य  आओज्_._.र््_््शज्िः  ः

 2  3  4  5  6  है  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  1450  104.6  160.0  107.5  160.0  108.0

 2.  असम  58.5  48.2  63.8  50.1  68.0  52.4

 3.  बिहार  120.0  110.0  125.0  130.0  135.0  135.2

 4.  गुजरात  30.0  23.8  30.0  24.0  35.0  24.8
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 1  2  3

 5.  हरियाणा  10.0  10.0

 6,  हिमाचल  प्रदेश  3.2  2.7

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  12.0  10.0
 कर्नाटक  55.0  39.6

 9.  केरल  29.0  27.6
 10.  मध्य  प्रदेश  25.0  24.0
 11.  महाराष्ट्र  40.0  29.0

 12.  मणिपुर  7.0  5.0

 13,  मेघालय  1.4  0.7

 14.  नागालेंड  न  0.4

 15.  उड़ीसा  54.0  51.9

 16.  पंजाब  3.5  3.5

 17.  राजस्थान  17.0  16.0

 18,  सिक्षिकम  न  न

 19.  तमिलनाडु  210.0  160.0

 20.  त्रिपुरा  10.0  10.0

 21.  उत्तर  प्रदेश  50.0  49.7

 22.  पश्चिम  बंगाल  375.0.  369,5

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  0.7  0.3

 24.  गोवा  2.0  1.4

 25.  मिजोरम  2.0  1.8

 26.  अण्डमान  न

 27.  चण्डोगढ़  न  न
 28.  दिल्ली  2-2  2.2
 29.  दमन  ओर  द्वोव  ।  न
 30.  लक्षद्वीप  न  न
 31.  पांडिचेरी  1.6  1.2
 32.  दादर  ओर  नागर  हवेली  ।  न

 कुल  योग  :  1264.1  1103.1

 *योजना  आयोग  द्वारा  प्रस्तावित  लक्ष्य  ।
 नतत्नगण्प  ।
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 अनाज  को  किस्म

 5617,  थ्रो  बालाताहिब  घिखे  पाठिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ¢ क्या  नेशनल  ब्यूरो  आफ  जे  प्लांट  रिसर्च  रिजनल  शिमला  ने  हाल ही  में

 अधिक  उत्पादन  देने  वाली  ओर  सखा  प्रतिरोधी  अनाज  की  किस्म  का  विकास  किया  है  जिसका  नाम
 हन्नपूर्णा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  इस  अनाज  का  श्रपोग  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कथि  मंत्रालय  सें  कषि  अनसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  हरि  क्ष्ण  :
 जी  शिमला  में  स्थित  राष्ट्रीय  पौध  आनुवंशिक  संक्षाध्न  ब्यूरो  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  द्वारा  चोलाई के

 दाने  की  अन्नपूर्णा  किस्म  विकसित  की  है  जो  सूखा  प्रतिरोधी  है  तथा  जिसकी  20-  25  क्विटल  प्रति
 ईैक््टर  उपज  देने  की  क्षमता  1986  में  इसके  रिलोज  करने  की  सिफारिश  की  गई  ।

 अन्लपूर्णा  बीज  का  संवर्धन  किया  गया  और  इसे  किसानों  तया  अन्य  अभिकरणों  को  उत्तरी
 भारत  के  पहाड़ो  क्षेत्रों  में  आगे  ओर  संवर्धन  तथा  कृषि  के  लिए  सप्लाई  किए  गए  हैं  ।

 खाश  तेल  को  प्रति  व्यक्ति  श्पत

 5618,  भो  बालासाहिब  विस्ते  पाटिल  :  कया  ला  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  ब्वाद्य  तेल  को  प्रति  व्यक्ति  कितनो  खपत  है

 खाध्य  तेल  की  आवश्यकता  के  बारे  में  देश  को  आत्म-निर्भर  बनाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए
 गए

 क्या  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अन्तगंत  तिलहनों  के  सम्बन्ध  में
 आह्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्राथमिकता  दी  जाती  ओर

 कया  देश  में  खाद्य  तेलों  की
 कमी  है  ओर  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  तेल  वर्ष  1985-86

 ते  1986-87  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  औसत  खपत  लगभग  6.6  कि०  ग्रा०  वाधिक  है  ।

 सरकार  द्वारा  तिलहनों/तिलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए/किए  जाने  वाले  वि

 उपाय  नीचे  दिए  गए  हैं  :--  भिन्न

 (1)  राष्ट्रीय  तिलहन  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  विशेष  तिलहन  उत्पादन
 यंक्रम  प्रोडक्शन  थ्यस्ट  शुरू  जिसके  अन्तगंत  तिलहन

 उगाने  वाले  किसानों  F T  ते  पौध  संरक्षण  र्  प्रौद्योगिकी  ब्स्तार  के  स  मे
 सहायता  देने  हेतु  राज्यों  को  शत-प्रतिशत  सहायता  दी  जाठी

 (2)  राष्ट्रीय  डेयरो  विकास
 बोर्ड  की  तिलहन

 111
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 (3)  तिलहनों  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन
 देना  ।

 (4)  तिलहनों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंघान  प्रयासों  में  तेजी

 (5)  सोयाबीन  और  सूरजमुखो  जंसे  गेर-पारम्परिक  तिलहनों  की  फसलों  के  अन्तगंत  क्षेत्र

 बढ़ाना  ओर  वृक्ष  तथा  वनमूल  के  चावल  की  आदि  का  उपयोग
 करना  |

 (6)  प्रधानमन्त्री  के  आदेशानुसार  तिलहन  उत्पादन  के  बारे  में  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  स्थापित
 करना  ।

 जी  हां  ।

 देशोय  थाद्य  तेलों  की  मांग  तथा  उनकी  आपूर्ति  के  बीच  अन्तर  कमो  के  मुख्य  कारण
 ये  हैं  :---

 (1)  गत  दो  वर्षों के  दो  का  कम  उत्पादन और

 (2)  मानसून  का  अनिश्चित  होना  ।

 राज्यों  में  खाद्य  तेलों  के  समान  मूल्य
 :

 श्री  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईस्टर्न  इण्डिया  आयल  इण्ड
 ट्री  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  को  बाद्य  तेलों  के  समान

 मूल्य  निर्धारित  करने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल  :  हाल  हो  में  ऐसा  कोई
 सुझ्नाव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहाराष्ट्र  में  पथंटन  का  विकास

 5620.  भरी  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 महाराष्ट्र  राज्य  में  चाल  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  पर्यटन  विकास  के  लिए  कोन-कौन  सी

 योजनायें  प्रारम्भ  की  गई  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ओर  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  दी
 गई  है  ?

 पयेटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  वर्तमान  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 अपनी  तक  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  ने  महाराष्ट्र  में  निम्नलिश्चित  पर्यटन  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय
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 सहायता  प्रदान  की  है  :--

 रुपयों

 ऋ०सं०  परियोजना  का  नाम  रिलीज  की  गई

 औरंगाबाद  की  प्रकाश-पु ज  व्यवस्था  2.56

 2.  अजन्ता  और  एलोरा  में  टॉयलेट  और  3.00
 पेयजल  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 3.  गणपतिफुूले  में  समुद्र तट  कुटीरें  5.00

 4.  वलनेश्वर  में  समुद्रतट  बिहार-स्थल  10.00

 5.  शेगांव  में  यात्रा  निवास  10.00

 6.  अजन्ता  फ्टहिल्स  का  विकास  2.00

 7.  खोषोली  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  15.00

 जोड़  :  47.56

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आघार  पर  पर्यटन  आधार-संरचना  का
 सजन  करने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  प्रस्तावों  के  निधियों  की  उपलब्धता
 ओर  परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निभंर  रहते  हुए  महाराष्ट्र  सरकार से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  वित्तीय  सहायता

 हेतु  विचार  किया

 विवेशों  में  भारतीय  भ्रत्तिक

 5621.  श्री  एच०  एन०  नन्जे  गोडा  :

 श्रीमती  बसब  राजेहवरी  :

 क्या  श्रम  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1987-88  के  दोरान  विदेशों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  मांग  में  वृद्धि  हुई  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  वर्ष  1984-85  के  दोरान  विदेशों  में  भारतोय  श्रमिकों  की  मांग  में  कमी  आई

 खाड़ी  के  हृत  विदेशों  में  कुल  कितने  भारतीय  श्रमिक  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  निकट
 भविष्य  में  उनकी  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  आशा

 बया  भारतीय  श्रमिकों  को  उनकी  भर्ती  के  समय  निर्धारित  वेतन  प्राप्त  हो  रहे

 (=)  क्या  विदेशों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  सेवा  शर्तों  ओर  उनके  कल्याण  को  पूर्ण  रूप  से
 सुनिश्चित  किया  गया

 119



 लिखित  उत्तर  4  1988

 क्या  भारतीय  श्रमिकों  के  साथ  दुव्यंवहार  के  कुछ  मामले  सरकार  की  जानकारोी  में  आए
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  को  गई  ओर

 वर्ष  1988  में  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  कुल  कितने  भारतीय  श्रमिक  प्रतीक्षा  कर

 रहे  हैं  ?
 \

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :
 हां  ।  भारतीय  जनशक्ति

 निर्यात  में  वष॑  1986  की  तुलना  में  वर्ष  1987  में  10  प्रतिशत  वद्धि

 हां  ।

 लगभग  नौ  लाख  भारतीय  विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनमें  खाड़ी  क्षेत्र  शामिल  है  ।  वर्ष
 1988  के  दोरान  विदेशी  नियोजक  में  कुछ  वद्धि  होने  की  भाशा  है  ।

 से  पर्याप्त  सेवा  दशाओं  और  कल्याण  के  कमंकारों  को  भर्ती

 के  समय तय  की  गई  मजदूरी  का  भगतान  किया  जाता  द॒ब्यंवहा  र/क  चार  ओर  मजदूरी  को
 कम  अदायगी  आदि  से  सम्बन्धित  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  होती  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  मामले
 को  सम्बन्धित  देशों  में  भारतीय  दूताबासों  के  माध्यम  से  विदेशी  नियोजकों  के  साथ  उडाया  जाता

 आवेदन  पत्र  जिसमें  आवश्यक  सूचना  दी  गई  प्राप्त  होने  पर  उत्प्रवास  अनुमति  दो

 जाती  है  ।

 पयंटन  को  निर्यात  उद्योग  के  समकक्ष  मानता

 5622.  श्री  एज०  एन०  नन्जे  मोडा  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पयंटन  उद्योग  के  एक  जिसमें  गर-सरकारी  और
 जनिक  क्षेत्र  क ेअधिकारी  शामिल  मे  प्रघानमन्त्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  और  उसमें  प्रोत्साहन  और

 सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  पर्यटन  उद्योग  की  अन्य  निर्यात  उद्योगों  के  समान  मानने  के  लिए  अनुरोध
 किया  गया

 यदि  तो  ज्ञापन  में  क्या-क्या  मांगें  को  गई  हैं  और  क्या  सरकार  उनके  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रही  है
 ध  ओर गौर

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ?

 पर्यटन  मन्नालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिघर  :  हां  ।  प्रशान्त  एशिया
 यात्रा  संघ  की  कार्यकारिणी  समिति  जिसमें  ज्िजो  और  सा्ंजनिक  क्षेत्र
 के  अधिकारी  शामिल  पिछले  महीने  प्रधानमन्त्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  था  ।

 इस  ज्ञापन  अन्य  बातों  के  पर्यटन  उद्योग  को  अन्य  निर्यात  उद्योगों  के  समान
 वित्तीय  राहतें  प्रदान  देश  में  पर्यटन  आधार  संरचना  सुविधाओं  में  वृद्धि  ओर  सुधार  करने

 के  प्रस्ताव  शामिल  हैं  ।  ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  करना  पर्यटन  मन्त्रालय  की  एक  सतत्  प्रक्रिया

 विभिन्न  प्रस्तावों  पर  निर्णय  करना  सम्बद्ध  मन्त्रालयों/विभागों  की  सहमति  पर  निर्भर
 करेगा  ।
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 बंगलौर  में  बागवानो  फसलें

 5623.  श्री  एच०  एन०  नन्जे  गोडा  :  क्या  फृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बंगलोर  में  परती  भूमि  का  बागवानी  फसलें  उगाने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  सकता
 जेसाकि  भारतीय  बागवानी  अनुसन्धान  संस्थान  ने  सुझाव  दिया

 (a)  यदि  तो  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई

 यह  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना  और

 क्या  इस  मे  देश  में  अधिक  पसलें  उगाई  जा  स  क्रंगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 बंगलोर  और  उसके  आरा-पास  की  कुछ  परती  भूमि  का  उपयोग  बागवानी  फसलें  उगाने  के  लिए  किया
 जा  सकता

 से  गन्त्रालय  में  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।

 जिला  सहकारो  बंक

 5624.  श्री  सेंपद  शहाबहीन  :  क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  जिलों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  जिनमें  जिला  सहकारी  बेंकों  को  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  )  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  योग्य  नहीं  पाया

 राष्ट्रीय  क्ष्षि  और  ग्रा  मीण  वि  कास  बे  क्र  नें  1987-88  8  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  सहायता
 दी

 क्या  राष्ट्रीय  7  षथि  ओर  ग्रामीण  वित्रास  बंक  को  किसानों  को  ऋण  देने  के  मामलों  में  कुप्रबन्ध
 और  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  में  कुप्रशासन  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हई  और

 गो  क्या  राष्टीय  कषि  अं  ५  कास  बेक  3  3,  . यदि  तो  कप
 |  राष्ट्रीय

 कृषि  गैर  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  दी  जाने  वाली  सहायता  का
 समुचित  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  निगरानी  तन््त्र  की  स्थापना  की  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  कषि  और  सहरारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्याप  लाप़  :  (१)
 से  जातक  री  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संगठित  ओच्चोगिक  क्षेत्र  में  हड़ताल  ओर  बन्द  रहने  के
 कारण  कार्य  विवसों  की  हानि

 5625.  भी  संयव  शहावद्दीन  :  क्या  श्रम  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  संगठित  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  बन्द
 ओर  जबरो  छुट्टी  क ेकारण  कितने  कार्य  दिवसों  की  हानि
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 इन  वर्षों  के  दोरान  श्रम  समस्याओं  के  कारण  औद्योगिक  एकक  प्रतिवर्ष  90  से
 अधिक  का  दिवसों  के  लिए  बन्द

 क्या  सरकार  का  औद्योगिक  विवादों  को  निपटाने  और  उत्पादन  सम्बन्धी  हानि  को  न्यूनतम
 करने  के  लिए  संस्थागत  तन्त्र  की  पुनरीक्षा  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  श्रम  ब्यूरो  से  प्राप्त  नवीनतम

 सूचना  के  अनुसार  तालाब्न्दियों  तथा  जबरी  छुट्टियों  के  कारण  बष  1985,  1986  और
 1987  में

 क्रममः  298.6  लाख  360.9  लाख  तथा  310.8  लाख  श्रम  दिवसों  की  हानि

 हड़तालों  तथा  तालाबन्दियों  के  कारण  90  दिन  से  अधिक  प्रभ्नावित  रहने  वाले  औद्योगिक

 एककों  की  संख्या  वष  1985,  1986  तथा  1987  में  259,  279  तथा  293  थी  ।

 ओर  ओद्योगिक  सम्बन्धों  तथा  विवाद  निपटान  पद्धति  के  पुनर्गठन  के  औद्योगिक
 विवाद  1947  में  कई  संशोधन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  अन्यों  के  साथ-साथ  प्रस्तावित
 संशोधनों  में  उच्च  शक्ति  प्राप्त  अधिकरणों  की  स्थापना  को  व्यवस्था  की  गई

 हाहरो  क्षेत्रों  में मावासोय  भवनों  को  शमी

 626.  भरी  संयव  हाहाबद्ीन
 :  क्या  शहरों  विकास  मंत्रो  शहरी  क्षेत्रों  मे ंभ्ावासीय  भवनों  की

 कमी  के  बारे में
 7  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1719  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे कि
 :

 ग्रामीण  आवास  की  तीन
 योजनाओं

 के  जिनके  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 प्रतिवर्ष  वास्तविक  उपलब्धि  क्या

 उक्त  योजनाओं  के  अन्तगंत  प्रतिवर्ष  कितनी  घनराशि  निवेश  की  और

 इन  पर  पूंजी  निवेश  करने  वाली  एजेन्सियों  के  क्या  हैं  और  प्रत्येक  एजेन्सी  द्वारा  की
 गई  पंजी  निवेश  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 ः

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  )  से  सूचसा  एकत्र  की  जा
 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विहार  द्वारा  रायल्टो  को  दरों  में  संशोधन  के  लिए  अनुरोध

 5627.  श्री  संयव  शहाब॒ह्ीन  :  क्या  इस्पात  ओर  ल्लान  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करंगेकि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  बिहार  में  खनन  किए  जा  रहे  कोयले  तथा  अन्य  खनिज  अयस्कों  पर
 दी  जाने  वाली  रायहटी  पर  ५  रने  का  अनुरोध  किया

 पिछली  बार  रायल्टो  किस  तारीख  को  निर्धारित  की  गई  और

 रायल्टी  की  राशि  पर  पुनविचार  किए  जाने  में  विलम्ब  के  गया  कारण
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 हि
 इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :  खनिजों  पर  रायलटो  में  संशोधन

 हेतु  भारत  सरकार  ने  1984  में  दो  अध्ययत  दल  गठित  किए  थे  खान  विभाग  द्वारा  सभो  खनिजों
 लिग्नाइट  तथा  भराई  रेत  को  के  लिए  और  दूसरा  कोयला  विभाग द्वारा  कोयले  के

 लिए  ।  बिहार  सरकार  ने  कोयला  सहित  विभिन्न  खतिजों  की  रायल्टो  दरों  में  संशोधन  के  बारे  में  अपने

 सुझाव  भेजे थे  ।

 और  लिग्नाइट  तथा  भराई  रेत  को  अन्य  खनिजों  की  संशोधित
 रायल्टी  दरें  5  1987  को  अधिसूचित  की  गई  कोपला  और  भराई  रेत  को  रायलटी  दरें  पिछली
 बार  12  1981  को  अधिसूचित  को  गई  थी  तथा  कोयला  रायलटी  दरों  में  संशोधन  सम्बन्धी
 अध्ययन दल  को  घतिफारिशें  विषाराधीन  हैं  ।

 खावल  मिलों  का  आधनिकोकरण

 5628.  थी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  देश  में  चावल  मिलों  का  अनिवाय  रूप  से  आधुनिकोकरण  करने  के  लिए
 कोई  योजना  तंयार  की

 कया  चावल  मिलों  का  अनिवायं  रूप  से  आधुनिकोकरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  को  कोई  निदेश  जारी  किए  गए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  राज्यवार  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 ब्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सूख  :  ओर  घान  कुटाई
 उद्योग  और  1959  में  चावल  मिलों  के  आधुनिकीकरण के  लिए  सांविधिक
 व्यवस्था  की  गई  नियम  के  संगत  भांग  से  उद्धरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  [  प्रंभालय  में  रखा
 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  नियमों  के  श्रवर्तत  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
 की

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  दी  गई  सूचना  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना  पर
 आधारित  है  ।

 विवरण

 चावल  मिलों  के  आघुनिकोक रण  के  बारे  में  प्रगति

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  चावल
 मिलों

 को
 ः

 आधुनिक/बाधुनिकोकृत.
 सं०  का  नाम  कुल  संख्या  चावल  भिलें

 1  2  ्््ा  4

 प्रदेश

 .._
 19730

 41728
 2.  असम  3287  1016

 123
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 27.

 28.
 29.
 30.
 31.

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 .  केरल

 मणिपुर

 महाराष्ट्र
 .  मध्य  प्रदेश

 .  मेघालय

 ,  नागालेंड

 ,  उड़ीसा

 पंजाब

 .  राजस्थान

 .  सिक्किम

 .  पांडिचेरी

 «  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह

 अरूणाचल  प्रदेश

 दादरा  और  नगर  हवेली
 लक्षद्वीप
 गोवा
 मिजोरम

 जोड़  :

 124

 3

 4872

 3394

 1887

 जी चना  3337  ””

 सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई
 10855

 14796

 169

 4623

 3674

 93

 सूचना  प्राप्त  नही  हुई

 743

 5940

 441

 20847

 703

 5485

 9462

 29

 33

 1,13,181

 कोई  चावल  मिल  नहीं

 कोई  चावल  मिल  नहीं

 कोई  चावल  मिल  नहीं

 कोई  चावल  मिल  नहीं

 कोई  चावल  मिल  नहों

 4  1988

 2728

 1

 250

 27

 26

 26,390
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 भुर्गो  ओर  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता

 5629.  को  राज  कुमार  राय  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  मुर्गी  और  मत्स्य  पालन  को  प्रोत्साहन  देने  के
 लिए  कितनो  धनराशि  स्वीकृत  की  गई

 क्या  सम्पर्ण  स्वीकृत  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  पदि  तो  इसका  किस  तरह
 उपयोग  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 अगले  दो  वर्षों  के  दोरान  उपयुक्त  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  कितनी  धनराशि  का
 प्रावधान  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल  :
 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  मुर्गों  और  मात्स्यिकी  विकास  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  की  सहायता  के  लिए
 केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  निमुक्त  को  गई  घनराशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 1985-86  1986-87  1987-88  7-8  8

 मुर्गोपालन  ना  5.00

 मात्स्यकी  के लाभ के लिए  82.00  43.64

 केन्द्रीय  शेयर  का  उपयोग  निम्नलिखित  के  लिए  किया  जाता  है  :--

 (  ।  )  ग्रामीण  गरोब  लोगों  के  लाभ  के  लिए  बेकयाड  मर्गी  उत्तादन  एककों  की  स्थापना  करने
 तथा  पिछड़/आदिवासी  ओर  अन्य  दूरदराज  के  क्षेत्र  मे ंमहिलाओं  को  रोजगार  के  अवसर
 प्रदान  करने  और  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  स्तर  के  मर्गोपालन  निगमों/पंघों  और  इसी  प्रकार
 के  अन्य  संगठनों  को  अण्डों  तथा  मुर्गी  का  सुगमता  से  विषणन  करने  तथा  आहार  की  पूति
 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 (2)  मछली  तालाब  विकास  सम्बन्धी  विकास  कार्यकलापों  ओर  राजसहायता  के  रूप  में  पहले
 वर्ष  मत्स्य  पालकों  के  प्रशिक्षण  तथा  स्टाफ  के  बढ़ें  हुए  बेतन  आदि  को  लागत
 के  लिए  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आमामी दो वर्षों के दोरान उत्तर प्रदेश के लिए लाख रुपए का अस्थायी आवंटन करने का प्रस्ताव किया गया है ।



 लिखित  उत्तर  4  1988

 फसल  बोसा  योजना  के  अन्तर्गत  मुआवजे  का  भुगतान

 5630.  भो  राज  कुमार  राय  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  कितने  किसानों  को  उनकी  फसल  के  लिए

 मुआावजे  का  भुगतान  किया  जायेगा  जो  राज्य  में  पड़े  सूखे  के  कारण  नष्ट  हो  गयी

 राज्य  में  किसानों  को  मुआवजे  को  कितनी  घनराशि  का  भुगतान  किया  ओर

 किसानों  को  मुआवजे  की  धनराशि  का  कब  तक  भुगतान  विःए  जाने  को  सम्भावना

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  :

 ओर  उत्तर  प्रदेश  में  बहत  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  खरीफ  1५87  में  4.58  लाख
 किसान  कवर  किए  गए  ऐसे  जिनकी  बीमित  फसल  सखे  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हो  गयी
 को  संख्या  और  ऐसे  किसानों  को  क्षतिपृर्ति  के  दावों  की  देव  धनराशि  के  बारे  में  ब्यौरे को  भारतीय
 साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  क्षतिपूर्ति  के  भूगतान  के  लिए  कोई
 समयावधि  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  पेयजल  पूति  योजनाओं  के  लिए  सहायता

 5631.  भ्री  राज  कुमार  राय  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  को  ग्रामीण  पेयजल  पूर्ति  योजनाओं  के  लिए  मंजूर  को
 गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  कया  है

 क्षितने  गांवों  को  इन  योजनाओं  में  शामिल  किया  ओर

 शेष  ग्रामों  को  कब  तक  इन  योजनाओं  में  शामिल  किया  जाएगा  ?

 कि  मंत्रालय  में
 प्रामोण

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  ग्रामीण
 पेयजल  सप्लाई  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों/केन्द्र  शाप्षित  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  सहायता
 केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दी  जाती  1987-88  87-88  के  दौरान
 त्वरित  प्रामोण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  को  37.50  करोड़  रुपए  की  घनराशि
 उपलब्ध  कराई  गई  है  ।

 सुल्तानपुर  और  उन्नाव  जिलों  के  मिनी-मिशन  परियोजना  क्षेत्रों  के  लिए  पेवजल  सः  बन्धी
 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अन्तगंत  प्रत्येक  को  10  लाख  रुपए  की  दी  गई

 सूखा  राहत  सहायता  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेयजल  स  लाई  की  स्थिति
 का  सामना  करने  के  लिए  रु०  8,70  करोड़  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  मनमोदित  की  गई  थी  जो
 रिग  तथा  भू-भौतिकीय  उपकरण  खरीदने  के  लिए  अनुमोदित  रु०  53  लाख  के  अलावा

 1987-88  के  दौरान  त्वरित  ग्रामी  ण  जल  सर  ई  कायंकर  म  और  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  एन०  के  अन्तगंत  उत्तर  में  9700  समस्याग्रस्त  गांवों  को  शुद्ध
 पेयजल  सुविधाओं  के  अन्तगंत  कवर  करने  का  लक्ष्य  है  ।

 126
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 आशा  है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  1990)  सभी  बाकी  बचे  समस्याग्रस्त
 गांवों  में  शुद्ध  पेपजल  सप्लाई  को  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी  जाएंगी  ।

 5632.  श्री  तम्पन
 थाभ्रस  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दौरान  विदेशों  में  कार्य  करने  के  लिए  मजदूरों  की  भर्ती  सम्बन्धी  नियमों

 का  उल्लंघन  करने  के  लिए  ट्रेवल  एजेंटों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  उत्प्रवासी  महा  संरक्षक  द्वारा

 कितने  मामले  उठाए  और

 इस  प्रकार  की  एजेन्सियों  द्वारा  मजदूरों  के शोषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कारगर  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  ओऔर  1987  के  दोरान

 मान्यताप्राप्त  भर्ती  एजेन्सियों  के  विरुद्ध  31  मामले  दर्ज  किए  गए  थे  जिसके  आधार  पर  8  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किए  गए  थे  ।  इसी  प्रकार  गेर-मान्यताप्राप्त  भर्ती  एजेन्सियों  के  विस््ध  268  मामले  दर्ज

 किए  गए  थे  जिनमें  252  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  थे  ओर  5  दोषो  पाये  गए  थे  पुलिस  कारंवाई  के

 अलावा  शिकायतों  वे  सत्यापन  के  पश्चात्  6  दोषी  भर्ती  एजेन्सियों  के  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  निलम्बित

 किए  गए  हैं  और  एक  का  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  रद्द  कर  दिया  गया

 बिजली  को  सप्लाई  में  कटोतो  के  कारण  कर्नाटक  में  भ्रम  धण्टों  को  हानि

 5633.  डा०  वो०  बेंकटेदा  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  वर्ष  1986-87  में  और  1987-88  में  अब  तक  बिजली  की  सप्लाई में  कटोती

 किए  जाने  के  कारण  कितने  श्रम  घण्टों  की  हानि  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 रा  क

 है
 ~

 श्रस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवोश  :  बिजली  को  कमी  को  वजह  से

 छट्वियों  के  कारण  हुई  श्रम  दिवस  हानि  से  सम्बन्धित  सूचना  कंलेन्डर  वर्ष  बार  रखी  जाती  है  ।
 रो

 में  प्राप्त  सूचगा  ते  वर्ष  1986  तथा  1987  के  दोरान  कर्नाटक  में  बिजली  की  कमी

 से  जबरी  छुट्टियों  के
 कारण  हुई  श्रम  दिवस  हानि  क्रमशः  310,854  तथा  229,751

 कर्नाटक  को  बिजली  का  हिस्सा  रामामुण्डम  एस०  टी०  प्रीौ०  एस०  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  के

 मद्रास  अगुशक्ति
 और  नवेलोी  दूसरी  खान  से  कटोती  क  रके  मिलता  इसके  हसे

 पड़ौसी  राज्यों  की  पद्धतियों  से
 यथ।सम्भव  सहायता  भी  दी  जाती  प्तातवों  योजना  अवधि  के

 कर्नाटक  में  593.25  मेगावाट  को
 चालू  करने

 का  कार्यक्रम  है  ।
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 गजरात  समृद्रतट  के  साथ-साथ  नारियल  के  पेड़  लगाना

 5634.  थभ्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  गुजरात  समुद्रतट  के  साथ-साथ  नारिलय  के  पेड़  लगाने  के  लिए  कोई  प्रयोग  किया
 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर  इससे  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 यद्दि  तो  क्या  सरकार  का  देश  में  नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  गुजरात  में

 समुद्रतट  के  साथ-साथ  नारियल  के  पेड  लगाने  का  विचार  है  ?

 क्षि  मंत्राल  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  )
 भारत  हारकार  ने  गुजरात  में  खम्बार  की  लवणीय  परती  भूमि  में  नारियल  के  बागान  उगाने  की

 ब्यवहायंता  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  करने  के  लिए  1986  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुकत  की  थी  ।  इस
 समिति  द्वारा  1987  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  गुजरात  में  यह  भूमि  केवल  कुछ  हृद  तक  ही

 उपयुक्त  है  और  इस  पर  गहन  रूप  से  नारियल  की  खेती  करने  में  खतरा  इस  समिति  नें
 नारियल  विकास  बोड  द्वारा  नारियल  के  उत्पादन  के  बारे  में  अध्ययन  करने  के  लिए  दस  हैक्टार  में  बागान
 लगाने  की  एक  मार्गंदर्शी  परियोजना  शुरू  करने  की  सिफारिश  की  नारियल  विकास  बोर्ड  ने  राज्य
 सरकार  से  इस  उद्  शय  के  लिए  दस  हैक्टेयर  भूमि  हस्तान्तरित  करने  का  अनुरोध  किया

 इन्स्टोटपट  आफ  एडवान्स  स्टडी  के  शयन  को

 होटल  में  बदला  जाना

 5635.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (x)  शिमला  में  इन्स्टीट्यूट  आफ  एडवांस  स्टडीਂ  के  वर्तमान  भवन  का  अधिग्रहण
 करके  उसे  पांच  सितारा/चार  सितारा  होटल  में  बदलने  के  प्रस्ताव  की  अद्यतन  प्रगति  क्या

 इस  भवन  का  अधिग्रहण  किस  तारीख  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ओर  श्रेणी  तीन
 और  चार  के  कर्मचारियों  को  नई  संस्थापना  में  कब  तक  खपाया  ओऔर

 यदि  तो  वर्तमान  कमंचारियों  को  अन्य  नौकरी  दिलाए  जाने  के  लिए  कया  वैकल्पिक
 प्रबन्ध  तिए  गए  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से  सातवीं  योजना  में  शिमला

 इन्स्टीट्यू
 ॒ग्राफ  ए  ॒  स्टडोीज  के  भवन  को  एक  पांच  तारा/चार  तारा  होटल  के  रूप

 में  स्थापित  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 असम  में  तोथंस्थल  केन्द्रों  को सहायता

 5636,  शथ्रो  भव्नेश्वर  तांती  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  असम  राज्य  के  किन-किन  तीर्थ  स्थलों  को  सहायता  प्राप्त  हुई
 ओर
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 श्सम  राज्य  के  पर्यटन  केन्द्रों  गौर  तीथंस्थानों  क ेविकास  के  लिए  आठवीं  योजना  में  कितनी

 घनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है

 परयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  को

 राज्य  में  किसी  तोथं  केन्द्र  की  सहायता  देने  हेतु  असम  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  मिला

 पर्यटन  और  तीर्थ  केन्द्रों  का  विकास  करने  के  लिए  आठवों  योजना  के  आवंटनों  को  अभो

 तक  अन्तिम  रूप  नहों  दिया  गया

 असम  में  निम्न  आय  बर्ग  के  लिए  मकान

 5637.  श्री  भव्देष््वर  तांती  :  कया  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 अमम  में  वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  विभिन्न  आवास

 योजनाओं  के  अन्तगंत  निम्न  आय  वर्ग  के  लोगों/कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  कितने  मकान  बनाये

 गए  और

 क्या  असम  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  मकान  बनाए  गए  हैं  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया  है  ?

 दहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोीर  :  और  प्रामीण  भूमिहीन
 कामगारों  क ेलिए  आवास  स्थलों  का  आवंटन  एवं  निर्माण  सहायता  को  योजना  तथा  इन्दिरा  आवास

 योजना  असम के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलाई  जा  रही
 है  ।  इसी  प्रकार  असम  के  शहरी  क्षेत्रों  में आधिक  दृष्टि

 से  कमजोर  वर्गों  और  निम्न  आय  वर्ग  की  आवास  योजनाओं  के  अन्तगंत  मकानों  का  निर्माण  किया  जाता

 1985-86,  $5-87  और  87-88  के  दौरान  असम  में  उपयु कत  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  वर्षवार

 उपलब्धि  इस  प्रकार  है  :--

 बस  नकरकरॉसोसइ ताप
 "  गिरा  आला  हा  कीं  तोता  ना

 1985-86  1986-87  1987-88
 (13-12-87

 _  पा
 आवास  स्थलों  का  आवंटन  10000  5476

 निर्माण  सहायता  का  प्रावधान  9552  10000  5476

 इन्दिरा  आवास  योजना  सूचित  सूबित  नहीं  215
 किया  गया  किया  गया

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  2589  2285  1757

 (४)  निम्न  आय  वर्ग  आवास  उपलब्ध  उपलब्ध  नहीं  74
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 असम को  वनस्पति  का  कोटा

 5638,  भ्रो  भव्नेश्वर  तांतो  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  असम  को  वनस्पति  का  कितना  कोटा  आबंटित  किया

 क्या  आबंटित  मात्रा  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याਂ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 ला  ओर  माग  रिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  सरकार  राज्यों

 को  वनस्पति  का  कोई  आबंटन  नहीं  करती  ।  असम  में  वनस्पति  की  क्रमी  होने  की  कोई  रिपोर्ट

 नहीं  मिली  है  ।

 वस्तुओं  को  उचित  मल्यों  पर  बेचने  के  लिए  कदम  उठाना

 5639,  भरी  भद्नेश्वर  तांती  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  व्यापारी  अपना  सामान  उचित  मूल्यों
 पर  कोई  कदम  उठाए  गए न  का  जि  ली  है

 हर  ड़  :%
 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  बयां  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूुति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  लोगों  को  सात

 आयातित  खाद्य  कण्ट्रोल  का  मिट्टी

 उपलब्ध  करा  रही  है|

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  व्यापारी  अपनी  वस्तुएं  उचित  मूल्यों  पर  सरकार  ने  जो

 उपाय  किए  हैं  उनमें  से  कुछ  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  स ेकहा  गया  है  कि  वे  अपने  प्रवतंत  तनन््त्र  को  च॒स्त  करें  ओर
 चोरबाजारी  करने  सट्टेबाजों  आदि  के  खिलाफ  अभियान  चलायें  ताकि  उन्हें  माल

 को  समटने  तथा  जमा  करने  से  रोका  जा  सक्रे  ।

 (1)  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उप  प्रभागीय  तथा

 उचित  दर  की  दुकान  के  स्तरो  पर  निवर्चित  प्र  उपभोवता  स्वेक्छिक

 आदि  के  प्रतिनिधियों  क्री  सलाहकार  समितियां  गठित  जोकि  आवश्यक  बरतुओं  के  मूल्यों

 ओर  उनकी  उपलभ्यता  पर  निगरानी  रखें  ओोर  उन्हें  मानोटर  कर  ।

 (79)  जिला-समाहर्त्ताओं  से  कहा  गया  है  कि
 वे

 आवश्यक  वस्तुओं  की  उपलभ्यता  ओर

 उनके  मूल्यों  की सतत  भाधार  पर  समीक्षा
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 उचित  मूल्यों  पर  आवश्यक  वस्तुओं  की  उपलभ्यता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  व्यापार  तथा
 उद्योग  से  निरन्तर  बातचीत  ओर

 चुनो  आवश्यक  वस्तुओं  जैसे  खाद्य  चीनी  की
 उपलभ्यता  और  मूल्पों की  ध्यानपुर्वक  समीक्षा

 (iv)  आवश्यक  वस्तुओं  के  ओर  उनकी  उपलम्यता  को  निरन्तर  मानीटर  करने  के  लिए
 नागरिक  पूर्ति  विभाग  में  एक  नियस्त्रण  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  राज्यों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 भी  ऐसे  नियन्त्रण  कक्ष  स्थापित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 सत्स्यन  वस्दरगाह

 5640.  भीोमतो  जयन्तो  पटनायक  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  देश  में
 माणाधीन  मत्स्यन  बन्दरगाहों  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए गए

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  म्नश्री  द्यातध  लाल
 अनुसूची  के  अनुसार  छोटे  मत्स्यन  बन्दरगाह  के  कायस्वरियन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की

 केन्द्रीय  तटवर्ती  इन्जीनियरिंग  और  मात्स्यकी  संस्थान  निर्माण  की  अवधि  के  दोरान  राज्य  सरकारों  को
 तकनीकी  मामलों  पर  सलाह  देती  है  ।

 बड़े  पत्तनों  पर  मत्श्यन  बन्दरगाहों  के  सही  समय  पर  कार्यान्वयन  को  जिम्मेदारी  बड़े  पत्तन
 न््यासों  की  है  ।

 मत्स्पन  बन्दरगाहों  को  कार्याल्वियन  की  प्रगति
 पर

 क्षेत्रीय
 रिपोट्ों  ओर  चर्चाओं के  जरिए

 नियमित  रूप  से  नजर  रखी  जातो  है  ।

 छोटे  भर  सोमान्त  किसानों  को  सहायता

 5641.  श्रोमतो  जपम्तो  पटनायक  :  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :|

 बकौननकोन  से  राज्यों  में  छोट  ओऔर  सोमान्त  किसानों  के  लाभ  के  लिए  केद्रोय  सरकार  हारा

 प्रायोजित  योजना  कार्यान्वित  को  जा  रही  है

 इस  काय  क्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  केन्द्रोय  सरकार  ओर  राज्य  सरकारों  द्वारा

 कितनी  धनराशि  दी  गई

 किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  इस  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने  बाली

 राशि  में  बुद्ध  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 केस््ीय  सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्याम  लाल  :
 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  सहायता  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना

 सभी  राज्यों/पंष  राज्य  क्षेत्रों  में  चल  रही  है  ।
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 1987-88  के  दोरान  केन्द्रीय  भागीदारी  के  रूप  में  राज्यों/धंघ  राज्य  क्षेत्रों  को लगभग

 43  करोड़  रुपए  को  धनराशि  निमुक्त  को  गई  यह  योजना  राज्य  सरकारों  से  समान  अंशदान  को

 व्यवस्था  करती

 और  सरकार  को  निमु  कत  की  गई  निधियां  धनराशियों  के  उपयोग  तथा  बराबरी

 के  अनुदान  पर  आधारित  जिसका  प्रावधान  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने

 बजट  में  बिया  जाता  है  ।

 ग्रात्रोण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ोसा
 द्वारा  विए  गए  प्रस्ताव

 5642.  भोमतो  जयन्तो  पटनायक  :  वया  कषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भेजे
 ड्हैं

 गए  प्रस्दाव  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  भोर

 तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  प्र  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भोर  (a)
 क्रवल  एक  परियोजना  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  जो  पुरी  जिले  में  नहरों  और  नदियों  के  पुश्तों
 पर  दया  पश्चिमी  ब्रांच  नहर  के  दायें  किनारे  आदि  पर  सड़कों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  राज्य  से  मांगे

 गए  अतिरिक्त  ब्योरे  अभी  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  प्रत्येक  राज्य  के  वर्ष  के  दौरान  नई  परियोजनाओं  के  अनमोदन  के  लिए

 एक  सीमा  होतो  इसे  लम्बित/अधूरी  परियोजनाओं  की  लागत  को  वर्ष  हेतु  किए  गए  राज्य  आबंटन  के

 200  प्रतिशत  से  कम  करने  के  बाद  निर्धारित  क्रिया  जाता  पिछले  वर्ष  के  दोरान  स्वीकृत  की  गई

 परियोजनाओं  की  कुल  लागत  जितनो  उप्त  वर्ष  में  को  गई  रिलीजों  से  अधिक  होती  उसे

 अधूरी  परियोजनाओं
 की  लागत  माना  जाता  1987-58  हेतु  उड़ीसा  के  लिए  अधिकतम  सीमा

 37.52  करोड़  रुपये  थी  ।  इसके  भारत  सरकार  ने  वर्ष
 के

 दोरान  52  85  करोड़
 रुपए  की

 परियोजनाएं  अनुमोदित  की  ।  वर्ष  1987-88  के  दोरान  जितना  भी  किया  जा  सकता  था  यह

 काफो  अधिक  वर्ष  के  दोरान  इससे  अधिक  कुछ  भी  अनुमोदित  नहीं  किया  जा  सकता ,

 उड़ोसा  में  प्रामोण  सफाई  कार्यक्रम

 5643.  श्रीमती  जयम्तो  पटनायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  ओर  वर्ष  1987-88  के  दौरान  ग्रामीण  सफाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 उड़ीसा  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गयी

 क्या  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  करने  की  आवश्यकता
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 यदि  तो  वर्ष  1988-89  में  इस  का  क्रम  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  के  लिए  कितना  आबंटन
 किया  गया  ओर

 इस  आवंटन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  केन्द्रीय
 प्रायोजित  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  को  1986-87  में  37.10  लाख  रुपए  तथा

 1987-88  में  23.00  लाख  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  गई  थो  ।

 हां  ।

 केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्य
 के  लिए  1988-89  हेतु

 71.40  लाख  रुपए  का  अनस्तिम  आबंटन  किया  गया  है  ।

 1986-87  हेतु  किए  गए  आबंटन  तथा  1987-88  में  रिलोज  को  गई  घनराशि  की  तुलना
 में  1988-89  के  लिए  अनन्तिम  आबंटन  में  पर्याप्य  रूप  से  वृद्धि  की  गई

 कषि  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुवान
 आयोग  के  वेतनमान

 5644.  श्रीमतो  बसब  राजेश्वरो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कृषि  विज्ञान  विश्वविद्यालयों  के  शिक्षकों  को  एसोसियेशन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  उनके
 राज्यों  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  शिक्षकों  के लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  संशोधित
 मान  लाग  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  में  सभी  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  के  वेतनमान  देने  का  विचार

 इससे  कितने  राज्य  सहमत  हैं  और  कितने  राज्यों  ने  निर्णय  को  कार्यान्वित  किया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कर्नाटक  सरकार  ने  अब  तक  कोई  कायंबाही  नहीं  की  भोर

 (e)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  हरि  क्ष्ण  ति
 कर्ताटक  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्रित  को  जा  रहो  है  ।

 भारत  सरकार/भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  सी०  a  पहले  ही  सभी
 राज्य  सरकारों  को  अपने  सम्बन्धित  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 जी०  सी  ०)  के  संशोधित  बेतनमानों  को  लागू  करने  के  लिए  आवश्यक  वित्तीय  सहायता  देने  पर

 सहमत  हो  चुको  बशतें  कि  राज्य  सरकारें  विश्वविद्यालय  अनुदान  भायोग  योजना  की  शर्तों  को  स्वोकार

 तद्नुसार  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  ने  सभी  राज्य  सरकारों  ओर  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों

 को  इसको  सूचता
 दे

 राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्रित  को  जा  रही  है  ।

 ओर  कर्नाटक  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही
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 सेलम  इस्पात  सन्यम्त्र

 5645.  क्रीमतो  बसव  राजेइवरी  :  क्या  इस्पात  ओर  ख्ाम  संन्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  वेन्द्रीय  सरकार  ने  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  सेलम  इस्पात  सन्यन््त्र  के  दूसरे
 सेन्जी मीर  मिल  को  अन्ततः  मंजूरी  दे

 दी

 यदि  तो  इस  मिल  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  भौर

 इस  सन्यन्त्र  को  क्षमता  कितनी  है

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  हस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल  :

 69.37  करोड़  रुपए  1987  की  प्रथम  तिमाही  के  मूल्यों  क ेआधार

 पहली  सेण्डजिमीर  मिल  को  32,000  टन  क्षमता  सहित  बेदाग  इस्पात  की  वाबिक  क्षमता
 70,000  टन  है  ।

 पंजाब  में  खाद्य  मिट्टी  के  तेल  का  आबंटन

 5646,  भो  कम्तल  चोधरो  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 क्िः

 पंजाब  में  पिछले  एक  वर्ष  से  खाद्य  मिट्टी  के  तेल  को  भारी  कमी  के  कारण  इन
 वस्तुओं  की  मांग  पूरी  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 (a)  इन  वस्तुओं  का  मद-वार  और  माह-वार  कितनो  अतिरिक्त  मात्रा  में  आबंटन  किया  गया  और
 उस  राज्य  द्वारा  उन्हें  प्राप्त  किया

 क्या  उस  राज्य  को  उक्त  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  उचित  वितरण  के  लिए  कोई  मार्गनिर्देश
 जा  री  कि  ए  गए  ओर

 ।  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  ओर  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  से  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  के  आबंटन  का  निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्टॉक  की
 विभिन्न  राज्यों/प्ंध  राज्य  क्षेत्रों  को  तुलनात्मक  बाजार  में  इनको  आदि  को
 ध्यान  में  रखकर  समय-समय  पर  किया  जाता  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आबंटन  अनुपूरक  स्वरूप  का

 होता  है  ओर  इससे  राज्य  को  सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  करने  को  उम्मीद  नहीं  को  जाती  है  ।

 अन्य  सज्यों  की  तरह  पंजाब  को  मिट्टी  के  तेल  का  गत  बष  का  उसी  भवधि  के  लिए  किए

 गए  आबंटन  पर
 7  से  73%  अधिक  की  दर  से  किया  गया  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों को

 एल०  पी०  जी०  की  कमी  आदि  जंसी  विशेष  परिस्थितियों  से  निपटने  के  जब  कभी  उनसे  अनुरोध
 प्राप्त  होता  उपयुक्त  मात्रा  तदथ  आधार  पर  निमु  क््त  को  जाती  है  ।



 15  1910  लिखित  उत्तर

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  चीनी  का  मासिक  कोटा  1-10-1986  की  लक्षित  आवादी  के  लिए
 425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  के  समान  प्रतिमान  के  आधार  पर  आबंटित  किया  जाता  और  उससे  प्राप्त

 मांग  अथवा  अनुरोध  के  आधार  पर  आबंटित  नहीं  किया  जाता

 सभी  जिसमें  पंजाब  भी  शामिल  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  तथा
 सप्रवाही  बनाने  के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  ताकि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं
 को  पर्याप्त  आपूर्ति  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  अन्य  स्नावों  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  इस  बात  के  लिए
 भी  बल  दिया  गया  है  कि  प्रवर्तन  उपायों  में  तेजी  लाई  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि
 उचित  दर  की  दुकानें  उचित  रूप  से  कार्य  करें  और  आवश्यक  वस्तुएं  उन  लोगों  तक  पहुंचे  जिनके  लिए
 वे

 विछले  एक  वर्ष  में  पंजाब  के  बारे  में  आयातित  खाद्य  लेबो  मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन
 तथा  उनकी  उठाई  गई  माश्रा  की  माहवार  स्थिति  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 पल

 मी०  टनों

 आयातित  खाद्य  तेल  मिट्टी  का  तेल  लेवी  चीनी

 आबंटन  उठाई  गई  आबंटन  उठाई  गई  आबंटन
 मात्रा  मात्रा

 87  1050  1481  20865  23369  7945

 87  1050  270  20865  20674  7945

 87  1050  166  20865  20297  7945
 87  1250  948  20865  20419  7945

 87  1150  1388  22890  23094  7945

 87  2000  910  22890  22856  7945

 87  2000  1188  22890  22918  9141*

 87  2400  1087  22890  22886  91417

 87  2400  2767  22940  22949  7945

 87  2400  1046  22940  22913  7945

 88  2300  1240  22940  22915  7945

 88  2000  169  22940  उपलब्ध  नहीं  7945

 इसमें  1196  मी०  टन  का  त्यौहार  कोटा  शामिल  है  ।
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 घान  को  खेतों  के  बिकास  के  लिए  कार्य-पोजना

 5647.  भरी  स्रेश  कुरूप  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  धान  की  खेती  के  विकास  के  लिए  एक  काय॑  योजना  तैयार  को

 यदि  तो  इस  योजना  में  किन  राज्यों  को  शामिल  किया  है

 क्या  इस  योजना  में  केरल  राज्य  को  शा  मिल  नहों  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इयाम  लाल  :

 हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बाकी  दो  वर्षों  के  दौरान  धान  सहित  अनाजों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  विशेष  खाद्यान्त  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  एक  कार्य-योजना  बनाई  गई  है  ।

 चावल  के  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  13  राज्यों  अर्थात्  आन्प्र  प्रदेश  ,  असम
 मध्य  उत्तर  प्रदेश्ष

 और  पश्चिम  बंगाल  का  चयन  किया  गया  है  ।

 हां  ।  केरल  को  इस  कारयंक्रम  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 राज्यों  का  चयन  उनकी  उत्पादन  क्षमता  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बाकों  दो  वर्षों  के
 दौरान  अनाजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उनके  द्वारा  किए  जा  सकने  वाले  अंशदान  के  आघार  पर  किया
 गया  केरल  के  मामले  में  पिछले  पांच  वर्षों  से  घान  के  उत्पादन  में  कमी  आ  रही  है  और  यह  1982-

 83  के  13.06  लाख  मोटरा  टन  से  कम  होकर  1986-87  में  11.34  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  है  ।

 1986-87  के  दोरान  देश  के  कुल  चावल  उत्पादन  में  इस  राज्य  का  अंशदान  मुश्किल  से  1.8  प्रतिशत
 इस  राज्य  में  आगामी  2  वर्षों  के  दौरान  चावल  के  उत्पादन  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  करने  की  क्षमता

 अपेक्षाकृत  कम  इसलिए  इसे  उक्त  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  शामिल  नहीं  किया  गया  केरल
 में  अनाजों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  सामान्य  कार्यक्रम  जारी  रखे  जा  रहे

 राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  ओर  प्रामोण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी
 कार्यक्रम  के  अम्तगंत  कुओं  की  परियोजना

 5648.  श्रीमती  ऊषा  चोधरो  :  क्या  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  राष्ट्रोय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ओर  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  एक  लाख  कुओं  की  एक  योजना  तैयार  की  जिसके  अन्तगंत  20  प्रतिशत  धनराशि

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  तियों  के  लाभार्थ  उपलब्ध  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आर०  ई०  तथा  ग्रामीण  महीन  रोजगार  गारन्टी

 कार्यक्रम  एल०  ई०  जी०  के
 अन्तर्गत  वर्ष  1988-8  दोरान  अनुसूचित
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 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  10  लाख  कुओं  के  निर्माण  की  एक  योजना  तैयार  की  गई  इन  दोनों
 कार्यक्रमों  के  अन्तग्गंत  इस  योजना  पर  आबंटनों  के  30  प्रतिशत  से  अधिक  का  उपयोग  किए  जाने  की
 सम्भावना

 योजना  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  में  रक्तो  रेलिए  संध्या
 एल०  टी०  5857/88]

 विल्लो  वुग्ध  योजना  द्वारा  टोकन  प्रणाली  पुनः  शुरू  किया  जाता

 5649.  कुमारों  ममता  बनर्जो  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  दुग्ध  बिक्री  केन्द्रों
 से दुध  की  बिक्रो  की  टोकन  प्रणाली  किस  वर्ष  में

 समाप्त  की  गई  ओर

 कया  सरकार  का  दूध  के  वितरण  में  गड़बड़ी  को  देखते  हुए  दूध  की  बिक्रो  की  टोकन  प्रणाली

 पुनः  शुरू  करने  का  विचार  है  ?

 क्ृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ह्याम  लाल  या  :
 ओर  टोकन  प्रणाली  1978  में  समाप्त  कर  दी  गई  तथापि  यह  प्रणाली  1983  में  कुछ  इलाकों
 में  फिर  से  शुरू  की  गई  परन्तु  1985  में  इसे  समाप्त  कर  दिया  गया  चंकि  वर्त  मान  प्रणाली
 सनन््तोषजनक  रूप  से  चल  रही  है  इसलिए  फिर  से  टोकन  प्रणाली  को  चालू  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव
 नहीं

 कृषि  मेला

 650.  भरी  एम०  सईव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा  नई  दिल्ली  में  आयोजित  किए  जाने  वाले  वाधिक

 कृषि  मेले  की  मुख्य  विशेषताएं  कया

 कया  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परि
 षद  केवल

 कृषि  संस्थानों  से  ही किसानों  और  कृषि
 वैज्ञानिकों  को  आमन्त्रित  करता  है  अथवा  ग्राम  पंचायतों  को  अपने  प्रतिनिधियों  को  मेले  का  दोरा  करने के
 लिए  आमन्त्रण  भेजा  जाता  और

 5 ्लै

 मेले  पर  अनुमानतः  कितना  व्यय  किया  जाता  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  अनुसन्धान  तथा  हिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :
 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  णरिषद  के  अन्त  गत  कार्य  करने  वाला  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  संस्थान

 घा्िक  तौर  पर  क॒षि  विज्ञान  मेला  का  आयोजन  करता  है  ।  इसका  आयोजन  कृषि  विज्ञान  ओर  की
 के  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  को  विशेषतीर  पर  किसानों  एवं  कृषि  विस्तार  कार्यकर्ताओं  में  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  किया  जाता  है  ।  कृषि  से  सम्बन्धित  भारत  सरकार  को  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रति  वर्ष  एक
 केन्द्रीय  दिषय  का  चयन  कर  लिया  जाता  है  ओर  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 जिस  खास  पहलू  पर  ध्यान  देने  को  जरूरत

 होती
 है--उसके  महत्व  को

 बतलाया  जाता  इस  वर्ष के
 क्षि  विज्ञान  मेला  का  केन्द्रीय  विषय  उत्पादन  के  लिए  कम  लागत  वाली  क्षि
 प्रोद्योगिकीਂ  था  ।
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 यह  संस्थान  न  केवल  किसानों  और  कृषि  संस्थानों  के  कृषि  कर्मियों  को  बुलाता  बल्कि  देश
 के  जिला  कृषि  अधिकारियों  के  द्वारा  गांवों  में  कार्य  करने  वाले  कृषि  कार्यकर्त्ताओं  तथा  किसानों  को
 भी  बुलाता  रेडियो  तथा  समाचार  पत्रों  जैसे  मास  मिडिया  द्वारा  इस  मेले  का

 बड़े  पंमाने  पर  प्रचार  किया  जाता  है  ताकि  काफी  संख्या  में
 कृषि  से  सम्बन्धित  लोग  इसमें  भाग

 ले  सकें  ।

 1987-88  में  मेले  पर  किया  गया  खर्च  करीब  39,000  रु०

 बिल्लो  में  श्लाद्य  वस्तुओं  को  जमाखोरो

 5651.  श्री  पो०  एम्०  सईद  :
 क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  दिल्ली  प्रशासन  ने  व्यापारियों  द्वारा  जमा  को  गई  आवश्यक  खाद्य  वस्तुओं  का  पता  लगाने

 हेतु  छापे  मारने  के  लिए  एक  पृथक  विंग  खोला
 है

 यदि  तो  इस  विंग  के  विस्तृत  कार्य  क्या  हैं  और  गत  छः  महीनों  के  दोरान  इसके  द्वारा

 कितने  मामलों  की  जांच

 कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  कितनों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  और

 बरामद  की  गई  ओर  जब्त  की  गई  खाद्य  वस्तुओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 क्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सल  :  से  दिल्ली  प्रशासन

 के  आपूर्ति  तथा  उपभोक्ता  कार्य  आयुक्त  के  नियन्त्रण  में  कार्य  कर  रही  प्रवर्तन  शाखा  ओर  दिल्ली

 पुलिस  की  अपराध  शाखा  का  जमाखोरी  विरोधी/मुनाफाखोरी  विरोधी  सेल  वे  एजेन्सियां  जो  आवश्यक

 वस्तुओं  के  जमाख्रोरों  तथा  न्ोरबाजारि  यों  की  जांच  करने/उन  पर  छापे  मारने  के  लिए
 जिम्मेदार  हैं  ।  1987  से  1988  तक  गत  महीनों  के  इन  एजेन्सियों  द्वारा

 (TLL  जांच की  गईं/ऊापे  मारे  गए  ।  इन  जांचों/छापों  के  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  कार्यवाही  की

 गई  है

 (1)  विभागीय  जिसके  तहत  611  मामलो  में  जमानत  की  राशि  जब्त  की

 गई  ।

 (2)  कड़ी  विभागीय  जिसके  तहत  40  मामलों  में  लाइसेंस  के  निलम्बन/रह  करने  के

 लिए  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  ।

 (3)  55  मामलों  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराई  गईं  ।
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 निम्नलिखित  छाद्य  पदार्थ  जन्त  किए  गए  :--

 मर्दे  मात्रा

 नारियल  का  तेल  (15  कि०  439  टीन

 खाद्य  तेल  खुले  7560  टीन

 रेपसीड  तेल  (2  कि०  ग्रा०  78  पैक

 रेपसीड  तेल  (15  कि०  46  टीन

 आर०  बी०  डी०  ताड़

 का  तेल  (15  कि०  05  टीन

 दालें  316  बोरियां

 खाद्य  तेल  1500  कि०  ग्रा०

 अध्ड  प्रान  ओर  निकोबार में  निर्माण  कार्य

 5652.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  शहर  स॒मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अण्डमान  और  निकोबार  तथा  लक्षद्वीप  द्वीप-समूह  में  निर्माण  कार्यों  की  निगरानी  और

 पुनरीक्षा  करने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  बया  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  सरकार  ने  इस
 प्रयोजन  के  लिए  दो  शीषं  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप-समूह  तथा  लक्षद्वीप  द्वीप-पमूहों  प्रत्येक

 के  लिए  शीर्ष  निकाय  का  गठन  किया  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  के  दिनाक  2
 1988  के  संकल्प  संख्या  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रश्वी  जाती

 में  रखों  गई  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  5858/88  ]

 सोवियत  संघ  को  मकानों  के  निर्माण  में  सहायता

 5653,  भ्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  संघ  ने  अपने  देश  में  मका  नों  के  निर्माण  में  भारतीय  विशेषज्ञों  को  सहायता
 लेने  हेतु  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  ओर  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  सोवियत  संघ  में  तोन  होटलों  के  निर्माण  के  ठेके  भारतीय  फर्मों  को  दिए

 गए
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 पामोलीन  विरंजित  तेल  में  कोलिस्ट्राल  को  प्रतिशतता

 5654.  भोमती  डो०  के०  भण्डारो
 :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पामोलीन  विरंजित

 तेल  में  कोलिस्ट्राल  की  प्रतिशतता  के  बारे  में  ।  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 1528  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 परिष्कृत  ओर  गन्धरहित  पामोलीन  में  गौण  तत्वों  के अलावा  अन्य  कौन  से  प्रमुख 5.

 पामोलीन  तेल  के  डिब्बों  में  इन  तत्वों  के  नाम  मुद्रित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 नी  क्या  यह  सच  है  कि  पामोलीन  का  नियमित  प्रयोग  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 \  यदि  तो  इस  विरंजित  ओर  गन्धरहित  पामोलीन  तेल  के  तत्वों  के  सम्बन्ध  में
 चिकित्सा  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  की  क्या  राय  है  और  उपभोक्ताओं  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय
 करने  की  सलाह  दी  गई  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  विरंजित  एवं
 निमंघीकृत  पामोलीन  में  अन्य  प्रमुख  तत्व  पाभिटिक  तथा  ओलिक  व  लीनोलीक  अम्लों  के  ग्लिसराइड  हैं  ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  के  उपबन्ध  के  अनुसार  खाद्य  उत्पादों  में  संघटकों  के
 रसायनिक  तत्व  लेविल  पर  नहों  देने  होते  हैं  ।

 नहीं  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठत

 (2)  पामोलीन  एक  खाद्य  तेल  है  और  इसका  उपयोग  करते  समय  उपभोक्ताओं  द्वारा  कोई
 एह्तियात  बरतने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 बिल्ली  में  पाम्ोलोन  का  वितरण

 5655.  क्षोीमती  डो०  के०  भण्डारो  :  क्या  आओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 दिल्ली  में  1987  ओर  1988  के  बीच  उचित  दर  की  दुकानों  से  प्रतिमास
 पाॉमोलीन  के  2  किलो  के  कुल  कितने  टिन  वितरित  किए  गए

 हु

 क्या  सप्लाई  किए  गए  इन  टिनों  पर  गुजरात  में  कांडला  में  इन्हें  डिब्बा  बन्द  करने  वालों के
 नाम  अंकित

 क्या  ये  टिन  वेजीटेबल  आयल  द्वारा  पैक  किए  गए  टिमों
 में  धटिया  किस्म  के  पाए  गए

 को  बुला

 यदि  तो  किस्म  में  अन्तर  होने  के  क्या  कारण
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 जाए  एछएछएछा
 ना  हा  ेयययननन्ाजजञडना।_|||||य््ररः

 (&)  कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  उचित  दर  की  सभो  दुकानों  द्वारा  भुगतान  किए  जाने  के  20  से

 25  दिन  के  पश्चात  उन्हें  पामोलीन  की  सप्लाई  प्राप्त  हो  रही  भोर

 यदि  तो  सरकार  का  सप्लाई  की  वर्तमान  प्रणाली  और  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  जिससे  कि  पामोलीन  कम  समय  में  सप्लाई  किया  जाए  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुक्ष  दिल्ली  प्रशासन  ने

 उचित  दर  को  दुकानों  को  1987  से  25  1988  के  दोरान  पामोलीन  (2  किलोग्राम  के

 छोटे  की  निम्नलिखित  मात्रा  को  आपूर्ति  की  :

 1987  न  143000  टीन

 1987  न  86000  दीन

 1987  न  93000  टीन

 1987  न  156000  टीन

 1988  न  72172  टीन

 1988  न  57800  टीन

 मार्च  1988  तू  20000  टीन

 (25-3-1988

 हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहों
 उठता  ।

 (2)  दिल्लो  प्रशासन  के  अनुसार  यह  सही  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 लोहा  ओर  इस्पात  को  आयात-प्र  क्रिया  को  सरल  बनाना

 5656.  भी  पश्चबन्तराध  धडाल  पाटिल  :  क्या  इस्पात  ओर  लाभ  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  लोहा  ओर  इस्पात  को  आयात-प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  पर  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बस्धो  ब्योरा  क्या  और

 विद्यमान  प्रक्रिया  के  अम्त्गंत  क्या  कठिताइयां  महसूस  को  जा  रहो  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राय  मंत्री  योगेख  :  से
 वाणिज्यिक  मंत्रालय  की  वर्ष  1988-91  की  नई  आयात  नीति  की  घोषणा  में  आवश्यक  सीमा  तक
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 प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  पर  ध्यान  दिया  गया  इस  प्रक्रिया  में  यदि  कोई  कठिनाई  होगी  तो  उसको
 जानकारी  नई  नीति/प्रक्रिया  की  समुचित  आजमाइश  के  बाद  ही  मिलेगी  ।

 तिसहनों  का  उत्पादत

 5657,  भरी  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  बया

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  सम्बन्ध  में  वषंवार  ओर  राज्यवार  कितना  व्यय  किया
 उत्पादन  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  ओर  तिलहनों  का  कितना  उत्पादन  और

 गत  तीन  वर्षों  के दोरान  किन-किन  राज्यों  में  तिलहनों  का  लक्ष्यों  स ेकम  उत्पादन  हुआ  भोर

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सत्तरह  तिलहन  उत्पादक  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  भारत
 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  कार्यान्वित  कर  रहे  इस  परियोजना  के
 अन्तर्गत  राज्यों  को  1984-85  के  दोरान  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  198
 86  से  भागे  राज्यों  को  50:50  के  आधार  पर  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।

 इसके  एक  अन्य  केन्द्रीय  प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन  अभिबृद्धि  14  तिलहन
 उत्पादक  राज्यों  के  अधिवृद्धि  क्षेत्रों  में  1987-88  के  दोरान  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  से  कार्यान्वित
 को  गई  इन  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  विभिन्न  महत्वपूर्ण  आदानों  पर  बित्तीय  सहायता  दी
 जाती

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  राज्यवार  उत्पादन  लक्ष्यों  ओर  उपलब्धियों को  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 अधिकतर  राज्यों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  लगांतार  सूखा  पड़ने  के  कारण  तिलहमों  का
 लक्षित  उत्पादन  प्राप्त  नहीं  हो  सका
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 ] मु

 फसल  बोमा  योजना  के  अन्तर्गत  बोमाकृत  फसल

 5658,  श्री  ध्ीबल्लभ  पाणिप्रही  :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  किन-किन  फसलों  का  बीमा  किया  गया

 क्या  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  मूंगपःली  का  बीमा  करने  का  कोई  प्र  स्ताव  है  क्योंकि
 राज्य में  यह  द्वितीय  मुख्य  फसल  के  रूप  में  उभर  कर  आयी  और

 यदि  तो  मूंगफली  को  फप्तल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  गए  37?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 बहत  फसल  योजना  सहित  कदन्न  मबका  सहित  दालें  तथा  मूंगफली  सहित  तिलहनों  को  कबर

 करती है  ।  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  हस  योजना  के  अन्तगंत  सिर्फ  घान  की  फसल
 शामिल  को

 (a)  ओर  राज्य  सरकार  इस  योजना  के  अन्तगंत  मूंगफली  को  शामिल  करने  के  लिए
 स्वतन्त्र  बशतें  कि  उनके  द्वारा  अपेक्षित  उपज  के  आंकड़े  दिए  जा  सकें  ।

 उवरक  संयंत्रों  के लिए  नई  प्रोद्योगिकों  अपनाना

 5659.  श्री  श्रीवल्लभ  पाणि  प्रही  :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरपार  का  देश  में  कुछ  उ  व  रक  संयंत्रों  में  नई  प्रोद्योगिकी  ने  का  प्रस्ताव

 कया  नई  प्रौद्योगिकी  को  अपनाना  उवंरक  संयंत्रों  के  आधुनिकोकरण  कायक्रम  का  एक

 हिस्सा

 यदि  तो  उन  उबंरक  संयंत्रों  के
 नाम  क्या  जहां  नई  प्रौद्योगिकी  को  अपनाया  जाना

 और

 तत्सम्बन्धो  ब्य॑

 कृषि  मंत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  इस  समय  उबंरक

 संयंत्रों  क ेलिए  नई  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मौज  द्वा  संयंत्रों  के  आधनिकीकरण  कायक्रमों  में  ऊब्मा  बः  और  उन्नत  काये  क्षमता  पर

 लक्षित  रेट्रोफिट  द्वारा  प्रौद्योगिकी  को  उन्नतत  करना  शामिल  है  ओर  नई  प्रोद्योगिकी  द्वारा  मौजूदा

 श्रौद्योगिकी  का  प्रतिस्थापन  आवश्यक  नहीं  है  ।

 गौर  प्रश्न  नहीं  उठते

 मध्यम  वर्ग  के  पर्यटकों  के  लिए  सस्ता  पर्यटन  पेकेज

 पैरा  क्या  है  ?

 5660  शो  श्रौवल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  फ्येंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 145



 लिखित  उतर  4  1988

 क्या  दिल्ली  पयंटन  विकास  निगम  ने  मध्यम  वर्ग  के  पयंटकों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए

 एक  सस्ता  पयंटन  पैकेज  योजना  आरम्भ  को

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 नई  पयंटन  पैकेज  योजना  कहां  तक  लोकप्रिय  हुई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  ओर  दिल्ली  पयंटन

 विकास  निगम  ने  पर्यटन  का  संवर्धन  करते  और  असमृद्ध  पयंटकों  की  जरूरतों  की  पूर्ति  करने

 के  लिए  सस्ती  एक-मुश्त  यात्राएं  शुरू  को  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  किफायती  स्थानोय  दृश्यावलोकन  यात्रा  :  गाइड  ओर  भ्रवेश-शुल्क  सहित  पूरे  दिन  के
 लिए  20/-  रुपए  ।

 (2)  आगरा  ओर  फतेहपुर  सीकरी  की  एक-दिवसीय  यात्रा  :  गाइड  ओर  प्रवेश-शुल्क  सहित
 प्रति  व्यक्ति  125/-  रुपए  ।

 (3)  संग्रहालय  तथा  अप्पू  घर  यात्रा  :  25/-  रुपए  बच्चों  ओर  विद्यार्थियों  को  प्रोत्साहित
 करने  के  लिए  !

 (4)  पिकनिक  यात्रा  :  सकल  के  विद्यार्थियों  के लिए  ।

 (5)  दिल्ली  की  सायंकालीन  यात्रा  :  बिरला  अप्पू  लाल  किले  में
 ध्वनि-व-प्रकाश  प्रदर्शन  दिखाया  जाता  है  ।

 (6)  अक्तूबर  ओर  दिसम्बर  के  महीनों  में

 दक्षिण  काठमांडु  को  यात्रा  रियायतਂ  यात्राएं  उचित  दर  पर  उपलब्ध
 कराई  जाती  हैं  ।

 ओर  दिल्ली  परयंटन  विकास  निगम  की  एक-मुश्त  यात्राओं  की  लोकप्रियता

 वधंक  रहो  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  स्थानीय  दृश्यावलोकन  यात्रा  :  यह  यात्रा  1987  में  शुरू  की  गई
 थी  और  अभी  तक  5,752  पयंटकों  ने  इस  यात्रा  का  लाभ  उठाया  है  ।

 ५
 ःा्

 ,
 रि (2)  आगरा-फतेहपुर  सीकरी  की  एक  देवसीय  यात्रा  :  यह  एक  नियनित  यात्रा  है  और

 1-4-1987  से  6,281  पर्यटकों  ने  इसका  लाभ  उठाया

 (3)  दिल्ली  की  सायंकालीन  1-4-1987  से  1,909  पयंटकों ने  इस  यात्रा  का  लाभ
 उठाया

 (4)  संग्रहालय  तथा  अप्पू  घर  यात्रा  ।  1-4-1987  से  405  पयंटकों  ने  इस  यात्रा  का  लाभ
 उठाया  है  ।

 (5)  हरिद्वार-ऋषिकेश  यात्रा  :  1-4-1987  से  420  परयंटकों  ने  इसके  तहत  यात्रा  की
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 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  का  उत्पादन  लक्ष्य

 5661.  डा०  कृपासिषु  भोई  :
 क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  द्वारा  वर्ष  1987-88  में  एल्यूमिनियम  के  उत्पादन  का  कितना

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उक्त  बर्ष  के  दोरान  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  द्वारा  वास्तव  में  एल्यूमिनियम  का

 कितना  उत्पादन  किया

 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  ने  वर्ष  1989-90  में  एल्यूमिनियम  का  और  अधिक

 उत्पादन  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बनन्धो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  गैर  वर्ष  1987-88  में

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  के  कोरबा  स्थित  एल्यूमिनियम  काम्पलेक्स  में  विक्रेप

 एल्यूमिनियम  उत्पादन  के  लक्ष्य  ओर  लब्धियां  इस  प्रकार  हैं  :--
 8034७...  ७ व

 वर्ष  स्थापित  क्षमता  लक्ष्य  लब्धि

 1987-88.  1,00,000  97,000...  (i)  82,629  टन  1988

 ट्न
 टन  (ii)  9 1, ! )0  टन

 (31  1988  तक

 बालकों  को  विधानबाग  स्थित  गढ़ाई  यूनिट  में  वर्ष  1987-88  8  के  दोरान

 विक्रेंय  एल्यूमिनियम  उत्पादों  के  लक्ष्य  और  लब्धियां  इस  प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  1978  में  अधिग्रहण  के  लक्ष्य  लब्धि

 समय  आकलित  क्षमता

 हु  1987-88  6400  3000.  (i)  1497  टन
 टन  टन  1988

 (४)  1610  टन

 (31  1988  तक  संभव )
 बनी  नि

 विधानबाग  स्थित  रुग्ण  यूनिट  ओर  जजंर  मशोनरी  1984  में  राष्ट्रीयक्ृत
 करके  बाल्को  में  निहित  की  गई  है  ।

 और  में  वाल्को  के  कोरबा  काम्प्लेक्स  से  विक्रेय  एल्यूमिनियम  का
 उत्पादन  लक्ष्य  95,000  टन  रखा  गया
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 वर्ष  1988-89  में  बाल्को  की  विधघानबाग  यूनिट  में  विक्रेय  एल्यूमिनियम  का  उत्पादन  लक्ष्य

 2,000  टन  रखा  गया  है  ।

 वर्ष  1989-90  के  लिए  बाल्को  का  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  है  ।

 म्रक  मजदूरों  का  शोषण

 5662.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  नमक  का  उत्पादन  करने  वाली  इकाइयों  के  मजदूरों  शोषण

 किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 श्रप्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगबोीश  :  और  सूचना  जो  एकत्र  की  जा

 रही है  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनो  ऊर्जा  बचत  के  लिए  किए  गए  उपाय

 5663,  डा०  कपातसिधु  भोई  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  ने  ऊर्जा  की  बचत  के  लिए  कुछ  उपाय  किए

 यदि  तो  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  को  ईंधन  की  बचत  करने  में  कितनों  सफलता
 >.  ह  और ७ प्राप्त  हु

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्।नो  द्वारा  ऊर्जा  की  बचत  के  लिए  किए  गए  उपायों  और  उनमें
 मिलो  सफलता  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  से  भारत  एल्यूमिनियम  क  पी
 लि०  ने  यूनीडो  की  सहायता  से  इंघन  तेल  की  बचत  के  लिए  कोरबा  स्थित  एल्यूमिनियम
 कम्पलेक्स  के  दो  रोटरी  एल्यूमिना  केल्साइनरों  में  से

 एक  का  परिवत्तन  शुरू  किया  है  ।  प  रिवत्तंन  काय॑
 1988  में  पूरा  होने  की  भाशा  जिशगे  इंधन  तेल  की  खपत  में  लगभग  21%  (,  की  बचत  होगी

 मोर  करोब  1.4  करोड़  रुपए  की  सालाना  बचत  होगी  ।  इसके  प्रगालन  कार्यों  में  विद्युत
 ऊर्जा  की  बचत  के  प्रयास  में  1988-89  में  संयंत्र  स्तरीय  परीक्षण  करने  का  विचार  ताकि  ऊर्जा  खपत
 में  कटौती  हेतु  लिचियम  कार्बोनेट  के  उपयोग  की  दक्षता  ओर  अथंवत्ता  का  अध्ययन  किया  जा  सके  तथा
 प्रोसेस  पैरामीटरों  की  पुष्टि  की  जा  सके  ।  १

 कम्पनी  ने  1987-88  में  ऊर्जा  संरक्षण  अभियान  चलाया  जिराफ्रे  फलस्वरूप  कोरबा  संयंत्र
 को  फाउन्डी  शाप  में  इंघन  तेल  की  खपत  में  19%,  बचत  हुई  इस  प्रश्नंग  में  वाषिक  बचत  50  लाख
 शपए  होने  का  अनुमान  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  रिवालसर  में  एक  पयंटक  आवास  का  निर्माण

 5664.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  पसंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (%)  क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  मण्डी  जिले  में  शवालसर  नामक  स्थान  पर  एक  पर्यटक  आवास
 सम्बन्धी  निर्माण  परियोजना  को  इस  बीच  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  ओर  अन्य  ब्योरे  क्या  निर्माण  कार्य  कब
 से  आरम्भ  होने  को  संभावना  है  और  यह  काय  कब  तक  समाप्त  होने  की  संभादता  और

 यदि  तो  योजना  को  अन्तिम  स्वीकृति  कब  तक  दी  जाएगी  ओर  निर्माण  कार्य
 कब  से  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 पर्षटम  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव  के  आधार  केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  ने

 रिवालसर  में  एक  पर्यटक  सराय  का  निर्माण  करने  के  लिए  12.05  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की

 हस  परियोजना  में  शामिल  हैं--आठ  छः  एक  एक  भोजनकक्ष  ओर  एक
 क्लॉक  रूम  ।  निर्माण  कार्य  16  1987  को  आरम्भ  हुआ  ओर  इसके  1989  तक पूरा  होने
 को  संभावना  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कुडमल  लोह  अयस्क  परियोजना  को  वित्तीय  स्थिति

 5665.  भीमती  डो०  के०  तारावेबो  सिद्धार्थ  :  कया  इस्पात  ओर  लान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कुद्रे  मुख  लोह  अयस्क  परियोजना  के  लाभ  तथा  ह्वानि  का

 बार  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  लाल  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेसद्र  :  पिछले

 तीन  वर्षों  के  प्रचालन  के  दोरान  कुद्रेमुख़  आयरन  ओर  कम्पनी  लि०  को  निम्नलिणित  हानि  हुई  है  :--

 कभ++  --  जज  — oe  जन्पपा-+-न rn  ++ ७  ++5  जम  न  ++

 वर्ष  हानि

 198  :-85  22.27

 1985-86  21.03

 1986-87  14.92

 _नन्न्न्न्>गनम-मममगगगगनीनीनीनी-+3+  ++  हा  स  २:२:२  अफफफससस-स

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  आधुनिकोकरण  सम्बन्धी  भारत-अमंन  वार्ता

 5666.  डा०  थी०  एल०  दोलेश्  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रों  यह  बताने  को  हृपा  करेंये

 कया  भारत-जमंन  संयुक्त  समिति  को  नई  दिल्ली  में  14  1988  को  हुई  आधिक

 सहयोग  सम्बन्धी  बैठक  में  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  कारयंक्रम  के  बारे  में  कोई  बातचीत

 हुई  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  जमंन  सरकार  ने  कितनी  घनराशि  को  वित्तीय  सहायता  देने
 की  पेशकश  की

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेसरा  :

 हां  ।

 पश्चिम  जमंनी  को  सरकार  ने  राउरकेला  इस्पात  सयंत्र  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  अभी
 तक  कोई  वितीय  सहायता  की  पेशकश  नहीं  को  है  ।

 पशु-पालन  हेतु  इनमा्क  को  सहायता

 5667.  भ्री  बिम्तामनि  जेना  :  बया  कषि  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  डेनिश  इन्टरनेशनल  डेवलपमेंट  एजेन्सी  के  जो  1985  में  उड़ोसा  भाए
 राज्य  सरकार  को  कोरापुट  जिले  के  लिए  पशु-पालन  विक्रास  योजना  पर  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार
 करने  को  सलाह  दी

 यदि  तो  परियोजना  के  उह्द  श्य  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  का  उस  पर  क्या  कायंवाहो  करने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इयास  लाल  :
 हां  ।

 इस  परियोजना  के
 प्रस्ताव  के  बुनियादी  विकासात्मक  उद्दं  श्य  इस  प्रकार  हैं  --

 (1)  अधिक  दुग्ध  उत्पादन  और  भार  ढोने  की  द्वामता  वाले  पशुओं  और  भेसों  की  समान  किस्मों
 का  ऋमिक  विकास  ।

 (2)  आनन्द  को  रूपरेखा  के  अनुसार  एक  सहकारी  दुग्ध  विपणन  तन्त्र  तेयार  करना  ।

 (3)  परियोजना  वाले  क्षेत्र  में  आमतोर  पर  पशु  पालने  वाले  किसानों  की  तथा  खासतौर  पर
 ग्रामीण  लोगों  में  अपेक्षाकृत  गरोब  लोगों  की  आधथिक  स्थिति  को  बेहतर  बनाना  |

 हां  ।

 परियोजना  का  प्रस्ताव  ओर  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  डेनिडा  मिशन  को  पहले  ही  भेजे  जा
 भाशा  है  कि  डेनिडा  के  प्राधिकारी  बाद  में  पुनरीक्षा  मिशन  चलायेंगे  जिस्तकी  रिपोर्ट  के  आधार

 सभी  सम्बन्धित  पक्षों  के  साथ  परामर्श  करते  हुए  भारत  सरकार  ओर  डेनिडा  मिशन  मिलकर  इस
 परियोजना  प्रस्ताव  को  अन्तिस  रूप  देंगे  ।

 डड़ोसा  में  पह्षु  नस्ल  सुधार  कार्यक्रम

 5668.  भ्री  चिन्ताभणि  जेना  ;  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  पशु  नस्ल  सुधार  कायंत्रमों  में  कृत्रिम  गर्भाधान  के  लिए  जमा  हुआ  वीयं  द्रव  वोय॑  की
 तुलना  में  अधिक  लाभदायक

 उड़ीसा  में  जमे  हुए  बोयं  बेंक  किन-किन  स्थानों  पर  है  तथा  किन-किन  पशुओं  का  गर्भाधान
 किया  जाता  है  अथवा  किया  जा  रहा

 कया  राज्य  सरकार  द्वारा  पशु  नस्ल  सुधार  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  गया
 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 क्ृृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  (%)
 हां  ।

 जमे  हुए  वोयं  बेंक़  फूलवानी  ओर  सम्बलपुर  में
 स्थित  गोपशु तथा  भें  दोनों  गर्भाधान  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हां  ।

 1987-88  के  दोरान  राज्य  सरकार  को  7.15  लाख  रुपए  ओर  9.67  लाख  रुपए  की
 केन्द्रीय  सहायता  निर्मुक्त  की  गई  है  ।

 दिल्ली  में  फ्लेट  योजनाਂ

 5669.  भरी  हरिहर  सोरम  :  वया  क्नहरोी  बिकांस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  फ्लेंट  योजनाਂ  जंसी  कोई  योजना  आरम्भ
 की

 यदि  तो  अब  तक  इस  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  सामूहिक  आवास  समितियों  के  सदस्यों

 को  लाभ  पहुंचा  और

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  कितनी  नयी  सामूहिक  आवास  समितियों  का  पंजीकरण  किया

 गया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटब  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 आवास-पोजनाओं  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 5670.  भी  टी०  बश्ोर  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  ब  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  के  अब  तक  केरल  में  विभिन्न

 पोजनाओं  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  कितनी  घनराशि  आवंटित  की
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 क्या  इस  आवंटित  धनराशि  से  निर्माण  किए  जाने  वाले  मकानों  को  संख्या  के  सम्बन्ध  में

 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  प्राप्त  किए  गए  लक्ष्यों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 निज  कअआल्थता  लए  अययओ  अननि  आज  ताज

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  आवास  राज्य  का  विषय  है
 और  सामाजिक  आवास  योजनाएं  राज्य  सरकारों  तथा  संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशाश्न्रों  द्वारा  अपनी
 आवश्यकताओं  और  योजना  प्राथभिकताओं  के  अनुप्तार  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।  केन्द्रीप  जिसकेय

 समेकित  ऋण  तथा  समेकित  अनुदान  के  रूप  में  दी  जातो  है  जो  किसी  विशेष  योजना  अथवा
 विकास  शीष्ं से  जुड़ी

 नहीं  होती  है  ।

 सातवीं  योजना  नियतन  और  सातवीं  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के लिए  असम  में  आवास  के

 लिए  किए  गए  नियतन  इस  प्रकार  हैं  :--

 लाखों
 डसइततततायघयघय  55  वि  —  डरसकफएकसफससब

 सातवीं  योजना  1985-86  5-86  1986-87  967-88

 6500  1000  800  889

 और  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  की  योजनाओं  नामत:ः  ग्रामीण  आवास  स्थल
 एवं  निर्माण  सहायता  ॥ओं  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  जाते  इन  योजनाओं  के  लिए  लक्ष्य  वर्ष-वार  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते हैं  और
 सातवीं  योजना  के  गत  तीन  वर्षो  के  लिए  विवरण  इस  प्रकार  --

 कल  ८  ननीीीीीीनीदथतीी  नी  ससक्स  ----++-
 1985-86  1986-87  1987-88 8

 सच  वन जनननग#गनगननगन न
 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 7892  5000
 आवास  स्थलों  का  8000  3237  6000  7892  5000  .6606*
 आवंटन

 निर्माण  सहायता  8000  3237  3000  3656  .6606*
 का  प्रावधान

 )  हु
 न  अनबन  कन्जलननना+  न  न् आल  :  क्या  हनी मंत्री  -  न  जन  «न  कत  को  कृपा

 +29-2-88  तक

 विवेशो  पर्यटकों  को  केरल  यात्रा

 श्री  टो०  बशोर  :  क्या  पयंदन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  और  के  दोरान  कितने  विदेशी  पयंटकों  ते  केरल  की  यात्रा  ओर
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 अधिक  विदेशी  पर्यटकों  द्वारा  केरल  राज्य  की  यात्रा  किए  जाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  राज्य  सरकार से  प्राप्त  आंकड़ों
 के  अनुसार  वर्ष  1986  और  1987  के  दौरान  के  कुछेक  केन्द्रों  को  यात्रा  करने  वाले  विदेशी
 परयंटकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 केसर  1986  1987

 कोवलम  44,626  39,529

 कोचीन  34,488  2#6,8  3

 श्रिवेन्द्रम  6,215  12,287

 थेक््कड़ी  |  _  10,238  10,213
 जज-नजजन+  75

 राज्य  सरकार  ने  अन्य  केन्द्रों  में  आंकड़ों  को  एकत्र  करना  अभी  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।

 केरल  की  ओर  विदेशी  पर्यटकों  के  प्रवाह  में
 वृद्धि  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदमों  में  शामि  इस  राज्य  में  पर्यटक  अभिरूजि  के  स्थानों  का  व्यापक  प्रचार  और

 पर्यटन  आधार-सं  रचना  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 केरल  में  राहत  कार्य

 5572.  भ्री  टी०  बशी र  :  क्या  क्रुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  सूखे  से  प्रभावित  जिलों  को  संख्या  कितनी  है  जहां  पर  राहत  कार्यक्रम  चलाए  जा

 रहे  ओर
 (a)  १  खाद्यान्नों  आदि  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  पर  ख्  की  मई

 वित्तीय  सहाय  के  सम्बन्ध  मे  पोरा  क््य

 कृबि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संभी  श्याम  लाल  :

 केरल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  1987  #*  सूखे  से  14  जिले  प्रभावित  हुए  थे  ।

 राज्य  प्रत्येक  जिले  में  सूखे
 की  गम्भीरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न  जिलों  में  राहुत

 कार्यक्रमों  के  स्वरूप  और  मात्रा  के  बारे  में  निंय  करती

 विभिन्न  मदों  के  सम्बन्ध  में  15  जे  1988  को  राज्य  सरकार  द्वारा  सूचित  किया

 गया  व्यय  नीचे  दिया गया
 है  :--

 का
 व्यय

 नननीीीत.ननसगफताा  ता  ग्  पापा  — णएूए:यणण।4।+।।/4  /एणय३ः३/य/यथयए्््आा्आ्ज्ञआ  असल क
 रोजगार  सृजन  कार्य

 कार्यों

 2.  पेयजल
 3,  विशेष  पोषण  कार्यक्रम

 4.  गोपश्  संरक्षण  0.73

 5.  अनुग्रह  र/!हत
 6.  कृषि  आदान  राजसहायता  3.90

 छे रख उप -
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 काली  मिश्र  को  उत्पादकता  के  लिए  प्रस्तावित  बहुद  योजना

 5673.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियत  :  क्या  क्षि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कालो  मिर्च  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  के  लिए  एक  बुहृद  योजना  तैयार  की  जा
 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 नहीं  ।

 (=)  प्रएण  ही  नहीं  उठता  ।

 दुग्ध  उत्पादों  का  आयात

 5674.  डा०  जो०  विजय  रामः  राव  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  भेंट  अथवा  वाणिज्यिक  आधार  पर  आयातित
 उत्पादों  को  राज्य  सरकारों  को  सप्लाई  किया  जाता  जंसाकि  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  संचालित
 मदर  डेरियों  को  सप्लाई  की  जाती

 यदि  तो  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  व्षवार  पेट
 वाणिज्यिक  आधार  पर  कितनी  मात्रा  में  दुग्ध  उत्पादों  का  आयात  किया

 अथवा

 उक्त  अवधि  के  दोरान  राज्यों  को  वषंवार  और  राज्य-वार  कितनी  मात्रा में  दुग्ध  उत्पादों
 को  सप्लाई  की  और

 इस  उत्पाद  का  कितना  मूल्य  वसूल  किया  गया  तथा  राज्यों  को  इन  की  किस
 प्रयोजन  के  लिए  सप्लाई  की  गई  ?

 उत्पादों

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्याम  लाल  :
 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पर्यटन  के  बारे  सें  अस्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 5675.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1987-88  के  दोरान  पयंटन  के  बारे  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित
 किया  गया  था  जिसमें  भारत  ने  भाग  लिया

 !

 यदि  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेनन  किस  स्थान  पर  हुआ था  और  उसमें  किन-किन  देशों  ने
 भाग  लिया  और

 उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 वर्बटन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  जोर  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 हाहरी  क्षेत्रों  मे ंपेपजल  योजनाओं  के  लिए  ब्रिटेन  से  सहायता

 5676.  भी  एच०  एन०  नन््जे  गोडा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रिटेन  शहरो  क्षेत्रों  में  पेपजल  योजनाओं  के  लिए  सहायता  देने  पर  सहमत  हो
 गई

 क्या  इस  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया

 इस  कार्य  के  लिए  कितनी  धनराषि  दी  और

 इस  सहायता  के  अन्तगंत  कौनसी  योजनाओं  को  शुरू  करने  का  विचार  है  ?
 ः

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  पाराह्वीप  में  अमोनिया  ओर  यूरिया  परियोजनानों  को  स्थापना

 5677.  भो  चिम्तामनि  जता  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  ओद्योगिक  विकास  विभाग  से  उड़ोसा  में  पाराद्वीप  में  900  टी०
 थ्रो०  डी०  अमोनिया  और  1500  टी०  पी०  डी०  यूरिया  की  एक  परियोजना  स्थापित  करने  हेतु  एक
 ओद्योगिक  एकक  को  आशय  पत्र  जारी  करने  की  सिफारिश  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 क्या
 प्रस्तावित  पा

 के  लिए  कच्चा  माल  ओर  तंयार  माल  के  समुद्र  मार्ग  से  परिवहन
 की  सुविधा  है  जिसके  कारश  रेल  परिवहन  पर  भार  कम

 कया  विशेषज्ञ  दल  को  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  है  ओर  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उवंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  :
 से  मंसस  सेंच्री

 स्पिनिंग  एण्ड  मेन्यूफ॑क्चरिंग  कम्पनी  लि०  को  उड़ीसा  राज्य  में  पाराद्वीप  में  900  मी०  टन  प्रति  दिन
 अमोनिया  संयंत्र  तथा  1500  मी०  टन  प्रति  दिन  यूरिया  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  आशय-पत्र  जारी
 करने  के  बारे  में  एक  आवेदनपत्र  उद्योग  मंत्रालय  विकास  द्वारा  12-5-86  को
 उदबंरक  विभाग  को  प्रेषित  किया  गया  उड़ीसा  सरकार  ने  भी  उवबृंरक  विभाग  से  उक्त  कम्पनी  को
 आशयपतन्र  जारी  करने  की  सिफारिश  को  है  ।

 अनुमान  है  कि  परियोजना  की  लागत  600  करोड़  रुपए  के  लगभग  परियोजना  में
 फोडस्टाक  का  परिवहन  समुद्री  रास्ते  से  तथा  विशाखापत्तनम  ओर  कलकत्ता  को  यूरिया  का
 प्रेषण  भी  तटीय  नौबहन  से  करने  की  परिकल्पना  की  गयी

 क्राठवों  योजना  के  दौरान  नयी  परियोजनाओं  की  स्थापता  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ने  नयी
 ताइट्रोजनयुक्त  परियोजनाओं  के  लिए  उपयुक्त  संध्या  तथा  आकार  तथा
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 उनके  फीडस्टाक  को  इंगित  करने  के  लिए  1986  में  एक  अध्ययन  दल  का  गठन  अध्ययन

 दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  है  और  सरकार  इस  पर  सक्रिय  रूप  रो  विचार  फर  रही  सरकार  ने

 मामले  पर  अभी  अन्तिम  निर्णय  लेना  है|

 समान  कार्य  के  लिए  समान  बेतन

 5978.  क्री  कमला  प्रसाद  सिह  :

 क्रोमतो  किशोरों  सिह  :

 बया  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संविधान  के  उपबन्धों  ओर  उच्चतम  न्यायालय  के  विभिन्न  निर्णयों  के  अनुसार  पुरुषों
 और  महिलाओं  को  समान  काये  अथवा  एक  ही

 प्रकार  के  कायं  के  लिए  समान  पारिश्रमिक  देने  के  सिद्धान्त

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और  एक  हो  काम  या  समान

 प्रकृति  के  काम  के  लिए  पुरुषों  ओर  स्त्रियों  को
 समान  पारिश्रमिक  देने  का  सिद्धान्त  समान  पारिश्रमिक

 1976  को  घारा  4  में  शामिल  है  जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  कोई  नियोजक  किसी  स्थापन

 या  नियोजन  में  अपने  द्वारा  नियोजित  किसी  कमंकार  को  चाहे  वह  नकद  या  वस्तु  रुप  में  *

 संदेह  उस  दर  से  कम  दर  पर  नहीं  देगा  जिस  दर  पर  उसके  द्वारा  उस  क्षमंकार  से  भिन्न  लिंग  के

 कर्मकार  को  उस  स्थापन  या  नियोजन  में  एक  ही  काम  या  समान  प्रकृति  के  काम  के  लिए  दिया

 जाता  है  ।

 काली  सिर्य  का  उत्पादन

 5679.  प्रो०  पी०  ले०  कुरियन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  8  में  काली  मिर्च  का  कुल  उत्पादन  कितना

 पिछले  वर्ष  कितना  निर्यात  किया  र

 क्या  काली  भिचं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाण  में  राज्य  मंज्रो  दयाम  लाल  :

 उपलब्ध  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  1986-87  में  कालो  मिर्च  का  उत्पादन  32,900  मीटरी  टन

 वर्ष  1986-87  के  लिए  उपलब्ध  अन्तरिम  आंकड़ों  के  अनुसार  काली  मिच  की  निर्यात  की  .
 क्  आी  ॥

 गई  मात्रा  36,879  मीटरी  टन  थी  ।

 और  काली  मिर्च  की  उत्पादकता  1984-85  में  167  किलोग्राम  प्रति  हैक्टेयर  से

 बढ़कर  1986-87  में  240  किलोप्राम  प्रति  हैक्टेयर  हो  गई  है  ।
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 उड़ीसा  के  फूलबनो  जिले  में  कालो  भिच्  को  रेतो

 5680,  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  को  जलवायु  काली  मि  च॑  की  खेती  के  लिए  अनुकूल

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  काली  मिच्  उगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 इस  क्षेत्र  में  कुल  कितने  हैक्टेयर  भूमि  में  काली  मिर्च  की  खेती  की  जा  रही

 कृषि  संज्ञालय  सें  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 हां  ।

 भारत  सरकार  ने  1978-79  के  दौरान  2.5  हैक्टेयर  में  काली  मिर्च  संतति  उद्यान

 स्थापित  करने  को  योजना  मंजूर  को

 उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  कालो  मिर्च  को  खेती  के  अन्तगंत  लाए  गए  क्षेत्र  के  अनुमान
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  अध्यक्ष  मुझे  एक  निवेदन  करना  पंजाब  के  हालात

 बहुत  हो  गर्भ.र

 प्रो०  के०  के०  तिथारी  :  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वपर्ण  मामला  उठा  रहा हूं  ।  पिछले  एक
 सप्ताह  के  दौर।न  पंजाब  में  हुआ  जनसंहार  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  सरकार  के  पास  प्रमाण  है
 कि  पाकिस्तान  का  इस  मामले  में  प्रत्यक्ष  हाथ  है  ।  सरकार  प।किस्तान  से  शिकायत  क्यों  नहीं  जता  रही  ?

 हम  इस  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।  हम  इस  पर  सरकार  को  कारंवाई  चाहते  हैं  ।  )

 विपक्ष  ने  जिस  तरह  से  उनसठवें  संशोधन  विधेयक  का  विरोध  कर  आचरण  किया  है
 और  गलत  जानकारी  फलाई  इससे  उन्होंने  आतंकवादियों  का  उत्साहवर्धंन  किया  है|  पंजाब  में  आतंक
 सीधे  **'''का  परिणाम  भर  में  विपक्षो  दलों  द्वारा  गलत  जानकारी  फंलाई  जा
 रहो

 क्री  श्ांताराम  नायक  :  विपक्ष  इप्ता  जिम्मेदार  वे  प्रोत्साहन  दे  रहे
 \

 +  लष्यक्ष  महोबय  :  शान््त  ।

 प्रो०  प्धु  दष्डवते  :  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  के  हालात  भ्रत्यन्त  गम्भीर
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 हैं  ।  विदेशी  हथियार  आ  रहे  लगते  हैं  और  आतंकवादियों  ने  वास्तव  में  अनुच्छेद  21  की  घज्जी  उड़ा  दी

 कहने  का  अर्थ है  कि  बहां  पर  जीवन की  सुरक्षा ओर  आजादी  नहीं  हमें  नियम  193  के
 अन्तगंत  इस  विषय  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 झो  शांताराम  मायक  :  आप  अप्रत्यक्ष  रूप  से  उनका  समर्थन  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  धर्चा  करेंगे  ।

 (8a  बधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहिए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  आज  उपस्थिति  शायद  कम  है  आप  इस  चर्चा  को  किसी  अन्य  दिन  के  लिए
 निर्धारित  कर  दें  ।

 इस  विषय  पर  सप्ना  में  एकता  हमें  सभा  को  इस  विषय  पर  बांटना  नहों  चाहिए  |  हम  सभी
 इस  विषय  पर  चर्चा  करना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  ।

 सध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  भो  बोलने  दोजिए  ।  आाव  मुझे  भो  कुछ  कहने  दोजिए  ।

 अब  आप  बंठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ?

 )

 ]
 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  पंजाब  की  स्थिति  पर  इस  सभा  में  यथाशीघ्र  ही  चर्चा  करवाने
 को  इच्छुक

 हम  समय  ओर  तिथि  पर  सहमत  हो  जाएं  तो  हम  पंजाब  चर्चा  कर  सकते  पंजाब
 मे ंहो  रहो  घटनाओं  पर  चर्चा  की  अवश्यकता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ख्याल  में  अच्छा  यह  है  कि  आप  सब  मिल  कर  एक  काम  ऐसा  न
 करो  कि  पंजाब  को  भूल  हो  जाओ  ।  यह  तो  मत  करो  ।
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 ]
 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  हम  सभा  को  बांटना  नहीं  चाहते  ।  हमें  खुशी  है  कि  चर्चा  होगी  ।

 )

 झो  शांताराम  नायक  :  उन्हें  कुछ  तो  अक्ल  को  बात  करनी

 ]
 अध्यक्ष  शहोदय

 :  देखिए  जान  सबको  प्यारी  होती  आपमे  गारन्टी  करी

 )

 प्रो०  भध  दण्डबते  :  कृपया  इस  सदस्य  के  बोलने  पर  कुछ  तो  अंकुश  लगाए  ।  )

 जब  हम  कह  रहे  हैं  कि  समूची  सभा  एकमत  तो  एक  सदस्य  महोदय  धुष्टतापृवंक  कह  रहे  हैं
 कि  सदस्यों  को  अकक्ल  की  बात  करनी

 श्री  शांताराम  नायक  :  आपने  उनसठवें  संशोधन  का  विरोध  क्यों  किया  ?

 हो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  आप  लोकतन्त्र  के  विरुद्ध

 अध्यक्ष  भहोदय  :  ठोक  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 )

 11.58  झ०  पू०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 नेशनल  फंइरेदाम  आफ  लेबर  कोआपरेटिरज  नई  विललो ओर  नेशनल  फंडरेशन

 आफ  फिशरमंग्स  कोआपरेटिध्ज  नई  आदि  के  व  1986-87
 के  वािक  प्रतिवेबन  तथा  कार्यकरण  समीक्षा

 कृषि  संत्री  भजन  :  मैं  सपापटल  पर  निम्नलिखित  पत्र  रखता  हूं

 (1)  नेशनल  फंडरेशन  आफ  लेबर  कोआपरेटिव्ज  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-
 87  के  बाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित

 नेशनल  फैडरेशन  आफ  लेबर  कोआपरेटिण्ज  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-
 87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  क्षंग्रेजी

 ।

 में  रखे  बेलिए  संख्या  एल०
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 (2)  नेशनल  फंडरेशन  आफ  फिशरमंन्स  कोआपरेटिठ्ज  नई  दिल्ली  के  बर्ष
 1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 नेशनल  फंडरेशन  आफ  फिशरमंन्स  कोआपरेटिब्ज  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1986-87  के  कायंक्रण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  |  वेलिए  संख्या  एल०  ]

 (3)  नेशनल  फंडरेशन  आफ  कोआपरेटिव  शूगर  न
 1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 नेशनल  फंडरेशन  आफ  कोआपरेटिव  शूगर  फेक्टरीज  नई  दिल्ली
 1986-87  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०-5841/८8]

 (4)  आल  इण्डिया  फंडरेशन  आफ  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  बम्बई  के  बर्ष
 1986-87  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 आल  इण्डिया  फंडरेशन  आफ  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  लिमिटेड  बम्बई  के  वर्ष
 1986-87  के  कायकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 प्रिंधालय  में  रखे  गए  ।  बेखिए  संख्या  एल०

 (5)  नेशनल  कोमग्परेटिव  एग्रीकल्वर  एण्ड  रूरल  डेवलपमेंट  बेंक्स  फंडरेशन
 बम्बई  के  वर्ष  1986-87  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 नेशनल  कोआपरेटिव  एग्रीकल्चर  एण्ड  रूरल  डेवलपमेंट  बेंक्स  फैडरेशन
 बम्बई  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  लेखे  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  *

 नेशनल  कोआपरेटिव  एग्रीकल्चर  एण्ड  रूरल  डेवलपमेंट  बेंक्स  फैडरेशन  लि TENG
 बम्बई  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखें  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (6)  नेशनल  फैडरेशन  आफ  स्टेट  कोआपरेटिव  बेक्स  बम्बई  के  व  1986-
 87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
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 नेशनल  फंडरेशन  आफ  स्टेट  कोआपरेटिव  बैंक्स  बम्बई  के  वर्ष  1986-
 87  के  वार्षिक  लेखे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  !

 नेशनल  फंडरेशन  आफ  स्टेट  कोआपरेटिव  बैंक्स  अम्बई  के  वर्ष  1986-
 87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  अम्तर्गंत  अधिसूचना

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दृयाम  लाल  :  मैं

 आवश्यक  यस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपघारा  (6)  के  अन्तगंत  उबंरक

 )  1988,  जो  11  1988  के  भारत  के
 राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  का०

 आा०  में  प्रकाशित  हुआ  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-5845/88  ]

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सूख  :  श्री  ड्मर  लाल  बेठा  की

 ओर  से  मैं  उपभोग्ता  संरक्षण  1986  की  धारा  31  को  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  दिल्ली

 मु  1987,  जे  सितम्बर
 के

 दिल्ली  राज  न
 उपभोक्ता  संरक्षण  1987,  जो

 29  1987
 के

 दिल्ली  राजपत्र
 में

 अधिसूचना
 संख्या

 एफ  एण्ड  एस/सी  ए
 में  प्रकाशित  हुए  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रलो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 ]
 प्रो०  भधु  दण्डकते  :  आज  समाचार  है  कि  श्रीलंका  में  भारतीय  उच्चायुक्त  ने  बताया

 है  कि  श्रीलंका  पर  एक  गुप्त  समझौता  करने  के  लिए  श्री  प्रभाकरण  को  लाखों  रुपए  दिए  गए  थे  ।  यह

 एक  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिख  कर  मैं  पता  करा



 राज्य  सभा  से  सन्देश  4  1988

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उनको  इस  पर  वक्तव्य  देने

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  लगाना  पड़ेगा  ।

 )

 प्रो०  मधु  वष्डबते  :  यदि  कोई  गुप्त  समझौता  हुप्मा  तो  यह  एक  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  लगाना

 )

 प्रो०  सघ  दण्डबते  :  क्या  आप  उनको  इस  पर  वकक्ृतब्य  देने  के  लिए  निर्देश  देंगे  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पता  लगाऊंगा  ।

 )

 कमारी  ममता  बनर्जो  :  पश्चिम  बंगाल  में  हल्दिया  पेट्रो-रसायन  परियोजना

 बहुत  समय  से  लम्बित  चली  आ  रही  उद्योग  मन्त्रालय  पहले  ही  बता  चुका  है  कि  उन्होंने  इस

 योजना  को  मंजरी  दे  दी  है|  परन्तु  इसे  मंज्री  नहीं  दी  गई  है  ।  बित्त  मन्त्री को  इस  परियोजना  को  जितना

 भी  हो  शीघ्र  मंज्री  देनी  चाहिए  क्योंकि  यह  मेरे  को  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  है|

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हम  इसे

 अध्यक्ष  महोदय  :  महास  चिव  ।

 12.00  मधष्याह

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देश  की  सूचना  सभा  को  बेनो

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)  के
 उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  उच्च  न्यायालय  ओर  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश
 संशोधन  1988  जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  21  1988  की  बेठक  में
 पारित  किया  गया  था  ओर  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस
 लौटाने ओर  यह  बताने का  निदेश हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध में  कोई
 सिफा  रिशें  नहीं  करनी
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 अननननगन  नयी  ननिनोरिनगगिनगएनगगान  नਂ  «न  नी  जन  ७.  कब

 क्री  तम्पन  थामस  :  श्रोलंका  के  मामले  पर  धर्चा  करनी  ******

 )

 श्री  बृजमोहन  पहनती  पाकिस्तान  में  अनुसूचित  जाति  की  हिन्दू  औरतों  का

 बलपूवेंक  और  सामूहिक  धर्म  परिवर्तत  हो  रहा  है  ।  यह  मानवाधिकरारों  का  हनन  है  |  यह  पाकिस्तान  का
 आंतरिक  मामला  नहीं  मैंने  नोटिस  दिया  है  ।  कृपया  हसे  मंजूरी  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन््त्री  जी  से  इस  सम्वन्ध  में  सूचना  के  लिए  पूछुंगा  ।

 कृषि  मंत्री  भजन  :  अध्यक्ष  मैं  एक  मिनट  लेना  धाहूंगा  ।  उस  दिन  यहां  पर
 पंजाब  के  माननीय  सदस्यों  ने  जो  खाद  का  सेंपल  हाउस  में  दिया  उसके  बारे  में  हमने  इन्कवारी  की  है
 ओर  सारी  इन्बवारी  की  रिपोर्ट  आपकी  इजाजत  से  सदन  में  रख  देंगे  ।  इसमें  दो  सोसायटी
 ओर  14  लोगों  के  खिलाफ  बाकायदा  केस  रजिस्टर  किया  गया  गिरफ्तारो  को  गई  है  और  सब्त
 एक्शन  लिया  है  ।

 प्रो०  मधु  :  वह  ऐसे  सभा  में  खड़े  होकर  कंसे  वक्तव्य  दे  सकता है  ।  नियमों
 के  अन्तगंत  पहले  नोटिस  देना  होता  है  और  तब  वक्तव्य  दिया  जाता  है  ***

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  नियमों  के  वक्तव्य  देने  क ेलिए  नोटिस  देना
 होता

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  पहले  उसे  नियम  पढ़ने  के  लिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  करना  कि  मुझे  लिखकर  दे  उसके  बाद  आप  यहां  पर  कर
 देना  ।

 भो  भजन
 लाल  :  अध्यक्ष  आपने

 एक
 हफ्ते

 के  लिए  कहा  था
 जानकारी

 देने  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  कहा  आप  मुझे  लिखकर  दे  जिससे  कि  बह  अप्डर  रूल्स  आ
 जाएगा  और  उसी  हिसाब  से  आप  यहां  पर  कर  देना

 हमें  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  करना  चाहिए  ।

 भ्रो  तम्पन  थामस  :  श्रीलंका  के  बारे में  मैंने  एक  प्रस्ताव  दिया  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उसे  देख  लिया  मैं  तथ्य  प्राप्त कर  रहा  मैंने  आपको भी  बताया
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 घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य

 भो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  हमारे  उच्चायुकत  ने  एक  वबत्य  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  पता  कि  उन्होंने  वक्तव्य  दिया  है  या  नहीं  ।  मुझे  पता  लगाना

 उन्होंने  यह  कहा  है  या  मुझे  इसको  पुष्टि  करनी  है|

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  कोलम्बो  में  हमारे  उच्चा  )

 अध्यक्ष  महोवय  :  मुझे  भी  यही  कहना  है  ।  हो  सकता  है  उन्होंने  यह  कहा  हो  सकता  है  न

 कहा हो  |  मुझे  तथ्य  प्राप्त  करने  हैं  भौर  तब  आपकी  बात  पर  आऊंगा  ।

 श्रो  तम्पन  थासस  :  कहा  गया  है  कि  अरबों  डालर  )

 अध्यक्ष  महोदय  हो  सकता  जो  भी  हो  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  शान्ति  समझोता  के  लिए  भी  हम  अदायगी  कर  रहे  हैं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  दुनिया  में  बगेर  कीमत  के  कोई  चोज  मिलती  है  जान  भी  देनी  पड़ती

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  जान  भो  दी  ओर  पंसा  भो  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  पता  दिया  या  नहीं

 यह  अलग  चीज  है  जिसका  पता  लगाना  है  ।

 03  प०

 ऐजल  में  29  ओर  30  1988  को  हुई  घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 ह  गह  संत्रो  बूटा  :  मिजोरम  को  राजधानी  ऐजल  में  29  ओर  30  मार्च  को  ऐसी
 दो  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाएं  घटी  जिनमें  असम  राइफल्स  की  बटालियन  के  जवान  ओर  स्थानीय  ना  गरिक
 उलझ  गए  ओर  परिणामस्वरूप  दस  व्यक्ति  मारे  गये  ।  ये  असर्म॑  राइफल्स  के  एक  जवान  द्वारा
 शराब  के  नशे  में  ऐजल  के  पुलिस  अधीक्षक  के  साथ  किए  गये  दृथ्यंवहार  के  कारण  घटित  हुई  ।  बब  स्थिति

 कक्म  का
 रही  स्थिति  सामान्य  बनाने  में  राज्य  सरकार  की  मदद  के  लिए  अधं-सैनिक  बलों

 गई  राज्य  सरकार  द्वारा  इन  घष्टनाओं  की  न्यायिक  जांच  के  आदे

 समय  आधिकारियों  ने  भी  घटनाओं  की  न्यायालय  द्व  रे
 देन  दे  दिए

 कक  हैं
 !

 रा  जांच  के  आदेश  दे  दिए  असम  राइफल्स  के
 उक्त  जवान  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  माननीय  सदस्यों  को  घटनाक्रम  से  अ्रवगत  कराना
 चाहूंगा  ।
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 घटनाओ  के  बा  रे  में  वक्तभथ्य

 जज  न्पन+-८  तन  वाहन

 29  की  सायं  लगभग  7  बजे  ऐजल  के  पुलिस  अधीक्षक  जो  अपने  वाहन
 में  जा

 रहे  ऐजल  में  स्थित  असम  राइफल्स  के  बटालियन  मुख्यालय  के  सामने  अप्तम  राइफल्स  के  एक  जवान

 को  नशे  की  हालात  में  पुलिस  अधीक्षक  के  अंगरक्षक  और  असम  राइफल्स  के  जवान  के  बीच  झगड़ा

 हुआ  ।  इसी  निकट  बटालियन  मुख्यालय  से  असम  राइफल्स  के  और  जवान  आ  गए  और  उसके  बाद

 हुई  हाथापाई  में  पुलिस  अधीक्षक  के  साथ  मारपीट  की  गई  जिसके  परिणामस्वरूप  उन्हें  अस्पताल  में  भर्ती

 कराना  पड़ा  ।  पुलिस  अधीक्षक  का  जो  गम्भीर  रूप  से  घायल  हो  गया  उसे  भी  अस्पताल  ले

 जाया  गया  जहां  शरीर  पर  लगी  चोटों  के  कारण  उसकी  मृत्यु  हो  गई  ।  घटना  के  तुरन्त  बाद  स्थानीय  लोग

 घटनास्थल  की  ओर  दोड़  तथा  वहां  पहुंच  कर  असम  राइफलस  के  कंम्प  क्षेत्र  को  घेर  भोड़  ने

 भारी  पथराव  किया  ओर  चारदिवारी  के  एक  हिस्से  तथा  यूनिट  के  मन्दिर  को  नुकसान  पहुंचाया  ।  भीड़
 ने  जूनियर  कमी  शन््ड  ऑफिसरों  के  क्लब  और  मन्दिर  को  आग  लगाने  का  प्रयास  भी  रिपोर्ट  के

 सन््तरियों  से  हथियार  छीनने  ओर  कंम्प  क्षेत्र  में  घुसने  के  प्रयास  किए  गए  थे  ।  रात  के  लगभग

 10  असम  राइफलस  के  जवानों  ने  गोलियां  उन्होंने  देर  रात  में  फायरिंग  की  ।  फायरिंग

 34  नागरिक  घायल  जिनमें  से  13  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए  और  2।  को  प्राथमिक  उपचार  के

 बाद  जाने  दिया  गया  ।  इसके  बाद  उस  क्षेत्र  में  धारा  144  लगा  दी  गई  ।  निषेधाज्ञा  का  उल्लंघन

 करते  हुए  भीड़  फिर  जमा  हो  गई  ओर  उसने  30  1988  को  सुबह  कंम्प  क्षेत्र  पर  फिर  से  हमला
 करने  का  प्रयास  किया  ।  हसके  परिणामस्वरूप  असम  राहफल्स  के  जवानों  को  फिर  से  फायरिंग  का  सहारा
 लेना  पड़ा  जिसमें  3  व्यक्षित  मारे  गये  ओर  14  घायल  हुए  |  इन  घटनाओं  में  मरने  वाले  बव्यक्तितयों  को

 कुल  संख्या  अब  दस  हो  गई  इनमें  मिजोरम  सशस्त्र  पुलिस  के  3  जवान  भो  शामिल  असम  राइफल्स

 के  दो  जवानों  को  भो  प्विर  में  गम्भीर  चोट  आई  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  ऐजल  में  करफ्यू  लगा

 दिया  गया  ।  अधं-सनिक  बलों  की  अतिरिक्त  कुमक  भेजी  गई  है  ओर  उसको  सेवाएं  मिजोरम  सरकार  को

 सौंप  दी  गई  असम  राइफल्स  के  महानिदेशक  30  मार्च  को  दोपहर  के  आसपास  ऐजल  पहुंचे  ।  उन्होंने
 असम  राइफल्स  के  परिसर  का  दोरा  किया  तथा  टुकड़ियों  को  यूनिट  लाइन्स  में  ही  रहने  और  बाहर  न

 आने  का  आदेश  असम  राइफल्स  के  जिस  जवान  ने  29  तारीख  को  दुब्यंवहार  किया  उसे

 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  असम  राइफल्स  के  महानिदेशक  ने  मुख्य  पुलिस  महानिरीक्षक  और

 अन्य  अधिकारियों  से  मुलाकात  की  |  वे  मिजोरम  के  मुख्य  मन्त्री  से  भी  मिलने  गए  ओर  उन्हें  की  गई

 कार्रवाई  का  विवरण  दिया  जिसमें  न्यायालय  की  जांच  भी  शामिल  उन्होंने  मुख्य  मन्त्री  को  आश्वासन

 दिया  कि  आजकल  ऐजल  में  तंनात  असम  राइफल्स  की  बटालियन  को  बदल  दिया  उन्होंने
 स्थिति  के  समाधान  हेतु  उपाय  करने  के  लिए  असेनिक  पदाधिकारियों  के  साथ  विस्तृत  विचार-विमर्श

 किया  ।  तीसरी  कोर  के  कोर  कमांडर  भी  31  1988  को  ऐजल  वे  मुख्य  मन्त्री  से  मिलने

 शए  ओर  उन्हें  आश्वासन  दिया  कि  असम  राइफल्स  के  स्थान  पर  चरणबद्ध-रूप  से  कोई  और

 बटालियन  तैनात  कर  दी  जाएगी  ।  3]  मां  को  स्थिति  में  सुधार  आया  जब  स्कूल  ओर  दुकानें  खुल

 वाहन  चलने  लगे  तथा  सरकारी  कार्यालयों  में  काम-काज  सामान्य  ढंग  से  होने  हु

 हम  मिजोरम  सरकार  के  साथ  सम्पक॑  बनाए  हुए  हैं  ओर  स्थिति  पर  निकट-निगरानी  रख  रहे

 हैं  ।  एहतियाती  क  रंबाई  के  रूप  में  रात  का  करफ्यू  जारी  है  और  30  मां  के  बाद  किसी  अध्रिय  घटना

 की  सूचता  नहीं  मिली  मिजोरम  सरकार  ने  इन  घटना  में  मारे  गए  प्रत्येक  व्यक्ति  क ेमिकटतम

 सम्बन्धी  को  50,000  २०  ओर  प्रत्येक  घायल  को  20,000  २०
 का  अनुग्रह-अनुदान  देने  को  घोषणा

 की
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 मैं  उन  बदनसीबों  के  परिवारों  के  प्रति
 अपनी  हादिक  सहानुभूति  व्यक्त  करता  हूं  जो  इन  घटनाभों

 में मार ेगए  व  घायल  हुए  राज्य  सरकार  ने  जांच  के  आदेश  दे  दिए  हैं  और  सेना उन
 स्थितियों  का

 पता  जिनकी  वजह  से  ये  घटनाएं  हुई  और  परिणामस्वरूप  लोग  मारे  गए  हैं
 तथा  इन  घटनाओं  की  जिम्मेवारी  निश्चित  लेकिन  समय  की  मांग  यह  है  कि  राज्य  सरकार  और
 असम  राइफलस  के  पदाधिकारियों  को  स्थिति  का  समाह  नै

 के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  करने  चाहिए
 राज्य  सरकार  और  असम  राइफल्स  के  पदाधिकारी  आपस  में  निकट  समन्वय  रखते  हुए  कार्य  कर  रहे  हैं
 ओर  स्थिति  में  पर्याप्त  और  निरन्तर  सुधार  आया

 शी जो  ०  जी०  स्थेल  :  इस  वक्तव्य  पर  चर्चा  होनी

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  ।
 न्अनलन्-मेे  क्नन-मम  पता  अनगऋ>ऋभऋग२«..

 12.08  भ०  प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 इक्यावनवां  प्रतिवेदन

 संसदोय  काय  मंत्रो  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  एच०  के०  एल०  ।  मैं  प्रस्ताव
 करता

 यह  सभा  30  1988  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गए  काय॑  मंत्रणा  समिति  के

 इबया  वनवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  |ਂ

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  हम  नहीं  सुन  पाए  कि  उन्होंने  क्या  क्या
 आप  सुन  पाए  हैं  ?  उनके  होट  हिलने  से  हो  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  कि  उन्होंने  क्या

 कहा  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  30  1988  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के

 इक्या  वनवे  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 क्री  शरद  दिधे  उत्तर  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  कार्य  मंत्रणा
 मिति  के  प्रतिवेदन  के  ण्  रीख

 को  छटी  शी  बैठ  नद्ा  अब
 समिति  के

 प्र
 तिवेदन

 ः
 शुक्रवार

 15
 तारीख

 को
 छुट्टी

 है
 तथा

 की  बेठक  नहीं  है  तथा  उस
 दिन  के  लिए  गर-सरकारी  सदस्यों  के  संकल्पों  का  बंलट  हो  चका  मेरा  संकल्प  भी  बंलट  में  माया  है

 मैं  आपसे  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन्हें  अगले  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  संकल्पों
 बाले  दिन के  लिए  आगे  ले  जाया  जाये  ।  इस  शर्त  के  भ्रधीन  यह  पारित  हो  ज  मैंने  इस  भाशय  का
 एक पत्र  भी  लिखा

 शो  तम्पन  घास  :  प्रश्नों  का  भी  बेलट  किया  गया  धा--तथा  मेरा  प्रश्म
 भी  बेलट  में  आया  है  ।
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 क्री  क्षरद  दिये  :  गेर-सरकारी  सदस्यों  क ेसकल्प  अगले  शुक्रवार  के  लिए  आगे  ले  जाये

 ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  अगर  हाउस

 करे
 तभी  हो  सकता  है  ।  भगत  ये  पूछ  रहे  हैं  कि  1  5

 तारीख  को  छुट्टी कर  रहे  हैं  तो  प्राइवेट  मेम्बस  रेजोल्यूशन का  बया  होगा
 ।

 ]
 श्री  शरद  दिधे  :

 मेरा  संकल्प  बैलट  में  आ  चुका  इसे  अगले  शुक्रवार  के  लिए  आगे  ले

 जाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपका  क्या  विचार  है  ?

 भो  एच०  के०  एल०  भगत  :  यदि  सभा  यहो  चाहती  है  तो  मुझे कोई
 आपत्ति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  इससे  सहमत

 कुछ  मानमोय  सदस्य  :  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  30  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गये  काय॑  मंत्रणा  समिति  के

 12.10  स०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 नागपुर  में  इलक्ट्रोनिक  टेलोफोन  एक्सचेंज  चालू  करना

 ]
 शी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  नागपुर  शहर  में  चार  टेलीफोन  एक्सचेंज  हैं  अर्थात

 मुख्य  , इतवा  हिंगना  और  काम्पटी  जिसकी  20100  लाइनों  को  कुल  प्रतिष्ठादित  क्षमता  है  ।

 12.10}  म०  प०

 महोदय  पीठासोन  हुए ]

 इसके  विपरीत  यहां  15,000 को
 प्रतीक्षा

 सूची  इससे  बकाया  तथा  नागपुर  में  मोर  एक्सचेंज

 शोध  चालू  किए  जाने  की  आवश्यकता  स्पष्ट  होती  विद्यान  एक्सचेंज  भी  काफ़ी  पुराने
 मेकेनिकल  किस्म  के  यह  समझा  जाता  है  कि  10,000  लाइन  का  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  लगाने  का
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 प्रस्ताव  है  जो  काफी  समय  से  लम्बित  पड़ा  है  ।  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  इस  क्सचेंज  को  तुरन्त  चालू
 किया  इसके  अलावा  वी  आर०  सी०  हिंगना  और  कांप्टी  में  नए  एक्सचेंज  खोलने

 का  प्रस्ताव  नए  एक्सचेंज  स्थापित  करने  में  विलम्ब  के  कारण  पुराने  उपकरण  लगे  रहते  हैं  जिससे

 जनता  को  प्रदान  की  जाने  वाली  सविस  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ता  15,000  की  यह  प्रतीक्षा  सूची
 भी  नागपुर  में  वास्तविक  टेलीफोन  मांग  को  स्पष्ट  नहीं  करती  है  क्योंकि  लोग  पैसा  ब्लाक  नहीं  करना

 चाहते  क्योंकि  निकट  भविष्य  में  नए  कनेक्शन  दिए  जाने  की  कोई  संभावना  नहों  है  ।

 उपयुक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  सरकार  नागपुर  में  10,00  0,00

 लाइनों  वाले  इलक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  को  चाल  करने  के  प्रस्ताव  को  तुरन्त  कार्यान्वित  करे  ।
 बी०  आई०  सी०  हिगना  और  काम्पटी  में  नए  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिए  ।

 भी  गणेश  दांकर  विद्यार्यो  को  स्मृति  में  एक  स्मारक  बनाना  ओर  25
 साध  को  राष्ट्रीय  एकता  विवस  घोषित  करना

 को  जगदोश  अवस्थी  :  देश  के  स्वतन्त्रता  इसकी  अखण्डता  तथा
 साम्प्रदायिक  सद्भाव  को  बनाए  रखने  व  उसको  मजबत  बनाने  में  देश  के  इतिहास  में  कानपुर  महानगर
 का  स्थान  अत्यन्त  गोरवमयी  रहा  है  |  देश  के  जिन  महान  सपूृतों  ने  अपना  जीवन  न्यौछावर  किया
 उसमें  से अमर  शहीद  गणंश  शंकर  विद्यार्थी  का  स्थान  बहुत  अग्रणी  वे  अदम्य  साहस  वाले  व्यवित  थे
 तथा  उनको  अपने  पिद्धान्त  एवम्  आदर्श  प्राणों  से  भी  अधिक  प्िय  एक  निडर  पत्रकार  के  रूप  में
 उन्होंने  सदंव  स्वतन्त्रता  की  ज्योति  को  प्रज्जवलित  किए  रखा  तथा  जन  मानस  को  सदंव  उसके  दायित्व
 का  बोघ  कराने  का  अनव  रत  प्रयास  करते  रहे  ।  देश  के  महान  सपूत  भगत  सिंह  को  23  1931
 को  फांसी  दिए  जाने  तथा  उप्तके  परिणामस्वरूप  हिंसा  भड़कने  पर  विदेशी  शासकों  द्वारा  इस  भड़की  हुई
 हिसा  को  साम्प्रदायिकता  का  मोड़  देने  के  कुल्सित  घडयन्त्र  को  विफल  करने  और  साम्प्रदायिक  सद्भा
 को  बनाये  रखने  के  लिए  विद्यार्थी  जी  ने  अपने  अदम्य  साहस  का  परिचय  दिखलाया  ओर  उसी  के  प्रयाप्त
 में  उन्होंने  25  1931  को  अपने  प्राणों  का  उत्सगं  भी  कर  दिया  ।  उनके  बलिदान  से  प्रभ्नावित
 होकर  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  उनका  बलिदान  हमें  भी  उसी  रास्ते  पर  चलने  के  लिए
 प्रेरित  करता  है  ।  लेकिन  अत्यन्त  खेद  है  कि  अभो  तक  इस  वीर  सपूत  की  स्मृति  में  उनके  बलिदान  स्थ
 पर  एक  स्मारक  तक  का  निर्माण  नहों  किया  गया  है  ।

 अतः  सरकार  से  भनुरोध  है  कि  अमर  शहीद  गणश  शंकर  विद्यार्थी  के  बलिदान  स्थल  पर  उनका 4  हक  ,  4
 एक  राष्ट्रीय  स्मारक  बनाया  जाए  तथा  25  मार्च  को  साम्प्रदायिक  सोहाद  एवम  राष्ट्रीय  एकता  दिवस
 घोषित  किया  जाए  और  यदि  संभव  हो  तो  25  मार्च  को  अवकाश  घोषित  करके  लोगों  को  साम्प्र  दायिक
 सद्भाव  बनाए  रखने  के  लिए  स्वर्गीय  गणेश  शंकर  विद्यार्थी  के  आदेशों  पर  चलने  के  लिए  प्रेरित  किया

 गोआ  को  फंरो  नोकाओं  को  खरोद  के  लिए  वित्तोप  सहायता  प्रदात  करना

 भो  शांताराम  नायक  :  गोआ  5  1986  को  मांडोवी  नदी  पर
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 पुल  के  ढ्हृ  जाने  के  गोवा  में  नदी  नौवहन  विभाग  या  त्रियों  व  वाहनों  बनाने  ले  जाने  के  लिए
 अतिरिक्त  नोका  सेवा  चला  रहा  है  ।  नदी  नोवहन  विभाग  हर  समय  औसतन  10  नौकाएं  तथा  3  मोटर
 लांच  प्रति  दिन  चला  रही  है  ताकि  ]  लाख  यात्रियों  और  20,000  वाहनों  को  मांडोवी  नदी  के  आरपार
 लाया  ले  जाया  मांडोबी  पुल  बह  जाने  के  बाद  जब  एक  सरकारी  दल  ने  गोवा  का  दौरा  किया  तब
 इतने  भारी  यातायात  के  लिए  परिवहन  मंत्रालय  ने  गोवा  सरकार  को  कम  से  कम  25  नौकाएं  देने  का
 बायदा  किया  था  |  मंत्रालय  ने  2  मोटर  की  खरोद  के  लिए  50  लाख  रु०  की  राशि  का  भी
 आश्वासन  दिया  परिवहन  मन्त्रालय  द्वारा  गोवा  सरकार  को  दी  गई  4  नौकाएं  तथा  4  आर०  पी०
 एल०  पोत  स्थिति  की  आवश्यकता  के  अनुप्तार  अपर्याप्त  आर०  पी०  के  पोतों  का  प्रयोग  नहीं  किया
 जा  रहा  है  क्योंकि  वह  सही  चालू  हालत  में  नहीं  नदी  नौवहन  विभाग  ने  परिवहन  मन्त्रालय  से  यह
 भी  अनुरोध  किया  है  कि  नौका  सेवा  पर  टिकट  की  बिक्री  से  विभाग  को  तीन  लाख  रु०  का  मासिक
 राजस्व  प्राप्त  होता  है  उसको  उपयोग/पुनः  निवेश  किया  जाए  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  परिवहन  मन्त्रालय  नई  नौकाएं  खरीदने  के  लिए
 गोवा  सरकार  को  आवश्यक  निधियां  प्रदान  करें  तथा  टिकट  की  बिक्री  से  प्रतिमाह  प्राप्त  3  लाख  रु०  की
 राशि  का  उपयोग/पुनः  निवेश  करने  की  अनुमति  दे  ।

 विश्वेश्वरया  आयरन  एण्ड  स्टील  लि०  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  कदम  उठाता

 धरी  जो०  एस०  बासवराज्  :  विश्वेश्वरंया  आयरन  एण्ड  स्टील  लि०  महान
 राजनेता  भारत  सर  एम०  विश्वेश्वरेया  द्वारा  वर्ष  1922  में  शुरू  किया  गया  तथा यह  भारत  में
 पहला  रारकारी  क्षेत्र  का  इस्पात  सनन््यन्त्र

 यह  देश  में  स/से  बड़ा  अयस्क  और  विशेष  इस्पात  सन्यन्त्र  बन  गया  है  तथा  बाजार  में  यह  अपनी
 f  है

 फंक्ट्री  का  स्वामित्व  संयुक्त  रूप  से  भारत  सरकार  माफंत  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  और
 राज्य  सरकार  40  :  60  के  अनुपात  में  निधियों  को  कमी  के  कारण  इसके  आधुनिकीकरण  के
 लिए  अभी  तक  कोई  उपाय  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  सन्यन्त्र  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  और  निधि  को  निवेश  करने  की  स्थिति  में  नहों

 इस  सन्यन्त्र  में  दस  हजार  व्यक्ति  कार्यरत  इसलिए  मेरा  भारत  सरकार  से  अनरोध  है  कि  वह
 इसके  आधुनिकीकरण  तथा  अधिग्रहण  के  लिए  कदम

 हैवराबाव  और  रामगंडम  के  बीच  के  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  बदलना ष  डे

 श्री  जो०  भूपति  रामगुंडम  एक  महत्वपूर्ण  ओद्योगिक  क्षेत्र  ह ैजिसके
 विकास  की  विपुल  सम्भा  बनाएं  हैं  ।  यहां  कोयले  के  बहुत  भण्डार  यहां  पर  एन०  टी०  पी०  भारतीय
 उवंरक  निगम  के  कार्यालय  तथा  सीमेंट  फंक्टियां  हैं  ।  चूंकि  रामगुंडम  इतना  महत्वपूर्ण  ओद्योगिक  केन्द्र
 हैदराबाद  तथा  रामगुंडम  के  बीच  की  सड़क  राजमार्ग

 है  जो  कि  इतने  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  क्षेत्र  की
 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  पर्षाप्त  है
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 इसलिए  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  से  मेरा
 आग्रह  है  कि  केन्द्र  द्वारा  इस  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 बिल्ली  को  रोहिणो  आवात  योजमा  में  पेयजल  तथा  अन्य  ब॒नियादो

 सविधाएं  प्रदान  करना

 श्री  पर्ण  चन्द्र  मलिक  :  1979  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  वी
 रोहिणी  आवासीय  योजना  दिल्ली  में  प्लाटों  के लिए  आवेदनपत्र  मांगे  शहरी  विकास  मंत्री  द्वारा  दी
 गई  सूचना  के  अनुसार  इस  योजना  के  लिए  दि०  वि»  प्रा०  द्वारा  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  से  प्लाटों
 की  संख्या  अधिक  थी  ।  1982  के  बाद  दि०  वि०  प्र।०  ने  आवेदकों  को  प्लाट  आवंटित  करने  शुरू  किए  ।
 आवंटतियों  को  प्लाटों  पर  तोन  वर्ष  के  भीतर  मफ़ान  बनाने  का  समय  दिया  गया  था  |  संक्टर  3,  7  और
 8  में  वड़ी  संख्या  में  मकान  बन  गए  हैं  परन्तु  दि०  वि»  प्रा०  ने  बिजली  तथा  सफाई  के
 प्रबन्ध  की  मूलभूत  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  को  हैं  ।  जिन्होंने  3  वर्ष  के  भीतर  अपने  मकानों  का  निर्माण  नहीं
 किया  है  उनसे  जुर्माता  बसूल  किया  गया  जिन्होंने  अपने  मकान  बना  लिए  हैं  उन्हें  पेयजल  उपलब्ध  न
 होने  के  कारण  पानी  का  कनेक्शन  नहीं  दिया  गया  है  ॥  लोगों  ने  इन  मकानों  के  निर्माण  पर  लाखों  रुपए
 व्यय  किए  हैं  तथा  मूलभूत  सुविधाओं  के  बिना  वहां  रहना  असम्भव  है  ।

 इसलिए  शहरी  विकास  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  आग्रह  है  कि  वह  दि०  वि०  प्रा०  से
 उपयुक्त  सभी

 संकटरों  में  अविलम्ब  पेयजल  के  कनेक्शन  देने  के  लिए  कहे  ।  यदि  दि०  वि०  प्रा०  पेयजल  उपलब्ध  कराने
 में  असमर्थ  है  तो  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  स ेकहा  जाए  कि  जब  तक  पेयजल  उपलब्ध  नहीं  किया  जाता  तब
 तक  जुर्माना  अथवा  ब्रावास  कर  न  लिया  जाए  ।

 उत्तर  प्रवेश  ओर  बिहार  के  बीच  सीमा-विवाद  निपटाने  के  लिए  एक
 अधिकरण  गठित  करना

 प्रो०  के०  के०  तिथारी  :  मैं  बार-बार  संसद  के  सभा  पटल  से  भारत  सरकार  का  ध्यान  ..
 उत्तर  प्रदेश  और  विशेषतया  इनके  बलिया  और  भोजपुर  जिलों  में  होने  वाले  सी  मा  सम्बन्धी  विवाद -
 की  ओर  दिलाता  रहा  हूं  ।

 दोनों  राज्यों  के  बीन  सीमा  सम्बन्धी  निपटारे  के  विषय  में  संसद  में  एक  अधिनियम  इसी
 अधिनियम  के  अनुसरण  में  एक  स्वतन्त्र  त्रिवेदी  आयोग  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ओर  इसने
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थो  जिसमें  सम्बन्धित  राज्यों  के  दावे  ओर  प्रति  दावों  करे  अन्तिम  निपटान  के  लिए
 मोटे  तौर  पर  मानदण्ड  और  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  बताए  गए  थे  ।

 हु

 १
 त्रिवेदी  अधिनिणंयप  के  आघार  पर  सभी  विवाद  समाप्त  हो  जाने  चाहिए  थे  परन्तु  मुख्य  मंत्रियों

 ओर  दोनों  राज्यों  के  अधिकारियों  के  कई  बार  आपस  में  मिलने  के  बावजूद  भी  कोई  समाधान  नहीं  मिल
 सका  |

 निरन्तर  अनिश्चितता  में  गंगा  के  किनारे-किन।रे  जो  इस  क्षेत्र  में  उत्तर  प्रदेश  और  विहार  के  बीच
 प्राकृतिक  सीमा  का  कार्य  करती  बिहार  के  भोजपुर  क्षेत्र  के  किसानों  को  सबसे  अधिक  नुकसान  उठाना

 पड़  रहा  वे  अपनी  जमोन  जो  कानूनन  उनकी  की  खेती  करते  हैं--किन्तु  कटाई  के  मौसम  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  के  किसान  जबरदस्ती  उनकी  फसल  की  कटाई  कर  लेते  लगभग  प्रति  वर्ष  इससे  तनाव
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 --  जज  फै़़ल्
 होता  है  और  हत्याएं  होदो  हैं  ।  पिछले  हो  सप्ताह  अन्धाधुन्ध  गोली  बारी  किए  जाने  से  भोजपुर  जिले  के
 नेतीजोर  गांव  का  एक  किसान  मारा  गया  ।  एस  घटना  के  बाद  गम्भीर  तनाव  बन  रहा  है  जिसके
 स्वरूप  अधिक  हिंसा  का  होना  अनिवायं

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  विवाद  के  सम्बन्ध  में  अपना  अन्तिम  अधिनिर्णय

 हर

 और
 नशा

 उपाय  के  रूप  में  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  बिहार  के  किसान  अपनी  पकी
 फसल  को  आगे  ओर  परेशानी  और  हिसा  के  बिना  काट  एक  न्यायाधिकरण /  एक  न्य  कीनि

 करें  ।  शा

 ओरियन्ट  पावर  केबल  कोटा  का  अधिग्रहण  करना

 प्रो०  निर्मला  कुभारों  झक्तावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत
 कोटा  राजस्थान  में  स्थित  ओरियन्ट  पावर  केबल  लि०  में  कार्यरत  श्रमिकों  की  दुर्दशा  की  तरफ  श्रਂ
 अन्त्रालय  का  यान  आकर्षित  करना  चाहूंगी  ।

 है

 375  एकड़  में  स्थित  ओरियन्ट  पावर  केबल  लि०  की  स्था  पता  जापानी  सहयोग  से  1962  में
 थी  ।  यह  भारत

 की
 सात  प्रमुख  केबल

 बनाने  वाली  कम्पनियों  में  से  एक  परन्तु  इसके  मैनेजमैंट  ने
 इसकी  रुग्ण  घोषित

 करके  1986  से  बन्द  कर  दिया  इसमें  कार्य रत  श्रमिक  दाने-दाने  के  लिए  त
 रहे  हैं  ।  दो  बर्षों  से  इनको  कोई  पारिश्रमिक  नहों  मिला  है  ।  प्स

 केबल  नगर  की  बस्ती  भो  उजड़  गई  इस  कालोनी  में  रहने
 बाते ड॒  गई  है  ॥  हमे  बाले  सभी  श्रम

 बिजलो  के  कनेबशन  तक  काट  दिए  गए  हैं  ।
 के  नल

 राभी  ओद्योगिक  तथा  श्रमिक  नियमों  को  तोड़  कर  यह  कम्पनी  तथा  इसके  प्रबन्धक  श्रमिकों 5  ०५  | *  शतक  कोका
 पेत्ता  हजम  कर  गए  हैं|  कोटा  ज॑से  राजस्थान  के  उपजाऊ  जिले  की  375  एव रुच्टीयक्रत  बैंकों  का  पैसा  यह  कम्पनी  *ि  दि  _

 %।  375  एकड़  जमीन  रोंधकर  तथा
 राष्ट्रीयक्॒त  बेंकों  का  पंसा  यह  कम्पनी  निगलने  की  कोशिश  कर  रहो

 केन्द्रीय  सरकार  इसमें  तुरम्त  हस्तक्षेप  करके  इस  कम्पती  को  अपने  हाथ  में  लेकर  पुनः  चालू  करे
 ताकि  ड्पत  मृत  उद्योग  हे  फिर  से  जीवित  किय  जा  सके  तथा  यहां  के  कया  उनके
 भूखों  मरने  से  बचाया  जा  सके  ।

 श्रमिकों
 तथा  उनके  परिवारों  को

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  वह  पढ़ना  जो  आपने  लिखा  केबल  अनमोि
 कार्यवाही  वत्तान्त  में  शामिल  किया  जाएगा  ।

 अनुमोदित  पाठ  को  ही
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 स०प०

 अनुदानों  को

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  नियन्त्रणाधीन  अनुदानों  की

 मांगों  पर  आगे  चर्चा  ओर  मतदान

 मानव  संसाधन  विकास  मत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पी०
 :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  और  कई  माननीय  सदस्य  अपने-अपने  विचार  व्यक्त  कर  चके  विस्तार  में
 न  जाकर  मैं  खासतोर  से  इसके  एक  पक्ष  के  बारे  में  ही  कुछ  स्पष्टीकरण  करना  बसे  तो
 पालियामेंट  संशन  के  दोरान  सवालों  के  जरिए  प्राइमरी  एजुकेशन  पर  काफी  बातें  की  जा  चुको  हैं  और
 उसप्ती  का  एक  पक्ष  है  संकेण्डरी  एजुकेशन  ।  नवोदय  और  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  बारे  में  भी  कई  माननीय
 सदस्यों  ने  बजट  की  बहस  के  दौरान  प्रश्न  उठाए  थे  ।

 इस  देश  में  ध्ितम्बर  1985  में  संकेण्डशी  ओर  हायर-संक्रेण्डरी  स्कूलों  की  संखया  66290  थी
 और  प्राइमरी  स्कूलों  की  संख्या  5  लाख  28  हजार  इनमें  पढ़ने  वाले  विद्याियों  की  संख्या  सैकेण्डरी
 सस््कलों  में  करीब  169  लाख  ओर  मिडिल  में  पढ़ने  वालों  को  संखघया  281  लाख  ओर  प्राइमरी  में  864
 लाख  इसमें  दो-चार  कमोबेश  हो  सकते  क्योंकि  यह  फिगर  30-9-85  तक  के  इसमें  शिक्षकों
 की  संख्या  यदि  हम  जानना  चाहें  तो  संकेण्डरी  में  ]।  लाख  और  मिडिल  में  करोब  10  लाख  और  प्राइमरी
 में  ।5  लाख  10  हजा  यानी  करी  व  23  लाख  शिक्षक  प्राइमरी  ओर  मिड़िल  में  काम  कर  रहे  और
 सारे  11  लाख  शिक्षक  संकेण्डरी  स्कलों  में  काम  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  सामने  सवाल  यह  है  कि  अब  तक  जो  शिक्षा  दी  जातो  रही  उसमें  नई  एजकेशन  पालिसी
 के  तहत  बया  तरमीम  हो  रही  क्या  उसको  आगे  क्वालीटेटिव  और  क्वान्टिटेटिव  बढ़ाने  की  कोशिश  हो
 रहो  ऐसी  मानना  है  कि  10  बरस  की  उम्र  तक  सेकेण्डरी  का  कोर्स  खत्म  हो  जाना  चाहिए  ।  यह
 करोब-करोब  सभो  देशों  में  इष्टरनेशनल  स्टेडड  माना  गया  यही  मान्यता  है  |  हमारे  यहां  अभी  जितने
 लोग  सेकेण्डरी  स्कलों  में  पढ़ने  के  लायक  इस  उम्र  के  इनमें  सब  को  हम  वहां  नहीं  छा  सकते  हैं
 यहां  तक  कि  हमारा  इम्फेसिस  तो  अभी  प्राइमरी  में  यूनिव्संलाइजेशन  पर  जो  काफी  उन्नत  देश  है
 जैसे  अमरीका  रूस  उनके  यहां  संकेण्डरी  के  लेवल  तक  इन्वाल्वमेंट  लेकिन  हमारे  यहां  तो  अभी
 प्राइमरी  पर  ही  जोर  इसलिए  संकेण्डरी  में  भी  काफी  स्कूल-गोइंग  एज  फे  चिल्हरेन  अभी  सकल  से
 बाहर  लेकिन  नई  एजकेशन  पालिसी  में  हमारा  प्रथास  यह  है  कि  उनकी  पढ़ाई  के  स्टइड  को  हम  ऊचा

 |  से  हम  स्कूलों  को  अच्छा  एग्जामिनेशन  सिस्टम  में  रिफामं  टेक्स्ट-बक्स ऐसी
 तैयार  की  जाएं  जिनके  आधार  पर  उनको  शिक्षा  में  नया  दृष्टिकोण  बने  और  उ

 नई  दृष्टि  दी
 जा

 172
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 --  एक स्कूल  कमरा  कम»  स्कूल  के बीच

 जहां  तक  रिमूवल  आफ  डिस्परिटी  का  सवाल  एक  स्कूल  से  दूसरे  स्कूल  के  बीच  में  डिस्पेरिटी
 की  बात  यहां  अक्सर  उठाई  जाती  इस  सिलसिले  में  हम  ऐसा  सोधते  हैं  कि  सभी  स्कूलों  में  पढ़ाने  के
 साधनों  को  हम  मुहैय्या  करें  ओर  उनका  स्टेंडडं  ऊंचा

 दूसरी  बात  है  वोकेशनलाइजेशन  जिसमें  पढ़ाई  करते  हुए  विद्यार्थी  कुछ  काम  करना

 जिपमें  पढ़कर  धाहर  निकलने  पर  वह  अपने  को  काम  के  लायक  ॥ा  ऐता  न  महसूस  करें  कि  सकल  से

 निकलकर  वह  पढ़ें-लिखे  बेकार  हो  गए  ।  तक  देश  परसेण्ट  हाई  स्कलों  में  वोकेशनल  एजुकेशन  को

 लागू  करने  का  इरादा  वोकेशनल  एजूकेशन  इस  देश  में  तमिलनाडू्  में  बहुत  पहले  से  चल  रही
 उसके  लिए  ऐसा  सोचा  गया  है  कि  नेशनल  लंवल  पर  ओऔर  स्टेट  लेवल  पर  वोकेशनल  एजुकेशन  की

 काउसिल  की  स्थापना  हो  ओर  बहुत  से  कोर्सेज  इसके  लिए  डिजाइन  किए  जा  रहे  ऐसी  मान्यता  है  कि

 600  डिफरेंट  काम  इसमें  हो  सकते  हैं  जो  वोकेशनल  के  अन्दर  पढ़ते  समय  आदमी  सीख  सकता  है  ।  ये
 डिफरेंट  फील्ड  में  क्राफ्ट  और  कुछ  इण्डस्ट्री  बगरह  में

 क्रो  अजोज  कुरेशों  :  गांव  के  स्कूलों  में  बंठने  की  जगह  नहीं  टाट-पट्टो  नहीं  भाप

 प्राइमरी  सकल  में  पहले  बंठने  को  जगह  दीजिए  ।

 श्री  एल०  पो०  शाही  :  उस  दिन  आप  नहों  जिस  दिन  बात  हुई  थी  ।

 भ्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :  उत्तर  प्रदेश  में  भी  यही  हालत  देहातों  में
 स््कलों  में  न  पट्टी  है मौर  न  टाट  है  ।

 श्री  एल०  पो०  क्षाही  :  दूसरी  आइटम  इम्प्रूवमैंट  इन  साइन्स  एजुकेशन  ।  तीसरा  बाइटम है
 इम्प्रवमेंट  इन  साइन्स  एज्केशन  ।  इसमें  हम  सभी  स्कूलों  को  साइन्स  किट्स  फंज्ड  मेनर  से  देंगे ओर  सबको
 एक  लेवल  पर  लाने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 घोौधा  आइटम  है  बलास  प्रोजेक्ट  यानी  कि  कम्प्यूटर  के  बारे  में  जो  मिस्टिसिज्म  या

 जानकारी  नहीं  उसके  बारे  में  कुछ  जानकारी  कराएंगे  ।  इसी  १)  हम  क्लास  श्रोजेक्ट  कहते  हम
 हाई  स््कलों  में  समाज  कम्प्यूटर  दे  चुके  हैं  और  धोरे-धीोरे  हाई  स्कलों  में  भी  इसे  देने  जा

 रहे  इसके  अलावा  नेशनल  लेवल्स  पर  जो  ब्रिलयेन्ट  लड़के  हैं  वह  केवल  एक  पेरेन्ट्स
 के  नहीं  हमारे  समाज  में  जो  तेज  और  अच्छे  लड़के  या  लड़कियां  पढ़ने  वाले  हैं  वे  सारे  समाज  और

 देश  के  धन  हम  उनकी  पढ़ाई-लिखाई  में  खासतोर  से  रुचि  ले  रहे  हैं  ।  एक  हमारी  नेशनल  टंलयन्ट

 स्कालरशिप  योजना  है  जिसके  तहत  हम  कम्पीटिटिव  आधार  पर  उनकी  नियुक्ति  कर  उनका  खर्चा  वहन
 करते  हैं  ।  दूसरे  हमारे  नवोदय  विद्यालय  नवोदय  विद्यालय  में  भी  क्रम्पीटिशन  के  आधार  पर

 एडमिशन  होता  है  और  इसमें  गरीब  से  गरीब  घर  का  लटका  भी  अगर  बहू  उस  स्टेज  में  तो  उसको

 सारी  जवाबदेही  सरकार  की  हो  जाती  है  ।  इन  दोनों  स्कोमों  के  द्वारा  समूचे  देश  के  लेवल  पर  हम  टेलेंटिड

 बिल्ड्रेंस  का  एजूकेशन  इस  प्रकार  करना  चाहते  हैं  जिससे  कि  उन्हें  आगे  पढ़ने  में  कोई  दिक्कत  न  हो  और

 ऐसा  न  हो  कि  पैसे  की  कमी  के  कारण  कोई  टैलयन्ट  अविकसित  ही  रह  जाए  भर  वह  कली  जिले  हो  नहीं
 ओर  वे  केवल  कली  रूप  में  हो  रह  जाए  ।

 इसके  अलावा  ओवर-आल  इम्प्रूवमेंट  को  भी  बात  इसमें  काज़ेज  आफ  टीचर  एजुकेशन को
 हर  जगह  इम्प्रूव  किया  जा  रहा  है  ।  हर  तरीके  से  फिजिकल  एसेट्टस  बढ़ाकर  और  उसको  क्वालिटो  को

 बढ़ाकर इसमें सुधार लाया जा रहा टेक्स्ट-बुक्स के बदलने का जहां तक सबाल एन० सो० ई०
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 आर०  टी०  के  जिम्मे  यह  काम  डाला  गया  है  ओर  हम  एक  योजनाबद्ध  तरीके  से  नई टेबस्ट-बुक्स  बनाने

 जा  रहे  हैं ओर  इसके  लिए  स्टेट  गवनंमेंट्स  को  परस्यू  करेंगे  कि  वह  नई  टेक्स-बुक्स  को

 इसके  अलावा  जहां  तक  एडमिनिस्ट्रेंटिव  फ्रम्ट  और  स्कूल  काम्पलेक्स  सिस्टम  की  बात  वह
 भ्रभी  लागू  पूरी  तरह  नहीं  हुआ  लेकिन  ऐसा  दुयाल  है  कि  हायर-सकेण्डरी  के  अगल-बगल  5-10
 मिडिल  स्कूल  ओर  25-50  प्राइमरी  स्कूल  हैं  उन  सबका  सुपरविजन  उस  हायर  सेकेण्डरी  सकल  के
 प्रिसिपल  या  दूसरे  लोगों  को  दिया  स्कूल  काम्पलेवस  सिस्टम  की  योजना  आज  से  10-12  साल
 पहले  आई  थी  ।  लेकिन  वह  उरा  वक्त  पूरी  तरह  से  लागू  नहीं  हो  सकी  कहीं-कहीं  किसी  स्टेट  में

 एक्सपेरिमेंट  लेगकर्सिस  पर  यह  लागू  हुआ  था  ।  अब  हमारा  यह  विचार  है  कि  धीरे-धीरे  इस  सिस्टम  की
 ज्यादा  से  ज्यादा  स्कूलों  में  या  एरिया  में  लेकर  आए  ।

 इसके  बाद  दूसरा  सवाल  इगजामिनेशन  रिफार्म  का  आता  अभी  हमारा  जो  माकिंग  सिस्टम
 जैसे  कि  किसी  को  73  नम्बर  मिले  किसी  को  साढ़े  73  ओर  किसी  को  50।  इस  प्रकार  ऐसे

 नम्बर  देकर  मन  में  यह  इम्प्रेशन  होता  है  कि  ठीक  माकिंग  हुई  ऐसे  सिस्टम  से  आधे  नम्बर  से  कोई

 फस्ट  आ  जाता  है  तो  कोई  सेकिण्ड  आ  जाता  लेकिन  वास्तव  में  इसमें  बराबर  एक  क्वशचन-मार्क

 लगा  रहता  क्योंकि  नम्बर  देने  वाले  परीक्षक  कई  होते  सबका  एक  जेसा  ध्यान  पेपर  देखते  वक्त

 नहीं  रहता  होगा  ओर  सब  एक  दृष्टि  से  नम्बर  नहीं  देते  इसलिए  विचार  ऐसः  हुआ  कि  इग्जामिनेशन

 का  जितना  महत्व  हमारे  सिस्टम  में  आ  गया  है  उसको  कम  किया  हर  स्कूलों  में  जो

 टर्मिनल  इग्जामिनेशन  होते  हैं  उनको  हटाकर  रंगुलर  असेसमेंट  करके  इसके  महत्व  को  कम  किया  जा

 सकता  इसके  हमें  दो  फायदे  होंगे--एक  तो  लड़के  भी  रंगुलर  रहेंगे  और  शिक्षक  भी  नियमित  रूप  से

 पढ़ायेंगे  जो  कि  उनकी  किताबों  ओर  नोट-बुक  से  जाहिर  होगा  कि  यह  बात  उनको  पढ़ाई  गई
 या  नहीं  ।  वह  पढ़ा  कि  उन्होंने  इसको  ग्रहण  किया  कि  नहीं  ।

 टूसरी  जो  नम्बर  हम  देते  हैं  उसमें  यह  कहना  बड़ा  कठिन  है  कि  जिसकी  75  नम्बर  दिए
 या  71  दिए  या  72  दिए  उनमें  क्या  फर्क  है  या  73-75  में  क्या  फर्क  है  इसलिए  इनको  हम  ग्रेड्स  में

 कर  दें  तो  डिफरंण्ट  ग्रेड्स  में  कर  देने  से  एक  एग्जेक्टीट्यूड  का  भान  होता  वह  नहीं  होगा  ओर  उसको

 वजह  से  जो  कमी-बेशी  रिफ्लेक्ट  उसके  रिजल्ट  में  कर  जाती  है  या  हो  सकती  है  किसी  ने  अच्छा  लिखा

 हो  और  उसके  नम्बर  दो  कम  आ  गए  हों  तो  वह  डिप्रेस्ड  हो  जाता  वैसा  भी  नहीं  होगा  इसलिए  उसको

 बदलकर  ग्रेड्स  भें  हम  ले  जाना  चाहते  हैं  ।

 तीसरी  बात  संमिस्टर  सिस्टम  ओर  क्रेडिट  लनिग  सिस्टम  की  अभी  जो  हम  परीक्षा  लेते

 सैमिस्टर  सिस्टम  होने  से  उसमें  कुछ  सुधार  होगा  ।  क्रेंडिट  लनिग  भध्िस्टम  का  अर्थ  यह  है  कि  अभी  जब

 परीक्षा  होती  हैं  तो  णंच  या  सात  या  आठ  विषयों  की  परीक्षा  होती  फिर  भी  किसो  व्यक्तित  के  विकास

 के  लिए  कि  उसने  कया  ग्रहण  इन  5  विषयों  में  ही  समाहित  करके/लिख  दिया  यह  सम्भव

 नहीं  इसलिए  क्रेडिट  लनिग  सिस्टम  का  मतलब  यह  हुआा  कि  उसने  एम०  सी०  सी०  में  भाग  लिया  कि

 उसने  डिबेट  में  भाग  लिया  कि  उसने  सोशल  सविस  कंम्प  में  भाग  लिया  कि  उस  मादमी

 ने  स्पोट्स  या  दूमरी  एक्सट्रा  कंरिकलर  एक्टिविटी  में  भाग  लिया  कि  तो  यह  सारे  जो  जीवम  के

 विभिन्न  पहल  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  या  विद्यार्थी  जिसमें  वह  शरीक  होता  वह  एग्जामिनेशन

 सिस्टम  में  रिफ्लेबट  नहीं  करता  लेकिन  अगर  हम  क्रॉडिट  पघप्रिस्टम  कर  इन  सब  के  लिए  थोड़ा  अलग

 अलग  कर  दें  भोर  सबका  टोटल  जोड़कर  देखें  तो  उसमें  उसके  व्यक्तित्व  की  ज्यादा  झलक  जहा

 ११4
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 उससे  उसकी  ज्यादा  पहचान  हो  उसके  कार्यों  उसकी  पर्सोनेलिटी  का  ज्यादा  रिफ्लैक्शन  इस
 में  हो  ऐसा  हम  लोग  मानते  हैं  और  इस  दिशा  में  हम  आगे  बढ़ना  चाहते  काम  करना

 जन  ननननतत++  = -.  |  |  नाना

 नवोदय  विद्यालय  के  बारे  में  भी  चर्चा  हुई  इस  हाऊस  में  कुछ  लोगों  कई  सदस्यों  ने  कहा  है
 इसमें  जल्दी  में  नहीं  चलना  घीरे-घीरे  चलना  कन्सो  लिडेंट  करके  चलना  उनकी
 राय  अच्छी  है  ओर  उस  अच्छी  राय  को  सुद्ाड़  से  ओर  बल  मिल  गया  है  क्योंकि  सुखाड़  की  वजह  से

 हमारा  एलाटमैंट  घटा  है  इसलिए  हम  घीरे  तो  आपसे  आप  हो  गए  जहां  हमें  ज्यादा  स्कूल  खोलने

 सुख्राड  की  वजह  से  वह  कम  बीच  में  शिक्षकों  का  वेतन  रिवाइज  हुआ  तो  हमको
 प्नान  से  लेकर  नान  प्लान  में  पंसा  देना  पड़ा  जबकि  हमारे  मंत्री  जी  ने  पहले  दिन  कता
 दिया  था  कि  हमारे  यहां  कोई  पंसा  सरंण्डर  नहीं  हुआ  हमारा  1210  करोड़  का  बजट

 प्लान  नान  प्लान  का  था  और  अब  तक  हम  1209  करोड़  कितने  लाख  हम  खर्च  कर  चुके
 पह  भी  चार  दिन  पहले  की  रिपोर्ट  बीच  में  बन्द  हो  गया  था  ऐसी  कोई  बात  नहों  हम  सब

 खर्च  कर  चुके  हमें  85-86  करोड़  रुपया  प्लान  से  डाइवर्ट  करके  नान  प्लान  में  देना  पड़ा
 इन  बजूहातों  के  तो  जहां  तक  नवोदय  स्कूलों  का  सवाल  जंसा  मैंने  अर्ज  किया  कि  उसमें

 मेरिट  पर  ही  एडमीशन  होता  है  ।  किसी-किसी  माननीय  सदस्य  ने  एक  शक्रा  उत्पन्त  की  है  कि  कितने

 लड़के  गरीब  घर  के  आए  या  सोशली  बंकवड़ं  आये  तो  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  शेड्यल्ड  कास्ट्स  और

 शेड्यूल्ड  दोनों  के  मिलाकर  जितने  परसेण्ट  कहे  गए  थे  या  जितने  नामंली  पोपुलेशन  के  आधार

 पर  परसेण्टेज  आता  है  उससे  ज्यादा  परसेण्टेज  में  लड़के  आ  चुके  अभी  तक  जो  स्कूल  खुले  हैं  ।  जंछे

 शैड्यल्ड  कास्ट्स  फे  18.1  परसेण्ट  आ  चुके  हैं  ओर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  स्ट्डेण्ट्स  10.2  परसेण्ट  आ

 लक  है  ।  जहां  तक  पेरेण्ट्स  के  इनकम  ग्रुप  का  सबाल  जिनके  पेरेण्ट्स  की  एनुअल  इनकम  3000  २०

 से  कम  है  वे  19  ४  परसेण्ट  आ  चुके  हैं  और  3000  से  6000  रुपये  के  इनकम  वाले  21.2  परसेण्ट  आ

 चके  हैं  और  6000  से  12000  इनकम  वाले  22.3  परसेण्ट  आ  चुके  हैं  तो  आप  देखें  पहले  तो  6000

 से  कम  इतकम  वाले  41  परसेण्ट  आ  गए  और  6000  से  12000  की  इनकम  वाले  22  परसेष्ट  आ

 ए  तो  63%  स्टडंण्टस  ऐसे  हैं

 क्रो  बोर  सेन  यह  आंकड़े  तो  लेखपाल  की  रिपोर्ट  में  हैं  लेखपाल  को  कोई  100  रु०

 देदे  तो  जो  वह  लिखक  ढ्री  उसकी  आमदनी  हो  जाती

 हरी  एल०  पी०  शाही
 :  जब  आप  बोला  करते  आप  यहां  वह  बता  दीजिए  कि  किसी

 द्रसरे  की  रिपोर्ट  पर  जवाब  दिया  करते  थे  ।  जो  रिपोर्ट  भाती  है  उसी  पर  जवाब  होता  है  12  हजार  से

 18  हजार  को  इनकम  वाले  18  परसेन्ट  इसीं  तरह  से  जाते  जाते  जब  नीचे  जाते  हैं  तो  50  हजार
 तल

 की  इनकम  वाले  आधा  परसेन्ट  36  हजार  से  50  हजार  तक  17  परसेन्ट  यह  जो  सोशल  स्टेटस

 है  कन्द्री  इनकम  प्वाइन्ट  आफ  चीफ  व्यू  वह  इसमें  रेफनैक्ट  करने  की  कोशिश  की  है

 यह  नयी  योजना  है  और  इसमें  शिक्षक  पुराने  स्कलों  से  लिए  जा  रहें  आइडियल  कंडीशन  तो

 यह  हो  सकती  थी  कि  पहले  शिक्षकों  की  ट्रेनिंग  हो  जाती  नयी  योजना  के  ओर  तभी  ट्रेन््ड

 शिक्षक  जाकर  स्कलों  को  शुरू  करते  लेकिन  क्या  हम  उतने  दिनों  तक  रुक  सकते  थे  ?  डिमोकंसी  में

 बराबर  प्रेशर  रहता  है  कि  काम  जल्दी  हो  और  जल्दी  करने  का  जो  पिलसिला  है  उसमें  इसको  शुरू  किया
 गया  ।  पहले  साल  1985-86  में  2  स्कूल  खुले  हैं  ।  दूसरे  साल

 1986-8

 1987-88  में  117  स्कूल  खुले  यानी  कुछ  मिलाकर  200  स्कूल  खोले  गए  हैं  बोर  बाकी  खुलने
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 वाले  हैं  । कोशिश  हो  रही  है  कि  इनको  अच्छे  से  अच्छा  बनाया  जाए  ।  अच्छे  शिक्षक  लिए  लेकिन
 अभी  तो  जो  अवस्था  है  उसमें  शिक्षकों  के  रेक्ूटमेंट  जो  शिक्षक  काम  कर  रहे  उन्हीं  में  स ेलिए
 जायेंगे  ।  लेकिन  जब  हमारी  नयी  पद्धति  के  आधार  पर  ट्रेनिंग  इन्स्टीट्यूट  से  अच्छे-अच्छे  टीचर  निकलेंगे
 तो  वे  रिप्लेस  करते  जायेंगे  ।  अभी  तो  डेप्युटंशन  पर  ही  लोग  लिए  जा

 रहे  परमानेन्ट  एप्वाइन्टमेंट
 उस  तरह  का  नहीं  है  शिक्षकों

 हन  चन््द  शब्दों  के  यहां  पर  सेकेन्डरी  एजकरेशन  के  सम्बन्ध  में  जो  बातें  उठाई  गई
 उनके  बारे  में  मैंने  सोचा  कि  थोड़ा-सा  स्पष्टीकरण  कर  द॑ं  ।

 ]

 क्रो  पराग  चालिहा  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खेद  है--मुझे  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में

 कुछ  कहना  पड़  रहा  ऐसा  लगता  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के
 खास  फलक  को  उचित

 महत्व  दे  नपीं  पा  रहे  या  जानबूझ  कर  नहीं  दे  रहे  |  नागालेंड  और  उत्तरपूर्वी  क्षेत्र  के  सभी
 राज्यों  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अध्यापकों  की  संख्या  बहुत  हो  कम  जो  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  अपनाये

 गए  प्रतिमान  के  अनुरूप  बिल्कुल  नहीं  है  ।  1987  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  उत्तरपुर्वी  क्षेत्रों  में
 अध्यापकों  की  नियुक्ति  के  लिए  विशेष  भर्ती  बोड  का  गठन  किया  गया  केवल  क्षेत्र  के  बाहर  के

 जिनके  अपने  रिश्तेदार  थे  ओर  जो  अस्थायी  तौर  पर  वहां  रह  सकते  नियुक्त  हुए  थे  ।  इसलिए
 स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  ।

 एक  ओर  विभेदक  बाद  है|  उत्तरपूर्वी  क्षेत्रों  में  नियुक्ति  के  लिए  पसन्द  करने  वाले  लोगों  को

 मूल  वेतन  के  अतिरिक्त  15%,  अतिरिक्त  भत्ता  दिया  गया  था  और  शर्त  थी  कि  वे  कहीं  स्थानांतरण  नहीं
 करवायेंगे  ।  यह  विभेदकारी  है--कयोंकि  उस  क्षेत्र  के  मान  लीजिए  मणिपुर  के  किसी  ब्यक्ति  की

 नियुक्त  त्रिपुरा  या  असम  में  कहीं  हो  जाती  है  तो  उसको  तो  दिया  जाता  है  परन्तु  उत्तरपूर्वी  क्षेत्र  के
 लोगों  को  इस  विशेष  भत्ते  से  वंचित  रखा  जाता  है  |  दूसरी  खास  बात  यह  है  कि  उस  विशेष  भत्ते  के

 लिए  शर्ते  यह  थी  कि  वे  लोग  कोई  स्थानांतरण  नहीं  मांगेगे  ।  कितु  किसी  भी  तरह  से  हमारे  पात्त
 रिकाई  है  कि  उस  विशेष  बोनस  का  लाभ  उठाने  वाले  बहुत  से  लोगों  को  उनके  स्थायी  निवास  स्थान  में
 स्थानांतरित  कर  दिया  गया  है  ।

 सम्बन्धित  मन्त्रियों  श्री  शाही  और  श्री  राव  दोनों  की  जानकारोी  में  मैं  पहले  ही  क्षेत्र  के  क्रद्ध

 हुए  प्रिसीपलों  के  कतिपय  बहुत  हो  आपत्तिजनक  रवेये  के  बारे  में  ला  चुका  मैं  सिर्फ  एक  घटना
 केन्द्रीय  में  प्रिस्तीपल  स्थानीय  स्थितियों  के  प्रति  इतना  प्रतिकूल  था  कि  उसने

 वाबिक  परीक्षा  उसी  दिन  करवायी  जिस  दित  असम  अपना  महत्वपूर्ण  त्यौहार  बोहाग  बिहू
 मनाता  मैंने  यह  बात  मत्री  महोदय  की  जानकारी  में  अब  तक  एक  भी  उत्तर  नहीं
 मिला

 फिर  मैं  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  का  हवाला  देता  हूं  जो  असम  समझौते  का  एक  भाग  हमें
 विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  कुछ  प्रगति  कर  रहे  किन्तु  हम  अनुभव  करते  हैं

 कि  चूंकि  असम  समझोते  के  कार्यान्वयन  न  किए  जाने  के  बारे  में  सब्त  रोष  यह  विशेष  केन्द्रीय
 विद्यालय  एक  राजनीतिक  मामला  नहीं  बन  जाना  जैसाकि  अब  यह  लगता  समझौते  में  एक
 उपबन्ध  के  रूप  में  इसे  शामिल  कर  लेने  का प्रयोजन  ही  यह  बताता  है  कि  हमें  अवश्य  ही  स्थानीय

 ज्नढ
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 लोगों  की  मांगों  की  विशेषताओं  को  बर्दाश्त  करना  इसलिए  जितनी  जल्दी  केन्द्रीय
 विद्यालय  कोई  ठोस  कदम  उठायेगी  उतना  ही  बेहतर  होगा  ।

 दूसरी  बात  ऐतिहासिक  स्मारकों  के  बारे  में  अस्त  में  ऐतिहासिक  स्मारक  बहुत  किन्तु
 किसी  सूधार  या  किसी  स्मारक  को  बनाए  रखने  को  रफ़्तार  ऐसी  है  कि  हमारी  ओर  से  कई  कार्यवाहियों
 के  बावजद  कुछ  खास  नहीं  हो  पाया  ।  श्रब  हमारे  पास  सरकारिया  आयोग  को  रिपोर्ट  इस  बात  के
 हवाले  दिए  जाते  रहे  कि--किसी  विशेष  क्षेत्र  के  ऐतिहासिक  स्मारक  को  उस  क्षेत्र  के  लिए  हो
 पूर्ण  नहीं  मानना  चाहिए  ।  शायद  इसका  राष्ट्रीय  महत्व

 हमारे  पास  महान  नारी  जयमती  जंसे  काफ़ी  लोग  जिन्होंने  मातृभूमि  के  लिए
 अपने  जीवन  का  बलिदान  किया  और  लचित  बोरफुकोन  जिसने  मुगलों  का  विनाश

 उन्हें  राष्ट्रीय  हीरो  माना  जाता  है  उनकी  याद  में  राष्ट्रीय  स्मारक  बनाने  के  लिए
 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  इसलिए  हम  अपने  बहुत  बुद्धिमान  और  माननीय  मानव  संस्ताधन
 विकास  मन्त्री  जी  से  इस  मामले  पर  ध्यान  देने  का  अनुरोध  करते  इससे  बहुत  रोष  पैदा
 होगा  फि  असम  के  ऐतिहासिक  गोरव  की  जांच  किसी  भी  तरह  की  नहीं  उसे  बहुत  कम  सम्मान
 दिया  गया  और  उसकी  सराहना  भी  बहुत  कम  की

 हमारे  मन््त्री  बहुत  दक्ष  तथा  अनुभवी  असम  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  कई  युवा  पुरुष
 तथा  महिलायें  लाये  हैं  ।  किन्तु  ग्रामीण  खेलों  के  लिए  प्रदान  की  गयी  सुविधायें  पृर्णरूपेण  उपयुक्त  नहीं
 थी  ।  हम  आपसे  अनुरोध  करते  हैं  कि  असम के  ग्रामीण  युवाओं  को  किस  प्रकार  उथारा  जाये  और  उनके

 लिए  कुछ  सुविधायें  लायी  जायें  इसके  लिए  विशेष  ध्यान  दें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मन्त्री  जी  को  बहुत  से
 काम  करने  के  लिए  शुक्रिया  अदा  करता  मैं  इन  बातों  को  ध्यान  में  रथषने  के  लिए  उनसे
 विशेषरूप  से  कहता  हूं  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पशाक्षर  :  मैं  मानव  संसाधन  विकास  के  माननीय  मम्त्री
 जी  हारा  इस  सभा  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  का  स्वागत  करता  और  मैं  इस  प्रयोजनाथ  इम  सभा  में

 प्रस्तुत  मांगों  का  भी  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  शुरू  में  ही  मन्त्री  महोदय  को  राष्ट्रीय  शिक्षा  जिसे  इस  सभा  ने  कुछ  समयपव॑  अपनी
 स्वीकृति  प्रदान  को  के  क्रियान्वयन  में  कार्यकुशलता  को  सुधारने  के  लिए  बधाई  देना

 3  1977  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  से  शिक्षा  को  समवर्ती  सूची  में  शामिल  किया  गया  और
 हमारी  बहुत  पुरानी  शिकायत  कि  केन्द्र  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कुछ  अधिक  नहीं  कर  रहा  खत्म  हो  गई  ।
 लेकिन  दुर्भाग्य  से  जो  नई  सरकार  उसने  अवसर  का  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  और
 शिक्षा  को  राज्य  सूची  में  हस्तांतरित  कराना  चाहा  जिससे  बहुमूल्य  समय  खराब  इस  प्रकार
 1968  के  प्रथम  राष्ट्रीय  नीति  संकल्प  को  सही  रूप  से  क्रिपान्वित  नहीं  किया  जा  सका  और  बाद  में  ही
 विशेषकर  वर्ष  1985  में  ही  जब  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  ओर  नीति  को  शुरू  करने  का  निर्णय  किया
 तभी  अन्ततः  मई  1986  में  नई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  तेयार  की  गई  ओर  इस  सभा  में  लाई  गई  और
 जिसको  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  ।

 रिपोर्ट  के  विभिन्न  विशेषकर  क्रियान्वयन  रिपोर्ट  का  अवलोकन  करने  पर  मुझे  खुशी
 हुई  है  कि  सरकार  ने  पर्याप्त  कार्यवाही  को  ओर  प्रौद्योगिकीय  साधनों  के  विकास  से  कदम  से  कदम
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 मिलाया  और  कायकुशलता  में  सुधार  को  रिपोर्ट  दी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  पहले  ही  93
 विश्वविद्यालयों  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  की  अधिष्ठापना  को  स्वीकृति  दे  दी  है  और  200  महाविद्यालयों  में
 भी  लघु  कम्प्यूटर  सहायता  प्रदान  की  गई  यह  कोई  बहुत  ज्यादा  तरक्की  नहीं  है  लेकिन  उच्च  शिक्षा

 के  क्षेत्र  में  यह  उल्लेखनीय  शुरूआत  है  और  दूसरी  बात  यह  है  कि  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  राज्य

 उच्च  शिक्षा  परिषदें  स्थापित  करने  के  लिए  कतिपय  दिशानिर्देश  दिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इसका

 क्रियान्वयन  शुरू  किया  लेकिन  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  इस  पर  आपत्ति  की  ओर  नए  दिशानिर्देश  भेजे

 गए  हैं  और  इस  प्रकार  यह  मान  लिया  गया  है  कि  उचित  समय  पर  राज्य  उच्च  शिक्षा  परिषदें  स्थापित

 की  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  बारे  में  कहने  को  बहुत  कुछ  मैं  चाहता  हूं  कि

 हस  सभा  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  जिस  पर  कई  दर्षों  से  चर्चा  नहीं  हुई
 पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिले  ताकि  उच्च  शिक्षा  पर  हस  सभा  में  व्यापक  रूप  से  विचार-विमशं  हो
 सके  क्योंकि  उच्च  शिक्षा  और  उच्च  शिक्षा  के  इसका  परिरक्षण  आदि  केन्द्रीय  सरकार  का  दायित्व

 है  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  वि०  अ०  आ०  की  रिपोर्ट  पर  विस्तृत  चर्चा  के  लिए  कुछ  समय  दिया

 जाए  ।  जहां  तक  उच्च  शिक्षा  की  बात  राष्ट्रीय  शिक्षक  आयोगों  की  रिपोर्ट  मिल  गई  थीं  ओर  शिक्षकों
 की  शिकायतों  के  लिए  महेरोत्रा  आयोग  बनाया  गया  ।  बातचीतों  केदोर  हुए  ओर  तत्पश्चात  इसका
 क्रियान्वयन  हुआ  ।  अभी  भी  यत्र-तन्न  कुछ  विसंगतियां  ओर  विशेषकर  दिल्लो  विश्वविद्यालय  शिक्षक
 संघ  अभी  भी  अपनी  मांगों  पर  डटा  हुआ  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  पर  भी  विचार  करने  और  शिक्षकों
 की  जो  भी  शिकायतें  उन्हें  दूर  करने  का  अनुरोध  करूगा  ताकिनई  शिक्षा  नीति  को  प्रत्येक

 महाविद्यालय  अथवा  विश्वविद्यालय  में  क्रियान्वित  करने  के  लिए  संसद  राज्य  शिक्षक

 समुदाय  और  सभो  सम्बद्ध  ब्यक्षितयों  द्वारा  एक  सुसंगत  दृष्टिकोण  अपनाया  जाए  और  सम्मिलित  प्रयास
 किए  जा  सके  ।

 मैं  राष्ट्रीय  शक्षिक  अनसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के  अच्छे  कार्य  की  भी  सराहना  करूंगा  जो  कि
 अपेक्षित  नए  दिशानकलन  में  शिक्षकों  को  प्रशिक्षित  करने  में  सहायता  करती  है  और  1.5  लाख  शिक्षकों
 प्रशिक्षित  किया  गया  है  ।  यह  एक  बहुत  काय॑  है  और  प्रधान  मन्त्री  जी  को  भी  रा०  शै०  अ०  प्र  ०  प०
 के  अग्रणी  बोद्धिक  कार्य  के  रूप  में  इसके  कार्य  की  सराहना  करके  खशी  हुई  पिछने  वर्ष  से  निदेशक  श्री
 मल्होत्रा  अच्छा  कायं  कर  रहे  मुझे  आशा  है  कि  रा०  शे०  अ०  प्र०  १०  देश  भर  में  विशेषकर  विभिन्न
 राज्यों  के  साथ  मंत्रणा  करके  शिक्षा  के  स्तर  को  बढ़ावा  और  उन  जिन्हें  अभी  तक
 घन  ओर  इसी  तरह  की  चीजों  के  अभाव  में  चलाया  नहीं  जा  सका  फो  चलाने  के  लिए  और  भी  प्रयास
 करेगी  ।  मेरी  मुख्य  चिन्ता  उच्च  शिक्षा  के  नए  विशेषकर  क्षेत्रीय  इन्जी  नियरिंग
 इन्दिरा  गांघो  राष्ट्रीय  खला  विश्वविद्यालय  और  स्थापित  किए  जा  रहे  नए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के
 बारे  में  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  संस्थानों  की  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  फला  कर  स्थापित  किया  जाए  और
 देश  के  सभी  हिस्सों  को  इनका  लाभ  मिलना  चाहिए  ।  सरकार  का  यह  प्रयास  न  हो  कि  क्योंकि  ऐतिहासिक

 प  से  कुछ  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  देश  के  कतिपय  भागों  में  स्थित  रहे  हैं  वहां  कुछ  अन्य  केन्द्रीय
 विद्यालय  भी  पास  ही  हो  सकते  इससे  कुछ  दबाव  पड़ा  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  देश  के  सभो
 उत्तर-पश्चिमी  हिस्से  यथा  हिमाचल  जम्मू  तथा  काश्मी  हरियाणा  आदि  और  दृसरे  हिस्से
 भी  जिन्हें  मभभी  तक  वंचित  रखा  गया  को  विश्वविद्यालय  के  स्थान  निर्धारण  का  लाभ  मिले
 क्योंकि  अन्ततः  वे  गति-निर्धारक  बन  जाते

 मैं  उत्तर-पश्चिम  राज्यों  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  लिए  ओर  हिमाचल  प्रदेश  में  एक
 क्षेत्रीय  शिक्षा  महाविद्यालय  के  लिए  निवेदत
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 मैं  यह  भी  चाहूंगा  कि  जनप्रतिनिधि  विशेषकर  संसद  सदस्य  सभी  केन्द्रीय  शैक्षिक
 विशेषकर  नवोदय  विद्यालयों  ओर  केन्द्रीय  स्कूलों  से  सम्बन्धित  जिन्हें  आप  व्यावहारिक  रूप  दे
 रहे  में  शामिल  हों  ।  लोगों  की  केन्द्रीय  सरकार  से  कुछ  अपेक्षाएं  वे  विधायकों  के  पास  नहीं  वे
 शिक्षा  स्तर  में  गुणवत्ता  में  सुधार  और  कभी-कभी  दाखिले  के  लिए  भी  संस्तद  सदस्यों  के  पास
 पहुंचते  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  क्षेत्रों  के  संसद  सदस्यों  को  अपने  दलों  से  मुक्त  रहते  राष्ट्रीय
 शिक्षा  नीति  विशेषकर  नवोदय  विद्यालय  ओर  केन्द्रीय  स्कूलों  की  जो  नयी  प्रणाली  लागू  की  गई  है  और
 राज्य  उच्च  शिक्षा  परिषदें  जेपी  जिन्हें  स्थापित  किया  जा  रहा  के  कार्य  में  जट  जाना
 चाहिए  |  इससे  आपके  हाथ  मजबूत  इससे  जिला  और  राज्य  स्तर  पर  संसद  की  भूमि  का  निवंहन
 होगा  ओर  उन्हें  आवाज  मिलेगी  और  इससे  सभी  को  फायदा  मुझे  भरोसा  हैकि  संसद  सदस्य
 अपनी  राज्य  सरकारों  से  सामंजस्य  रखते  हुए  कार्य  क्योंकि  कोई  भी  संसद  सदस्य  अपने  हो  राज्य
 सरकार  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  भो  विरुद्ध  कार्य  नहीं  करना  चाहता  ।

 यह  राज्य  केन्द्र  संसद  सदस्यों  और  विधायकों  सभी  के  हित  में  है  कि  जिला
 तथा  राज्य  स्तर  पर  प्रबन्ध  की  एक  समान  पद्धति  और  जनप्रतिनिधियों  की  भागीदारी  लागू  की

 अब  मैं  विशेषरूप  से  संस्कृति  के  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  विचार  वपकत  इस  पर  प्रधानमन्त्री
 का  ध्यान  केन्द्रित  रहा  है  ।  उन्होंने  सांस्कृतिक  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पूरे  देश  में  सात  क्षेत्रीय
 सांस्कृतिक  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  कार्य  आरम्भ  किया  |  यह  एक  अच्छा  संकेत  है  कि  उनमें  से  सबने
 काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  किन्तु  कार्यकरण  तथा  निष्पादन के  क्षेत्र  में  बहुत  कुछ  करना  बाकी  है  ।
 अनेक  चीजें  जिन्हें  मैंने  देखा  है  वे  वह  भमिका  नहीं  निभा  रहे  हैं  जो उनको  निभानी  चाहिए  ।  एक  प्राथमिक
 भूमिका  क्षेत्र

 को  एकीकृत  करके  उनके  मतभेदों  ओर  असंगतियों  को  दूर  करना  था  किन्तु  यदि  बड़े
 कार्यकर्ताओं  को  इन  संस्थाओं  का  प्रमुख  बना  दिया  जाता  है  तो  होता  यह  है  कि  उनके  पास  समय  नहीं
 होता  ।  हमारे  अपने  उत्तरी  केन्द्र  में  श्री  राम  जो  पंजाब  के  मामले  में  पहले  से  ही  व्यस्त  सांस्कृतिक  केन्द्र
 के  शासी  निक्राय  के  चेयरमन  किन्तु  उनके  पास  पर्याप्त  समय  नहीं  क्या  मैं  भापसे  इस  पहलू  पर
 ध्यान  रखने  के  लिए  कह  सकता  हूं  कि  बड़ें  जिन  राज्यों  में  संस्थान  स्थापित  हैं  उनके  प्रमुों
 के  स्थान  पर  यदि  प्रतिष्ठित  ध्यक्ति  संस्थानों  के  प्रमुष  बना  दिए  जायें  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  भाग  लेने
 वाले  राज्य  इस  विचार  के  विरुद्ध  नहीं  होंगे  क्योंकि  टन  केन्द्रों को  आरम्भिक  अवस्था  में  विशेष  ध्यान  देने
 की  आवश्यकता  है  ओर  जब  तक  आरम्भिक  अवस्था  में  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  उनसे  बहुत  अच्छे
 परिणामों  की  आशा  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 अब  मैं  भाषाओं  के  प्रोन्न्नयन  के  लिए  आपका  ध्यान  चाहूंगा  ।  वह  एक  ऐसा  क्षेत्र  ह ैजिसे
 अंदाज  किया  गया  है  यद्यपि  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  को  संसद  द्वारा  स्वीकृत  और  भनुमोदित  क्रिया
 गया  है  और  उसका  कार्यान्वयन  किया  गया  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  का  स्वागत  है  किन्तु  भाषा  विकास
 सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  अभी  नहीं  बनी  ।  कई  भाषायें  हैं  जो

 सविधान  को  अनुसूची  में  शामिल  नहीं  है  किन्तु
 वे  जोवित  भाषायें  उनकी  सुदो्ध  साहित्यिक  परम्परा  भी  किन्तु  उन्हें  पर्याप्त  संरक्षण  नहों  मिल  रहा

 इस  सम्बन्ध  में  हिन्दी  को  राष्ट्रीय  सम्पर्क  के  रूप  में  विकसित  करने  का  स्वागत  करता  हूं  ।  उसके

 लिए  फिसी  को  भो  आपत्ति  नहीं  होगी  और  हिन्दी  को  सभो  तरफ  से  सम्मान  मिलना  यद्यपि

 इस  समय  40  प्रतिशत  से  भी  कम  लोग  हिन्दी  बोलते  हैं  किन्तु  जनगणना  सम्बन्धी  आंकड़ों  का  अधिक

 महत्व  नहों  है  क्योंकि  समूचे  देश  के  लिए  हिन्दी  हमारी  सम्पर्क  भाषा  है  ओर  हम  उसका  स्वागत  करते
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 हम  चाहते  हैं  कि  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  ओर  अधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिए ओर  इस सम्बन्ध  में  मैं
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी के  विचारों  को  उद्धुत

 एक  बेल  बूटेदार  कपड़ा  है  जिसमें  बहुत  से  रंग  साथ-ताथ  मिल  र  सुन्दर  डिजाइन
 बना  रहे  यह  एक  गलनशील  बतंन  नहीं  है  जिसके  संपोजक  तत्व  अपना  अस्तित्त्व  खो  देते

 इसलिए  हमारी  परम्परायें  अनेक  जातीय  क्षेत्रों  ओर  भाषाओं  में  एक  आंधारभूत
 समन्वय  प्रत्येक  अपना  विशिष्ट  व्यक्तित्व  रखने  ओर  राष्ट्रीय  जीवन  में  योगदान  करने  में

 समय  हैं  ।”

 इसलिए  भाषाओं  के  विशिष्ट  चरित्र  के  परिरक्षण  संरक्षण  और  संवधंन  करना  ही  महत्वपूर्ण  है
 और  इसके  लिए  सरकार  का  आगे  आना  चाहिए  क्योंकि  यद्यपि  विकासशील  जो  कभी-कभो
 दस  लाख  से  भी  ज्यादा  लोगों  द्वारा  बोली  जातो  को  संत्ताधन  ओर  संरक्षण  नहीं  मिलता  ।

 इस  सन्दर्भ  में  साहित्य  अकादमी  और  संस्कृति  विभाग  की  भूमिका  महत्वपूर्ण  होतो  है  ।

 1.00  म०  १०

 मैं  यह  देखकर  खुश  हूं  कि  संस्कृति  विभाग  में  इस  सभा  के  समक्ष  एक  सुन्दर  रिपोर्ट

 प्रत्तुत  की  है  भर  यह  एक  बहुत  कलात्मक  कृति  इसमें  बहुत-सी  अच्छी  बातें  हैं  किन्तु  मैं  जिसे  सर्दाभित
 करना  चाहूंगा  ।  वह  यह  है  पिछले  माह  मेरे  एक  तारांकित  प्रएन  के  उत्तर  में  माननीय  शिक्षा  राज्य  मंत्री
 श्री  शाही  ने  बताया  था  कि  सरकार  ने  34  ऐसी  क्षेत्रीय  भाषायें  विकसित  करने  का  निर्णय  लिया  है  जो
 10  लाख  अधिक  लोगों  द्वारा  बोली  जातो  है  और  हिमाचल  प्रदेश  की  पहाड़ी  भाषा  उनमें  से  एक

 कई  राज्य  अक्रादमियां  और  स्वेच्छिक  स्तर  पर  कई  अन्य  संस्थान  इन  भाषाओं  के  संवधंन
 के  लिए  काये  कर  रहे  वे  समुद्ध  सांस्कृतिक  विरासत  को  सुरक्षित  रथ्व  रहे  हैं  और  हमारे  सस्कृति
 विभाग  और  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  का  राष्ट्र  के  प्रति  कत्तंव्य  है  कि  जीवित  भाषायें  समाप्त  न

 कि  लोककथा  का  संरक्षण  हो  ओर  यह  सुरक्षित  रहे  ।  साहित्य  ललित  कला  अकादमी  और
 संगीत  नाटक  अकादमी  का  यह  सुनिश्चित  करने  का  दायित्व  है  कि  इन  भाषाओं  की  कला  तथा  संस्कृति
 का  संवधित  हो  ।  मैं  साहित्य  अकादमी  की  भूमिका  की  विशेषरूप  से  अभिशंप्ता  करूंगा  जिसने
 अब  तक  22  भाष।ओं  अर्थात्  अनूसूची  में  शामिल  भाषाओं  से  भी  अधिक  को  मान्यता  दी  है  ।  किन्तु  इसके
 अलावा  भी  अनेक  भाषाएं  हैं  जिन्हें  विकसित  किया  जाना  है  जौर  जिन्हें  मान्यता  दी  जानी  जिनकी
 मान्यता  के  लिए  संघर्ष  किया  जा  रहा  किन्तु  किसी  न  किसी  बहाने  उन्हें  मान्यता  नहीं  दी  जा  रही
 इसलिए  मैं  एक  उदार  सुख  की  आशा  करता  हूं  ओर  सुझाव  दूंगा  कि  भाषा  विकास  बोड़ें  और  साहित्य
 अकादमी  को  प्रोध्साहन  दिया

 मैं  दो  अन्य  वक्तथ्यों  का  भी  स्वरागत  करता  हूं  जो  हाल  ही  में  दिए  गए  थे  कि  राष्टीय

 अनुवाद  ब्यूरो  और  रष्ट्रीय  अनुवाद  संस्थान  की  स्थापना  की  जा  रही  ये  दो  संस्थान  हैं  जो
 देश  में  एकता  लायेंगे  क्योंकि  पूरे  देश  भर  में  हमारे  सांस्कृतिक  रूप  की  विभिन्न  किसमें  फैली  हुई  हैं  किन्तु
 बे  दूसरों  तक  नहों  पहुंच  पा  अनुवाद  सुविधा  की  कमी  के  देश  के  अन्य  भाग  की  भाषा  के
 सौन्दय  की  प्रशंसा  करना  संभव  नहीं  हैं  और  इसलिए  वह  सांस्कृतिक  जीवन  को  मुख्य  घारा  में  अंशदान

 नहीं  कर  सकतीं  ।  मैं  यह  सुझाव  भी  दूंगा  कि  शिक्षा  और  संस्कृति  के  सम्बन्ध  को  व्यापक  बनाया  जाये
 ओऔर  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बहुत  दुखद  विप्तंगति  के  बारे  में  बताना  केन्द्रीय  र

 क्  न  में  भी  संगीत
 के  अध्यापक  को  प्राथमिक  स्कूल  के  अध्यापक  का  वेतनमान  दिया  जाता  है  जबकि  संगीत  आत्मा  ओर
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 बुद्धि  को  परिष्कारक  माना  जाता  मैं  आपसे  प्रार्थना  करूंगा  कि  जो  भी  विषय  पढ़ाए  जाते  हैं  और
 जो  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  पाठयक्रम  में  बेन्द्रीय  स्कलों  में  आरम्भ  किया  जाना
 इस  संगीत  ओर  यहां  तक  कि  शारीरिक  शिक्षा  का  केन्द्रीय  स्कलों  में  महत्व  नहीं
 दिया  जाता

 शी  ए०  ई०  टी०  बेरो  निर्देशित  :  क्योंकि  विश्वविद्यालय  कला  को
 मान्यता  नहीं  देती  ।

 प्रो०  मारायण  चन्द्र  पराश़्र  :  इसलिए  यह  प्रतिभाशाली  विद्याथियों  का  दोष  नहीं  है  जो  उनमें
 दक्ष ता  चाहते  हैं  ।  हमारी  प्रतिभा  चाहे  संगीत  या  किसो  भो  अन्य  क्षेत्र  में  हों  ब्ययं  हो  जाएगी
 क्योंकि  विद्यार्थियों  को  कक्षा  के  बाद  कोई  अवसर  नहीं  मिलता  ।  इसलिए  कपया  इसके  बारे  में

 कुछ  करें  ।  केन्द्रीय  सकल  के  विद्यार्थियों  की ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  और  जो  भो  विषय
 हमारे  देश  के  लिए  पारस्परिक  तौर  पर  बहुत  अच्छे  हैं  और  जो  देश  का  समन्वित  विकास  कर  सकते  हैं
 उन  सभी  को  उच्च  स्तर  पर  आरम्भ  किया  जाए  ओर  विद्यार्थियों  को  बाद  में  विद्यालय  में  प्रवेश  लेने
 की  अनुमति  दी  इसलिए  प्राथमिक  स्कूलों  और  माध्यमिक  चाहे  वे  राज्य  के  सरकारी

 ध्यपिक  स्कूल  हो  या  केन्द्र  के  केन्द्रीय  स्क्रल  या  नवोदय  स्कूल  और  अन्ततः  विश्वविद्यालय  और  शिक्षा
 मंत्रालय  के  उनके  बीच  सक्तिय  एवं  सजीव  सम्बन्ध  होगा  ।

 अब  मैं  तकनीकी  शिक्षा  के  बारे  में  थोडा-सता  देश  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में

 प्रगति  को  ओर  ध्यान  दे  रहा  है  और  आपने  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  आरम्भ  करके

 बहुत  अच्छे  कार्य  किए  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सुप्लाव  दूंगा  कि  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला
 विद्यालय  के  अं.र  अध्ययन  केन्द्र  खोले  जाएं  विशेषतया  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  जिनमें  अधिक

 विद्यालय  नहीं  हैं  ओर  जिनमें  उनके  विद्यार्थियों  के  लिए  स्नातकोत्तर  स्तर  की  सुविधायें  नहीं

 इतर  शब्दों  के  साथ  मैं  संस्कृति  विभाग  संयुक्त  सचिव  श्री  मनमोहन  पिह  और

 विभिन्न  अकादमियों  द्वारा  किए  गए  अच्छे  कार्यों  को  अभिशंस्ता  करता  हूं  किन्तु  मैं  इस  बात  के  लिए
 आग्रह  करता  हूं  कि  शिक्षा  संस्कृति  से  जुड़ी  हुई  और  उप्त  पर  आधारित  होनी  यदि  आप  ऐसा
 कर  सकते  हैं  तो  इस  देश  को  शिक्षा  पद्धति  जीवित  रह  सकेगी  और  जिन्होंने  हमारे  मतीत  के

 सांस्कृतिक  और  आध्यात्मिक  मूल्यों  की  अन्तनिहित  शक्तित  जो  महात्मा  स्वामी  विवेकानन्द

 और  रविन्द्रनाथ  टैगोर  ज॑ंसे  विद्वानों  तथा  अन्य  लोगों  के  लिए  प्रेरक  बनी  और  उन्होंने  शिक्षा  की  भूमिका
 का  प्रयोग  करना  आरम्म  समयान्तर  में  वही  फलदायक  होगी  ।  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  प्रत्येक  विद्यालय

 में  एक  संस्कृति  के  अध्यापक  की  व्यवस्था  करने  का  आपका  यह  प्रयास  प्रशंसनीय  है  किन्तु  इससे  भी

 अधिक  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  संस्कृति  के  लिए  विभिन्न  आधारभूत  सांस्कृतिक  साज-सामान

 भी  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  राज्यों  में  प्राथमिक  शिक्षा  स्तर  पर  संसाधनों  के  अभाव  के  इतनी

 भी  निधियां  नहीं  होतीं  कि  वे  विद्यालय  के  लिए  भवन  उपलब्ध  करा  सके  |  अतः  मैं  आ्रापके  द्वारा  किए

 गए  हस  प्रयास  का  स्वागत  करता  हूं  कि  आपने  आधारिक  स्तर  पर  ही  प्राथमिक  विद्यालयों  के  लिए
 भबन  निर्माण  के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारम्टी

 क्रम  आदि  से  घन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  किन्तु  मैं  यहां  इस  बात  पर  बल  देना  चाहुंगा  कि

 बेवल  भवनों  के  होने  से  ही  विद्यालय  नहीं  बन  जाते  ।  शैक्षणिक  तथा  सांस्कृतिक  आधारभूत  ढांबा  तथा

 पूर्ण  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  से  ही  विद्यालय  संस्कृति  के  उचित  केन्द्र  बन  सकंगे  ।

 आपके  प्रयासों  से  प्रत्येक  गांव  को  संस्कृति  को  फलने-फूलने  दिया  जाए  तथा  सांस्कृतिक  तथा
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 नेतिक  मूल्यों  का  प्राथमिक  शिक्षा  से  लेकर  विश्वविद्यालय  के  स्तर  तक  एक  सामंजस्य  स्थापित  किया

 जाए  ।  देश  के  लिए  वह  खुशी  का  दिन  होगा  जब  आखिरकार  एक  बच्चा  प्राथमिक  शिक्षा  स्तर  से  लेकर
 विश्वविद्यालय  के  स्तर  तक  अपने  ब्यक्तित्व  को  अपने  प्रदेश  की  भाषा  में  अपनी  मातभावा  में  संस्कति  के

 अनुरूप  विकसित  कर  तथा  बाद  में  राष्ट्र  भाषा  हिन्दी  में  तथा  अंग्रेजी  जैसी  अन्तर्राष्ट्रीय  भाषा
 जिसे  किसी  भी  आधार  पर  उपेक्षित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यही  एकमात्र  ऐसी  भाषा  है  जिसके
 द्वारा  एक  सामान्य  व्यक्षित  देश  के  सभी  भागों  में  अपने  भावों  को  व्यक्त  कर  सकेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  तथा  मैं  माननीय  मंत्री  को  तथा  अन्य  मंत्रियों
 को  जो  उनके  मंत्रालय  में  विशेषकर  श्री  शाही  तथा  श्रीमती  आल्त्ा  को  बाल  कल्याण  तथा  अन्य  विषयों
 में  उनके  द्वारा  किए  गए  काम  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  डिप्टी  स्पीकर  हमारे  मुल्क  को  आजाद  हुए
 चालीस  साल  हो  चुके  हैं  लेकिन  तालीम  अभो  एक्सपेरीमेंटल  बेसिस  पर  ही  हो  रही  है  और  कोई  खास

 कामयाबी  हासिल  नहों  हुई  मकान  की  बुनियाद  मजबूत  होगी  तो  ऊपर  जो  स्टोरी  वह  भी

 मजबूत  होगी  ।  लेकिन  ढांचा  ही  बिगड़ा  हुआ  प्राईमरी  जहां  से  बच्चे  की  तालीम  शुरू  होती

 है  जहां  वह  एबी  सी  डी  सीख्ता  वहां  जो  टीचसं  की  हालत  है  वह  मैं  आपके  सामने  ब्यान  करना

 चाहूंगा  ।  खुबह  सात  बजे  हल  जोतने  के  बाद  वह  स्कूल  में  भाते  हैं  ओर  बच्चे  वहां  मारे-मारे  फिरते  हैं  ।

 टीचर  हैं  सिफे  दो  और  बच्चे  डेढ़  आप  अन्दाजा  लगाइए  कि  क्या  हालत  बेठने  के  लिए  स्कूल
 में  जगह  नहीं  है  ओर  स्कूल  बने  भी  हैं  तो उनकी  छत  नहीं  घृूप  ओर  बरसात  में  बेठना  पड़ता

 यह  प्राईमरो  स्कूल  का  ढांचा  मास्टर  साहब  तशरीफ  दस्तखत  किए  ओर  चले  गए  क्योंकि  वे

 करोब  के  ही  गांव  में  रहते  आना-जाना  और  बड़ी  माकूल  मैं  यह  गुजारिश  करूंगा  कि  मैं

 अपने  आपको  आफर  करता  हूं  कि  पालियामेंट  को  मेम्बरी  मुश्ते  ले  ली  जाए  ओर  मुझे  किसी  स्कूल  का

 टीचर  बना  दिया  जाए।''*ਂ  आप  हकीकत  समझने  को  कोशिश  कोजिए  ।  इतनी  उम्दा

 तन्बवाह  और  साल  में  चार  महीने  की  छुट्टियां  ।  इससे  बेहतर  महकमा  नहीं  है  ।  मुश  किसी  कालेज  का

 प्रिसीपल  बना  दिया  वहां  बहुत  मजे  रहेंगे  जो  मापको  पालियामेंट  की  मेम्बरी  में  भी  बच्चों

 को  बहक्काना  और  चले  जाना  ।  प्रोफेम्सं  ओर  टीचसं  के  नोट्स  मैंने  देखे  उनके  कागज  अगर  आप  देखें

 तो  एकदम  फाड़  पुराने  जमाने  के  नोट्स  रखे  हुए  भाते  हैं  और  बोलने  के  बाद  चले  जाते  हैं  ।

 तालीम  की  यह  कन्डीशन  इस  मुल्क  में  चल  रही  नवोद्य  स्कूल्स  के  बारे  में  मुझे  यह  कहने  में  कोई

 एतराज  नहीं  है  कि  ये  पोलिटीकलो  प्रेशर  से  उठकर  बनाए  जाते  हैं  लेकिन  एक्चुअली  सर्वे  नहीं  कराया

 जाता  जहां  पर  कि  स्कूल  बनना  चाहिए  ।  मैं  अपनी  कांस्टीच्युएँसी  को  बात  बताता  हूं  ।  सबसे  पिछड़ा

 हुआ  है  तालीम  के  लिहाज  से  भी  ।  मेरे  क्षेत्र  में  तीस  हजार,को  माइनोरिटी  कम्युनिटी  का  एक
 कस्या  जिसकी  ताईद  खुर्शीद  आलम  खां  साहब  जो  यहां  बंठे  हुए  जरूर

 भो  खर्शोद  आलम  खां  :  मैं  ताईद  नहीं  कर  रहा

 भी  मोहम्मद  सहफज  भलो  वहां  पर  एक  भी  स्कूल  नहीं  यह  तो  जामिया  के  चांसलर

 यह  नहों  कहते  हमारे  लेकिन  मैं  कहूंगा  इनकी  यूनिवर्सिटो  के
 लिए

 ।
 मैं  मन््त्री  जी  से  कहना

 चाहूंगा  कि  यह  वह  जामिया  मिलिया  है  जो  हमारे  रहनुमाओं  ने  कामम्र  को  या  तो  आप  इसको
 बन्द  कर  दें  या  उन  रहनुमाओं  का  नाम  बन्द  कर  दें  ।  इसको  तरफ  आपको  विशेष  तवज्जोह  देनी  चाहिए  ।
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 पण्डित  जवाहर  लाल  डाक्टर  ज  किर  महात्मा  गांधो  इन  सबकी  हमदर्दी  उनके  साथ
 लेकिन आज

 सिर्फ  नाम  बाकी  रह  गया  इसलिए  मैं  कहता  हूं
 कि  या  तो  आप  जामिया  को  बन्द  कर

 दें  या  इसको  पूरा  स्टेट्स  मैंने  चांसलर  साहब  से  भी  कह  दिया  लेकिन  यह  हमारे  लिए  स्कूल  के
 लिए  नहीं  कह  पाएंगे  ।

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  पो०  थो०  नरसिह  :  आप  बिलकुल  बेफिक्र  रहिये  वह
 नहीं  कहेंगे  तो  मैं  आपको  सुनंगा  ।

 भरी  मोहम्मद  भहफूज  अलो  खां  :  शुक्रिया  ।  वहां  पर  केवल  सातवीं  बलास  तक  स्कूल  वहां
 पर  तीस  हजार  की  आबादी  अल्पसंख्यकों  और  अनुसूचित  जाति  बालों  की  है  जो  आपने  तीन  एकड़  जमीन
 की  कन््डीशन  निर्धारित  की  है  वह  भी  मौजूद  इसके  अलावा  अध्यापकों  के  लिए  कई  सुविधाएं  वहां
 पर  पानी  और  रेल  लाइन  तथा  सड़क  भी  इतलिए  वहां  पर  विद्यालय  कायम  किया  जाए
 तो  अधिक  मुनासिब  होगा  ।  मैंने  आपको  लिखकर  भी  दिया  जहां  तक  दाबिले  का  ताल्लुक  है  तो
 गरीब  की  कहीं  भी  कोई  पृछ  नहीं  आपके  जो  नवोदय  विद्यालय  हैं  उनमें  भी  बड़े  आद्ियों  के  बच्चे
 दाखिल  होते  गरीब  को  कोई  नहों  पूछता  ।  वह  जब  लंगोटी  फटे-पुराने  कपड़े  पहनकर  दाखिले
 के  लिए  जाता  है  तो  उसको  प्रिसीपल  बाहर  निकाल  देता  है  ।  जो  लोग  पत्ता  देते  डोनेशन  देते  हैं  उनके
 बच्चों  को  लिया  जाता  दिल्ली  में  काफी  महंगे  स्कूल  भी  चल  रहे  हैं  जिनमें  आम  आदमी  का  बच्चा

 नहीं  पढ़  पाता  ।  यह  स्कूल  मिशनिरीज  द्वारा  संचालित  होते  इन्होंने  स्कूल  को  एक  तरह  का  पेशा
 बना  लिया  आप  स्कूल  खोल  आपको  एजेन्ट  की  जरूरत  चुनाव  खुद  पंसा

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  प्रोपेपंडा  सरकार  ऐसे  स्क्ल्स  को  मान्यता  देती  है  जहां  कोई  तालीम

 नहीं  है  ।  कई  हाई-स्कूल  ऐसे  हैं  जहां  500  रुपए  में  डिग्री  मिल  जाती  खां  साहब  के  निर्वाबन  क्षेत्र
 में  ऐसा  ही  एक  मशहूर  सकल  है  जहां  बच्चा  फेल  हो  जाए  तो  500  रुपए  देकर  पास  को  डिग्री  हासिल
 कर  सकता  है|  यह  »  प्राइवेट  इन्स्टीट्यूशंस  हैं  इनको  बिलकुल  खत्म  कर  दिया  भापको  एक
 पालिसी  अख्तियार  करनी  चाहिए  कि  हर  जिले  में  एक  हाई  स्कूल  कायम  इन्टरमीडिएट  स्कूल
 लड़के-लड़  कियों  का  होना  चाहिए  ।  एटा  में  एक  डिप्री  कालेज  है  ।  वहां  के  लोगों  की  मांग  है  कि  यहां  पर

 एक  लो  कालेज  भी  उसकी  क्लासेज  खोली  जाएं  |  एटा  एक  क्रिपिनल  एरिया  है  इसलिए  लोग  चाहते
 हैं  कि  वहीं  वकालत  पास  करके  वकालत  करें  ।

 अब  मैं  अलीगढ़  यूनिवर्सिटी  के  बारे  में  कहना  चाहता  बड़ी  ब३करिस्मती  है  कि  यहां  से  कोर्ट
 के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  चार  मेम्ब्  का  चुनाव  होता  लेकिन  हम  लोग  जीत  नहीं  पाते  ।  वहां  के
 वाइस-चांसलर  ने  बहुत  धांधली  मचा  रखी  है  ।  अलीगढ़  के  बारे  में  मुझसे  ज्यादा  कोई  नहीं  जान
 कोट  के  मेम्बर  भी  वहां  को  हालत  जानते  वहां  पर  मेडिकल  कालेज  और  हन्जीनियरिंग  कालेज  हैं
 लेकिन  उनमें  दाखिले  भाई-भतीजों  के  होते  हैं  वहां  माई-मतीज|व।द  के  आधार  पर  दाथिले  किए  जाते  हैं
 और  वहां  का  एडमिनिस्ट्रेशन  इतना  पूअर  चल  रहा  है  जो  बयान  के  बाहर  है।आज  उसप्त  अलीगढ़
 यूनिवर्सिटी  की  हालत  इतनी  नाजुक  हो  गई  है  जिसने  हिन्दुस्तान  के  आल्हा  किस्म  के  दिमाग  पैदा

 जहां  से  पढ़-लिखकर  निकलने  वाले  लोग  बहुत  बड़े  औददों  पर  पहुंचे  ओर  हिन्दुस्तान  का  नाम  रोशन
 किया  ।  परन्तु  खेद  है  कि  आज  उसी  अलीगढ़  यूनिवर्सिटी  की  हालत  बहुत  घराब  हो  गयो  इसलिए
 मैं  शिक्षा  मन््त्री  जी  से  दरख्यास्त  करूगी  कि  आइन्दा  वहां  जो  भी  वाइस-चांसलर  नियुक्त  किया  जाए  वह्
 ऐसा  होना  चाहिए  जो  वहां  के  हालात  से  वाकिफ  वहू  उत्ती  यूनिवर्सिटो  का  कोई  ओल्ड  ब्वाय  होना
 चाहिए  ।  आप  इन््कवायरी  करा  लें  ।  वहां  आप  हाशिम  अली  साहब  जंसे  वाइस  चांसलर  नियुक्त  करते
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 हैं  या  किसी  रिटायड्ड  आई०  ए०  एस०  को  लगाते  हैं  तो  उनके  सामने  कई  तरह  की  दिक्क्रत  बाती  हैं  मैं
 यहां  किसी  की  बुराई  नहीं  कर  रहा  हूं  परन्तु  वहां  का  वाइस  चॉमलर  यदि  कोई  तालोम के  क्षेत्र  से  हो
 नियुक्त  किया  जाए  तो  वह  हालात  को  अच्छी  तरह  कन्ट्रोल  कर  सकता  इन्स्टीट्यूशन  को  अच्छी  तरह
 चला  सकता  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि आप  इस  तरफ  तबज्जह

 श्र

 हमारे  यहां  कई  अरबी  के  छोटे  स्कूल  हैं  परन्तु  उन  मकातिब  स्कूलों  क्री  तरफ  सरकार  की  तवज्जह
 कम  जातो  एटा  जनपद  में  शायद  1929-30  से  एक  मक्तब  चला  आ  रहा  जिसे  पहले  सरकार
 की  ओर  से  5  रुपए  इमदाद  मिलतो  जो  अब  बढ़ा  कर  25  रुपए  कर  दी  गयी  आप  समझ  सकते
 हैं  25  रुपयों  से  उसका  क्या  भला  होता  होगा  और  यह  राशि  भी  कितनी  दोड़धूप  के  बाद  इतनी  की

 जिस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  जनाब  हेमबती  नन्दन  बहुगुणा  चीफ  मिनिस्टर  थे  तो  उन्होंने  जरूर  एक
 कायदा  बनाया  था  कि  स्कलों  में  उर्दू  सानवी  जुबान  होनी  उनके  टाइम  में  ही  स्कलों  में  उर्द
 के  टीचर  रखे  गए  ।  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  बहुत  से  स्कालों  में  उर्दू  टीचसं  की  जगह  छालो  पढ़ी

 हुई  हैं  उनको  फिल-अप  नहों  किया  यदि  कोई  लड़का  जाता  है  तो  उम्तको  भगा  दिया  जाता
 इण्टरमीडिएट  पास  लड़के  उर्द  टोचर  के  रूप  में  आना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  कह  दिया  जाता  है  कि  जगह
 खाली  नहीं  जबकि  जगह  खाली  होती  इसलिए  मैं  आपसे  गुजारिश  करना  चाहुंगा  कि  आप  उर्द  को
 सानबो  जुबान  के  रूप  में  मान्यता  उसे  आप  सौतेली  जुबान  मत  हम  और  आप  जो
 भाषा  बोलते  वह  उर्दू  ही  तो  आप  चाहे  उसे  हिन्दी  कहिये  या  उर्दू  दोनों  भाषाएं  एक  जेंती
 ही  दोनों  इन्सानों  को  जुबानें  हैं  । इसलिए  उदूं  के साथ  या  अरबी  मकातिब  के  साथ  सौतेला  बर्ताव
 नहों  होना  चाहिए  और  अरबी  मकातिब  फो  भी  आप  उसी  स्तर  पर  ऐड़  दीजिए  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि
 सरकार  इस  ओर  पूरी  तवज्जह  देगी  ।

 बसे  तो  हमारे  मन्त्री  जी  बहुत  लायक  और  काबिल  हैं  ओर  वे  जानते  होंगे  कि  अपीर  खसरो
 नाम  के  महान  कवि  हमारे  देश  में  हुए  इसफाक  से  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  पटियाली  कस्बे  में  उनका
 जन्म  हुआ  था  ।  मैंने  तत्कालीन  मन्त्री  श्रीमती  कृष्णा  साही  जो  को  कई  बार  लिखा  कि  आप  वहां  उनके
 नाम  पर  कोई  कालेज  या  स्कूल  बनवा  दीजिए  ताकि  उस  इन्टरनेशनल  पोयट  का  नाम  हमेशा  याद  किया
 जाता  जिन्होंने  आल्हा  दर्जे  की  हिन्दी  और  उर्द  जुबान  में  पहेलियां  मेरा  आपसे  निवेदन  है
 कि  उहां  आप  दूसरे  इदारे  बना  रहे  वहीं  आप  पटियाली  कस्बे  में  अमीर  खुसरो  के  नाम  पर  कॉलेज  पा
 सकल  स्थापित  वही  उस  महान  फवि  के  प्रति  सच्ची  श्रद्धांजलि  होगी  ॥

 ]

 श्री  सरयसत्र  नारायण  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  मानव  संसाधन  विफास
 मन्त्रालय  की  मांगों  के  समर्थन  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  पिछले  वर्षਂ  मन््त्रालय  ने  कुछ  कदम  उठाए  थे  ।  उदाहरण

 नेम  थे  aਂ  .  +  न  हि  +'Q
 के  लिए  उन्होंने  आपरेशन  ब्लेकबोर्ड  के  अधीन  नये  अध्यापकों  के  लिए  34,000  रु०  की  घन  राशि  जारी
 की  1.95  मिलियन  अनोपचारिक  शिक्षा  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  98  जिला  शिक्षा  केन्द्रों  न ेकाम
 करना  शुरू  कर  दिया  205  नवोदय  विद्यालय  खोले  गए  9  लाख  अध्यापक  रखे  गए  हैं  ।

 का
 हम

 मैं  यह  कहूंगा  कि  हम  इस  क्षेत्र  में  बहुत  आगे  नहीं  गए  हैं  क्योंकि  त्यति  ऐशवी  है  कि
 इसमें  ओर  अधिक  प्रयास  किए  जाने  को  आवश्यकता  स्थिति  में  सुधार  लाने  लिए  और  अधिक  घन
 की  आवश्यकता  जब  नई  शिक्षा  नीति  स्वीकृत  की  गई  थो  तो  इसने  देश  भर  में  आशाएं  और  अपेक्षाएं वैदा  कर  दी  थों  |  हमने  यह  महसूस  किया  था  कि  यह  शिक्षा  सामाजिक

 सामाजिक
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 सामाजिक  दुष्टिकोण  को  सामाजिक  विकास  तथा  सब  बातों  के  लिए  है  जिससे
 कि  सामाजिक  ढांचे  को  बदला  जा  सकेगा  इस  शिक्षा  की  दोहरी  पद्धति  जो  इस  समय  समाज  में
 व्याप्त  शायद  चली  जायेगी  तथा  समाज  में  इस  प्रकार  की  दोहरी  पद्धति  को  बनाये  रखने  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  इसी  कारण  आपरेशन  ब्लैकबोई्ड  पर  बल  दिया  गया  था  तथा  प्रधानमन्त्री  और
 हमारे  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  ने  पहले  प्राथमिक  शिक्षा  को  गुणवत्ता  को  सुधारने  पर  बल  दिया

 अतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  भी  शिक्षा  दी  जाती  वह  गुणवत्ता  से  पूर्ण  होती  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  के
 विद्याथियों  की  पब्लिक  स्कूलों  अथवा  समृद्ध  लोगों  के  लिए  व्यक्षितयों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  स्कूलों  में  जाने
 की  आवश्यकता  का  निराकरण  करेगी  ।  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  भारत  सरकार  पर्याप्त  धन  का

 आवंटन  करने  के  लिए  दृढ़  संकल्पित  विचार-विमर्श  के  समय  मैंने  अपने  सन्देह  प्रकट  किए  सभी

 शिक्षा  नीतियां  ऊंचे  आदर्शों  को  लेकर  बनाई  गई  हैं  किन्तु  दुर्भाग्पयश  जब  इनके  क्रिपान्दयन  का  समय
 ह्ञाता  है  तो  यह  नीतियां  कार्यान्वयन  के  स्तर  पर  घन  इच्छा  शक्ति  तथा  अपेक्षित  कल्पना  के  अभाव  में
 व्यर्थ  हो  जाती  हैं  ।

 अब  यहां  हमने  देखा  है  कि  वर्ष  1986-87  में  357  करोड़  रु०  की  तुलना  में  पिछले  वर्ष

 1987-88  में  800  करोड़  रु०  दिये  गये  थे  |  दुभाग्यवश  सूखे  तथा  बाढ़  ने  हमारी  आशाओं  को

 भिन्न  कर  दिया  तथा  सरकार  को  100  करोड़  रु०  की  कटौती  करनी  पड़ी  तथा  इसके  अतिरिक्त  इसमें

 से  80  करोड़  र०  अध्यापकों  को  ऊंचे  वेतनमान  देने  के  लिए  गैर-योजना  व्यय  पर  खच  करने  पड़े  ।

 भो  ए०  ई०  टो०  बेरो  :  हड़ताली  अध्यापक  ।

 क्री  सत्येन्त  नारायण  सिंह  :  मैं  ऐसा  नहीं  किन्तु  मैं  कहूंगा  कि  अध्यापकों  को  ।  इसके

 कारण  आवंटन  में  गम्भीर  रूप  से  प्रभाव  पड़ा  है  ओर  हम  यह  भाशा  कर  रहे  थे  कि  यह  कम  से  कम  बजट

 वर्ष  1988-89  में  अच्छी  किन्तु  मैंने  पाया  कि  यह  आबंटन  इस  वर्ष  तथा  बजट  वर्ष  में  भी  लगभग

 उसी  राशि  का  है  ।

 भरी  ए०  ई०  टी०  बेरो  :  शून्य  वृद्धि  ।

 श्री  सटवेन्द्र  नारायण  सिंह  ः  जी  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ओर  केवल  800  करोड़  रु०  या  835
 करोड  रु०  आबटन  का  अर्थ  है  कुछ  भी  नहीं  ।  यह  आबंटन  हमारे  मन्त्रालय  द्वारा  को  गई  1439  करोड़
 रु०  की  की  गयी  मांग  के  विपरीत  मस्त्री  ने  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  के  सठस्यों  को  इस  आशा

 तथा  विश्वास  का  वातावरण  बिना  कोई  आधार  बनाये  रखने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  था  ।

 क्री  ए०  ई०  टी०  बेरो  :  दोनों  ही विफल  हो  गए

 क्री  सत्येनद्र  नारायण  सिंह  :  हो  सकता  है  यह  विफल  हो  गये  जैसाकि  मेरे  मित्र  ने  कहा
 ऐसा  कहा  गया  है  कि  दोनों  नीतियां  एक  साथ  नहीं  चलेंगी  ।

 हो  पी०  बो०  नर्रासह  राब  :  हम  शिक्षा  पर  जोर  दे  रहे  आप  एसपें  कंसे  असफल  हो  सकते
 हैं  ?

 भी  सह्येश्र  नारायण  सिह  :  दुर्भाग्यवश  अथवा  निश्चित  रूप  मे  नीतियों  में  पूर्ण

 विश्वास  हमारी  आशा  को  बनाए  नहीं  रख  पाएगा  |  और  आशाएं  निराशा  में  बदल  रही  हमें  बताया

 गया  था  कि  एक  राजनीतिक  बचनबद्धता  है  ओर  यह  राजनीतिक  इच्छा  होगी  भी  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं
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 न  -  करार  --  —

 कि  माननोय  मन्त्री  जी  स्थिति  के  इस  पहलू  पर  विचार  करें|  हमारे  पास  पर्याप्त  घन  नहीं  है  इसलिए  इस
 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  के  विचारा्थ  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उन्हें
 बच्चों  को  शिक्षा  देने  करे  लिए  अन्य  विकल्पों  पर  विचार  करना  चाहिए  क्योंकि  मेरे  विचार  से  देश  में  254
 मिलियन  लोग  अशिक्षित  हैं  ।  इसी  दर  के  आधार  पर  शायद  शताब्दी  में  लगभग  400  से  500
 मिलियन  लोग  अशिक्षित  होंगे  जो  हमारे  कार्य  निष्पादन  का  अच्छा  चित्र  नहीं  प्रस्तुत  करेगा  ।

 ऑपरेशन  स्लेक  बोर्ड  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  शिक्षा  की  हमारत  इसी
 शआाधारशिला  पर  बनाई  जानी  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यांन  निचले  स्तर  पर  चल  रही  मामलों  की
 स्थिति  की  ओर  आकर्थित  करना  चाहता  मेरे  राज्य  में  दिए  गए  सरकारी  सर्वेक्षण  से तिराशाजनक  चित्र
 सामने  आता  है  कि  50%,  विद्यालय  हर  समय  खुले  मंदान  में  लगते  40%  विद्यालयों  का कोई  भवन

 नहीं  है  और  20%,  की  ट्टी-फूटी  इमारत  है  ।  उनमें  से  कुछ  में  ब्लेक  बोड़  नहीं  हैं  और  लगभग  13,270

 स््कलों  में  विद्यार्थियों  के  बंठने  क ेलिए  चटाईयां  नहीं  केवल  7  विद्यालयों  में  चॉक  ओर  डस्टर
 9453  विद्यालयों  में  कोई  घण्टियां  नहीं  हैं  मौर  केवल  2531  में  ब्लेक  बोर्ड  महोदय  अन्य  राज्यों  में
 भी  स्थिति  ब्रेहतर  नहीं  एक  दिन  टाइम्स  में  मैं  एक  समाचार  पढ़  रहा  था  कि  पंजाब  में
 बसी  हो  निराशापूर्ण  स्थिति  है  जैसी  मैंने  अभी  बताई  है  ।  मेरे  ख्याल  से  कहीं  भी  अच्छी  स्थिति  नहीं  है  ।

 केवल  बिहार  में  ही  कम  से  कम  13,000  विद्यालयों  में  स्थिति  खघारने  के  लिए  72  करोड़
 रुपए  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  कितना  घन  दिया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  वक्तव्य  रामाप्त  कीजिए  ।

 श्र  सत्येष्ठ  नारायण  सिंह  :  अभी  मैंने  अपनी  बात  शुरू  कर  दो  है  कृपया  मुझे  बोलने  का
 और  समय  दीजिए  ।  इसलिए  मेरे  विचार  से  इन  परिस्थितियों  में  श्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  धन
 देने  में  कमी  करना  सही  नहों  होगा  क्योंकि  जहां  तक  प्राथमिक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  है  हमें  इसे  उच्च
 प्राथमिकता  देनी  विश्व  के  दूसरे  देशों  में  प्राथमिक  शिक्षा  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।
 मेरा  सरकार  और  मन्त्री  महोदय  से  यह  निवेदन  है  कि  वे  एसे  अधिक  से  अधिक  महत्व  दें  ।

 इस  सम्दर्भ  में  लागत  लाभ  अध्ययन  किया  गया  19  1987  के  हृकनो  मिक्स
 टाइम्स  में  उद्धत  ऐसे  एक  अध्ययन  में  कहा  गया  है  कि  औद्योगिक  परिसम्पत्तियों  में  गंर-सरकारी  निवेश  से

 25%  से  3  5%  तक  लाभ  की  तुलना  में  प्राथमिक  शिक्षा  में  निवेश  से  20  से  30%  तक  लाभ  प्राप्त  होता
 जंसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  सम्पूर्ण  विश्व  के  देणों  में  प्रारम्भिक  अवस्था  को  महत्व  दिया  जाता

 लेकिन  दुर्भाग्यवश  हम  प्राथमिक  शिक्षा  को  नहीं  बल्कि  विश्वविद्यालय  ओर  गोण  शिक्षा  को

 महत्व  देते  हैं  ।  इसकी  उपेक्षा  की  जाती  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  आपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  को  प्रत्येक

 स्तर  पर  पूर्ण  समर्पण  ओर  उत्साह  से  लागू  किया  जाएगा  और  मुप्ने  आशा  है  कि  जब  ग्रामीण  क्षेत्र  के

 उपेक्षित  वर्ग  के  विद्यार्थियों  को  यह  अनुभव  होने  लगेगा  कि  उन्हें  भी  वही  शिक्षा  दी  जा  रही  है  जो  ओर

 धर्म  के  विद्यार्थियों  को  दी  जा  रही  है  तो  स्थिति  में  काफो  सुधार  होगा  क्योंकि  यह  हमारे  समक्ष  रखे  गए
 समाजवादी  लक्ष्यों  की  भावना  के  अनुकल  है  ।

 मैं  एक  अन्य  शिक्षा  की  बेहतर  प्रणाली  का  उल्लेख  करना  चाहुता  हूं  ।

 उदाहरण  के  जेंसे  कि  मुझे  बताया  गया  है  कि  पुणे  में  स्थित  भारतीय  शिक्षा  संस्थान  ने  प्राथमिक

 स्तर  पर  अधिक  विद्यार्थियों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  ससुदाय  पर  आधारित  प्रणाली  शुरू  करने  का
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 किया  उनको  कक्षाएं  विद्यार्थियों  के  लिए  सुबिधाजनक  समय  पर  होती  हैं
 जिसके  परिणामस्वरूप

 विशेषतया  लड़कियों  काफ़ी  अधिक  रहती  शिक्षा  को  सामुदायिक  भावश्यकताओं  के

 अनरूप  बनाया  गया  है  और  लागत  ८0  २०  प्रति  विद्यार्थी  बताई  गई  है  ।  मन्त्रालय  को  उपलब्ध  संसाधनों

 अच्छे  से  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  प्रकार  के  विकल्पों  पर  हर  सम्भव  विचार  करना

 हिए  ।  इसी  बीच  सरकार  को  यह  भी  बताना  चाहिए  कि  भारत  में  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  वित्त  देने

 हेत  विश्व  बैंक  के  कथित  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  |

 न

 करी  ए०  ई०  टी०  मन््त्री  महोदय  ने  इस  बारे  में  नहीं  सुना  है  ।

 हरी  सत्येश्  नारायण  सिंह  :  मैंने  अभी  कहा  था  कि  क्या  कोई  कथित  प्रस्ताव  यह  सूचना  थी

 कि  विश्व  बैंक  ने  प्राथमिक  शिक्षा  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  मैं  माननीय
 मन््त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  प्रस्ताव  का  क्या

 अब  जैसाकि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  राष्ट्रीय  साक्ष  रता  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।  इसके

 लिए  हपें  550  करोड़  रु०  की  आवश्यकता  होगी  ।  सदन  यह  जानना  चाहता  है  कि  क्या  सरकार  के  पास

 इतने  संसाधन  हैं  क्योंकि  यह  एक  बहुत  अच्छा  कार्यक्रम  है  और  मुझे  आशा  है  कि  यह  निरक्षरता  को

 समाप्त  कर  अपने  लक्ष्य  पर  पहुंचेगा  लेकिन  घन  को  कमी  इसके  मार्ग  में  बाधा  इसलिए  हम  यह

 आश्वासन  चाहते  हैं  कि क्या  सरकार  के  पास  अपेक्षित  घन  होगा  या  नहीं  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  स्वयंसेवी

 संगठनों  के  सहयोग  के  बिना  शिक्षा  की  गुणवत्ता  में  इस  प्रकार  के  सुधार  का  कार्य  नहों  किया  जा  सकता

 है  ।  जहां  तक  श्रौढ़  शिक्षा  का  सम्बन्ध  है  मैं  उसके  कार्यान्वयन  के  बारे  में  प्रसन््न  नही  हूं  ।  मैं  इस  बारे  में

 अन्य  सदस्यों  के  अनुभवों  को  नहीं  जानता  हूं  लेकिन  मेरा  व्यक्तिगत  अनुभव  बहुत  सनन््तोषजनक  नहीं  है  और

 मेरो  व्यक्तिगत  जानकारी  है  कि  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  पुस्तक  खरीदने  में  काफो  गड़बड़  होती  यदि

 आप  स्थिति  में  सुधार  करना  चाहते  हैं  और  चाहते  हैं  कि  यह  भ्रीढ़  शिक्षा  सफल  हो  तो  एक  अभियान

 चलाया  जाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  हमें  स्वैक्छिक  जनता  और  उन  विद्य।थियों  को  शामित्र

 करना  चाहिए  जिनमें  जन  सेवा  करने  की  भावना  है  और  उन्हें  देश  में  कम  से  कम  दो  ग्यक्तियों  को  शिक्षित

 करने  के  लिए  कहना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  हम  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकते  इस  अभियान  में  इन

 लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए  हमें  अपेक्षित  कदम  उठाने  चाहिएं  क्योंकि  मेरे  विचार  से  चाहे  हम  कितना

 भी  धन  खर्च  कर  दें  लेकिन  को  शामिल  किए  बिना  ओर  उसके  सहयोग  के  बिना  हम  इसमें  सफल

 तहीं  हो  सकते  हैं  ।

 205  नवोदय  विद्यालय  खोले  गए  हैं  ।  हनकी  बहुत  आलोचना  को  गई  है  कि  यह

 अभिजनवादी  विद्यालय  लेकिन  मैं  ऐसा  नहीं  मानता  हूं  ।  मेरा  नवोदय  विद्यालय  में  पूर्ण  विश्वास  है  कि

 बे  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विद्यार्थियों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  हैं  और  इनमें  प्रवेश  परीक्षा  के

 आधार  पर  होगा  ।  लेकिन  भवन  को  उपलब्धता  भ्ौर  लो  गई  परीक्षा  की  निष्पक्षता  के  बारे  में

 उन्हें  आश्वासन  दिए  बिना  ही  जल्दों  में  ही  ये  विद्यालय  खोले  गए  अपनो  जानकारी  के  आधार  पर

 स्त्री  महोदय  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  मेरे  जिले  में  इन  बातों  को  जांच  करने  के  लिए  अवश्य  हो  एक

 निगरानी  स्वापित  करें  ।  इसलिए  आपको  निर्धन  वर्गों  के  ग्रामीण  लड़को  तथा  घनाढय  4  गं  के  लड़कों

 को  एक  जैसी  शिक्षा  प्रदान  करनो  होगी  ताकि  वे  बिना  किसी  भावना  के  समाज  में  शामिल  हो  सके  ।  यदि

 आपका  लक्ष्य  ओर  आवकर्श  इतना  ऊंचा  है  तो  आपको  यह  सुनिश्चित  करना  हांगा  कि  किसी  प्रकार

 की
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 हेराफरी  न  हो  ।  इस  स्तर  पर  निगरानी  स्थापित  करके  हो  यह  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सकता
 आज  कया  हो  रहा  आज  जिस  तरह  से  सकल  खोले  जा  रहे  मिशनरियां  कायम  की  जा  रही  मैं

 चाहूंगा  कि  आप  हस  बारे  में  सर्वेक्षण  कराएं  कि  इसमें  निर्घधन  वर्ग  से  कितने  और  घनाढूय  वर्ग  से  कितने
 विद्यार्थी  आते  मैं  जानता  हूं  कि  इनमें  लगभग  40  प्रतिशत  विद्यार्थी  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  ओर  पिछड़  वर्गों  से  आते  परन्तु  फिर  भी  इन  स्कूलों  में  धनाढ्य  ब्ग  के  विद्यार्थियों  को
 दाखिला  देने  के  बारे  में  भारी  गोलमाल  किया  जाता  इन  मामलों  को  जांच  की  जानी

 कार्य  योजना  में  आपने  कहा  है  कि  शिक्षा  परिषद्  बन।ई  जाएगी  ।  यदि  परिषद्  बनाई  जाती

 है  तो  एक  पुयक  निगरानी  सेल  बनाए  बिता  इन  बातों  को  जांच  की  जा  सकती  परन्तु  अभी  तक  जिला

 परिषद्  नहीं  स्थापित  को  गई  मेरे  राज्य  में  तो  राज्य  परिषद्  का  भी  गठन  नहीं  किया  गया  मैं
 आपसे  अनुरोध  करू  गा  कि  आप  देखें  कि  ये  निकाय  तो  शीघ्र  कार्य  करना  आरम्भ  करें  |  नई  शिक्षा  नीति
 में  आप  और  क्या  लागू  करने  जा  रहे  है  ?  नई  शिक्षा  नीति  से  उत्पन्न  भाकांक्षाओं  को  आप  कंसे  पूरा
 करेंगे  ?

 जहां  तक  विश्वविद्यालय  का  सम्बन्ध  मुझ्ते  मालूम  है  कि  आप  -|-2  स्तर  पर  व्यावसायिक
 शिक्षा  लागू  कर  रहे  परन्तु  अभी  तक  इस  दिशा  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  संबंधित
 उद्योगों  के साथ  इसका  निकट  सम्पक  होना  परन्तु  उन  क्षेत्रों  का  क्या  होगा  जहां  कोई  उद्योग

 नहीं  है  ।  उन  क्षेत्रों  मे ंआप  कंते  सम्प्क  स्थापित  करेंगे  ?  आपको  उद्योग  मन्त्रालय  से  बातचीत  करनी  होगी
 कि  वह  उन  जिलों  में  अधिक  उद्योग  स्थापित  करें  अथवा  कम  से  कम  कुछ  उद्योग  तो  स्थापित  करे  जहां

 कोई  उद्योग  नहीं  है  ताकि  सम्पर्क  स्थापित  हो  सके  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  ब्यावस्ााथिकरण  की  योजना

 सफल  हो  ओर  विद्यार्थी  इस  ओर  अकर्ित  हों  तो  ऐता  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  विश्वविद्यालय  स्तर  की  शिक्षा  का  सम्बन्ध  संयुक्त  राज्य  सोवियत

 संघ  और  फ्रांस  जैसे  आधुनिक  देश  अपनी  शिक्षा  ५णाली  की  गुणवत्ता  के  प्रति  अत्यन्त  सजग  हैं  ।  इन  देशों

 में  विश्वविद्यालयों  का  अनु  रक्षण  उद्योगों  द्वारा  किया  जा  रहा  अब  हमारे  लिए  भी  वह  स्थिति  आ

 मई  है  कि  विश्वविद्यालयों  को  उद्योगों  से  जोड़ा  उदाहरण  के  तौर  पर  स्टेनफोर्ड  विश्वविद्यालय  ने

 अपने  अनुसन्धान  कार्यों  द्वारा  सूक्ष्म  इलेक्ट्रानिको  उद्योग  को  जन्म  दिया  |  उस  विश्वविध्वालय  की  सहायता
 से  ही  उस  प्रकार  का  उद्योग  शुरू  हो  हमें  शञान  अर्जंन  पर  अधिक  बल  देना  चाहिए  तथा  भपने

 विश्वविद्यालयों  को  अनुसन्धान  के  लिए  अधिक  समय  देने  हेतु  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  गौर  आशा  करता  हूं
 कि  मन््त्रो  जो  राज्य  स्तर  पर  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे ंआवश्यक  नेतृत्व  प्रदान  करेंगे  ।

 ]  मु

 थ्रो  अव्युल  रशोद  काइलो  :  जनाबे  मुल्क  के  अन्दर  जो  बेरोजगारी  बढ़ती  जा

 रही  है  और  इस  बिना  पर  कि  हमारे  हजारों  लाखों  तालीमयाफ़्ता  नोजबान  जो  कालेजों  भौर  बाकी

 इंस्टी  ट्यूशंस  से  फारिग  होकर  बाहुर  भआ  रहे  हैं  उनमें  अक्सर  बेकारी  बढ़ती  जा  रही  है  और  मैं  समझता

 हूँ  कि  मन  रिसोर्सेज  मिनिस्ट्री  की  कामयाबी  इस  बात  से  परसी  जाएगी  कि  किस  हद  तक  मुल्क  बे
 अन्दर  से  बेरोजगारी  खात्मा  हो  रहा  है  मैं  समझता  हूं  कि  बुनियादी  मकसद  एजुकेशन  का  यह  होना

 चाहिए था  कि  हम  कितने  लोगों  को  हर  साल  एजकेशन  से  फा  करने  के  बाद  उनको  रोजगार  देते

 अगर  एजूकेशन  का  मकसद  सिर्फ  बो  एम  करने  के  बाद  उतको  बेकार  बना  देना  है  तो  यह  पूरे
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 कौम  को  ताकत  और  उनके  बसायल  का  नुकसान  करने  के  बराबर  लिहाजा  मैं  चाहुंगा  सरकार  अपनो

 पालिसियांँ  बनाने  से  खासतोर  से  एजुकेशन  के  सेक्टर  यह  देव  ले  कि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा

 लोगों  को  रोजगार  के  बसायल  फराहम  करती  है  ।  फक्त  ग्रेजुएशन  करा  देने  से  बेरोजगारो  बढ़  रही  है

 और  मूल्क  का  फायदा  नहीं  हो  रहा  है  ।

 मैं  आपके  जरिए  सरकार  को  तबज्जह  जामिया  मिलिया  यूनिवर्सिटी  की  तरफ  ले  जाना

 हमारे  मिनिस्टर  साहब  इस  बात  से  वाकिफ  हैं  कि  हिन्दोस्तान  की  आजादी  की  जहो  जहद  में  गांधी  जी

 ने  कुछ  खास  हमारी  तालीम  को  बुनियाद  रखने  के  लिए  ओर  हमारे  जहन  को  बेदार  करने  के  लिए

 हिन्दोस्तान  की  आवादी  आने  वाले  दोर  के  मुताबिक  जो  हमारो  जरूरियात  थीं  उनमें  से  एक  चीज

 जामिया  मिलिया  को  भी  समझा  था  और  महात्मा  गांधी  ने  उसका  इनीशिएटिव  लिया  था  ।  मोजाना

 मोहम्मद  महमूदुल  हकीम  अ्रजमल  खां  जैसे  बहुत  बड़े  नेशवलिस्ट  लीड  ने  इसमें  पहल  की

 ओर  इस  इस  इन्स्टीट्यूशन  को  कायम  उसके  बाद  1920  से  बाकायदा  इसने

 काम  करना  शुरू  किया  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  हमारे  राष्ट्रपति  डा०  जाकिर  हुसेन  ने  एक

 जमाने  में  40  रुपए  को  मुनाजिमत  इस  इदारे  को  चलाने  के  लिए  कुबूल  को  थो  और  इस  तरीके  से  अपनी

 अपना  खूने-जिगर  इश्न  तन््जीम  पर  सरफ  किया  ताकि  हिन्दुस्तान  में  इस  आ।प्रेना  इजेशन

 जिसका  नाम  जामिया  मिलिया  यूनिवर्सिटी  तरक्की  मिले  ।  लेकिन  मैं  बहुत  दुःख  के  साथ  कहना  चाहता

 हूं  कि आज  इस  दिल्ली  में  दिल्ली  यूनिवर्सिटी  1922  में  जवाहर  लाज  नेहरू  यूनिवर्सिटी  भी

 इन  यूनिवर्सिटिपों  की  बड़ी  तरक्की  हुई  उनको  बड़ी  उन्नति  हुई  सरकार  ने  बेतहाशा  पैगा  उन  पर

 श्र  उनका  डेंवलपपेंट  हुआ  पर  यह  कितने  हैरत  को  बात  है  कि  आज  जामिया  मिलिया

 यूनिवर्सिटो  को  सरकार  ने  अभो  तक  तस््लीम  नहीं  किया  यह  इंतिहाई  अफप्तीस  की  बात  है  कि

 हमारी  ऊपर  की  सतह  पर  जो  हमारी  पालिसीज  मुरत्तब  हो  रहो  है  उसमें  यह  दीदो-दानिस्ता  गलत

 तरीका  अख्तियार  किया  जा  रहा  है  और  यह  चीज  हो  रही  है  जिसको  दुरुस्त  करने  के  लिए  मैं  भाहूंगा

 जामिया  मिलिया  यूनिवर्सिटी  को  उसका  वह  मुकाम  और  वह  स्टेट्स  भधिलना  चाहिए  जिसकी  कि  वह

 मुस्तहक  है  +

 मैं  यह  भो  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  मुल्क  में  अमली  तोर  पर  दो  जबानें  सरकारी  जबान  के  तौर

 पर  कुबूल  कर  ली  गई  अग्रेजी  ओर  हिन्दी  हिन्दुस्तान  जैसे  बहुत  बड़े  मुल्क  जिसके  अपने

 रिसोर्सेज  महदूद  जिसकी  अपनी  मुश्किलात  ज्यादा  देर  तक  दो  जबानों  को  नहीं  चलाया  जा

 झाने  वाली  नसलों  के  लिए  हिन्दुस्तान  में  दो  जबानें  हम  सरकारी  जबान  के  तौर  पर  नहीं  रख  सकते

 यह  बहुत  बड़े  खतरे  को  बात  इसने  मुल्क  को  दो  हिस्सों  दो  नजरियों  में  तकसीम  कर  दिया  अगर

 हिन्दी  करोड़ों  लोगों  को  जबान  है  ओर  इसको  पूरे  मुल्क  में  ओर  विधान  में  तस्लीम  किया  गया  है  तो

 कोई  वजह  नहों  है  इसको  सरकारी  जबान  के  तौर  पर  क्ष्यों  न  कुबूल  कर  लिया  मैं  समझता  हूं  कि

 अमली  तौर  पर  हिन्दी  जबान  को  आपने  वह  वह  मनसब  नहीं  दिया  है  जिसका  कि  कांस्टोट्यूशन

 मुल्काजी  मैं  देखता  हूं  कि
 जितने  भी  कांपिटीटिव  इम्तहान  चाहे  पब्लिक  सविस  कमोशन  के

 इम्तहान  हों  या  जितने  भो  प्रेस्टीज  के  इम्तह्वान  होते  हैं  उनमें  हिन्दी  के  मुकाबले  में  अंग्रेजों  को  सदकत

 हासिल  होती  अंग्रेजी  छाई  रहती  है  ।  उसका  नतीजा  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  लोग  अंग्रेजी  पर  उबूर
 नहीं  हमारे  नोजवान  जो  बड़े  बड़े  जहनो  बा-सलाहियत  हैं  लेकिन  जिनको  अंग्रेजी  पर

 उब्र  वे  महज  इसी  वजह  से  पीछे  रह  जाते  हैं  क्योंकि  उनका  अंग्रेजी  पर  काबू  नहीं  अंग्रेजी  उनकी

 जवान  नहीं  उस  जुम॑  को  सजा  में  हमारी  नसलें  तबाह  हो  रहो  हैं  ।  मैं  सरकार  को  वार्न  करता  हूं  कि
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 उसे  यह  फंतला  करना  या  तो  आपको  फिर  विधान  बदल  कर  अंग्रेजी  को  सरकारो  अबान  बनाता
 पड़ेगा  जोकि  मुल्क  के  लिए  एक  खतरे  की  निशानी  मेरा  ख्याल  है  अंग्रेजों  को  जो  लिगेसीज  हैं  जिन्होंने
 दबा  रखा  है  हमारी  तहजीबव  ओर  तमहुन  को  आगे  बढ़ने  उसमें  भी  अंग्रेजी  एक  रुकाबट  बन  रही
 इसलिए  इस  मामले  में  मैं  चाहृंगा  कि  आप  जबान  के  पिलसिले  में  कोई  फंसला  करें  ।  इसके  साथ  ही  साथ

 मैं  यह  भी  अर्ज  करना  चाहूंगा  अपने  हा  मन  रिसोस  मिनिस्टर  बड़ी  नम्नता  के  साथ  कि  हिन्दुस्तान  के

 शुमाल  में  उर्दू  जब्रान  बोली  जा  रही  करोड़ों  लोग  इस  जवान  को  बोलते  कि  ह्ा,मन
 श्सोस  मिनिस्टर  भी  उर्द  जबान  के  माहिर  हम  सरकारी  तौर  पर  गालिब

 किराक  गो  रखपुरी  को  बड़ा  एन्करेज  कर  रहे  इन्टरनेशनल  कांफ्र  न््सेज  दिल्ली  में  हो  रही  लक्षमऊ

 में  हो  रही  हैं  ।  +छले  दिनों  फेज  अहमद  फंज  पर  एक  बहुत  बड़ा  मेमीनार  लखनऊ  में  किया  जिसमें

 उनकी  बेगम  अलिस  फंज  को  लाहोर  से  बुलाया  गया  ।  उस  सेमीतार  में  यह  बताया  गया  कि  यह  जुबान
 हमारो  है  और  ये  शायर  हमारे  इकबाल  जहां  से  अच्छा  हिन्दुस्तान  हमाराਂ  कहने  वाला  शायर

 हिन्दुस्तानी  यह  जूबान  हमारी  है  और  इसको  अपनाना  चाहिए  |  लेकिन  क्या  इस  जुबाम  को  तरक्की

 इस  तरह  से  मुभकिन  आपने  यू०  एम०  पो०  और  दिल्ली  में  अभी  तक  इसको  दूसरी

 जुबान  के  पर  कबूल  नहीं  किया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 इस  मुल्क  में  दस  करोड़  से  ज्यादा  लोग  उर्दू

 जबान  बोलते  हैं  ।  अगर  उनकी  जुबान  को  दूगरी  सरकारी  जबान  के  तौर  पर  मंजूर  किया  जाए  तो  हिन्दी
 फो  कोई  नुकसात  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उर्दू  को  घिक्कार  कर  हिन्दी  भी  तरक्की  लॉपसाइडेड
 हो  रही  हिन्दी-उ्दूं  एक  जुवान  है  ।  उर्दू-हिन्दी  का  चोली-दामन  का  साथ  हिन्दो  और  उर्दू  में  इतना
 अन्तर  जरूर  है  कि  यह  दो  लिपियों  में  लिखी  जा  रही  लेकिन  उर्दू  और  हिन्दी  का  संगम  हिन्दुस्तानी
 आज  हम  तकरीरें  कर  रहे  जो  भाषण  हिन्दुस्तान  मुल्क  में  दिए  जा  रहे  हैं  और  जो  हिन्दी-उर्द्  अखबारात
 छप  रहे  वह  इसी  आसान  जुबान  में  ऊप  रहे  पूरे  हिन्दुस्तान  में  अगर  कोई  जुबान  ड्रामा
 और  हमारी  पडहिलिक  लाइफ  तो  हिन्दुस्तानो  यही  हिन्दुस्तानी  हिन्दी  बौर  उर्द  का  शी  राजाबन्दी

 मरकजी  रारकार  को  इस  ओर  तवज्जह  देनी  मेरी  यह  भी  गुजारिश  है  कि  हमारे  बच्चों
 को  मादरो-जुब/न  में  तालीम  मिलनी  चाहिए  ।  लेकिन  अफसोस  की  बात  है  कि  आईन  के  शेड्यूल  में  दर्ज

 होने  के  बावजद  भी  उर्दू  के  साथ  डिसक्रिमेशन  क्यों  हो  रहा  मैं  मरकणी  सरकार  से  गुजारिश  करूया
 कि  उर्दू  की  तरक्की  ओर  उसको  आगे  बढ़ाना  इतना  काफो  नहीं  बल्कि  आने  वाली  जो
 हमारी  उर्दू  पढ़ी-लिखी  उनको  पता  चले  कि  उर्दू  में  तालीम  ह।सिल  करमे  के  बाद  उनको  इस
 किस्म  की  अशो  रेंस  मोजुद  है  कि  इस  जुबान  में  पढ़ने  के  बाद  उनक  लिए  नोकरों  के  दरवाजे  तरक्की  के
 रास्ते  खुले  हैं  ।

 साथ  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  कल्चरल  हैरीटेज  की  तरफ  ज्यादा  तवज्जह्
 नहीं  दी  जा  रहो  जम्पू-काश्मीर  को  रियासत  खुदा  के  फजेल  से  हिन्दुस्तान  को  प्राचीन  संस्कृति  का
 सबसे  बढ़ा  गहवारा  आर्कलॉजीकल  डिपार्टमेंट  और  बाकी  हृदारे  इस  मामले  में  अपनी  जिम्मेदारी  को

 पूरा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  श्रीनगर  में  आप  घूमें  और  बेली  में  जाकर  पांडवों  के  वक्त  की  प्राचीन
 यादगारें  चाहे  अबन्ती पुरा  हो  और  चाहे  पट्टन  आस-पास  के  खण्डरात  में  बत्तियां-क्री-बस्तियां
 निकली  जो  पुराने  वक्त  को  हैं|  कनिष्क  के  दोर  से

 ओर  उससे  भी  पहले  के  वक्त  की  लेकिन
 मरकजी  सरकार  की  लापरवाही  ओर  तवज्जहू  न  देने  को  वजह  से  हमारी  कल्चर  की  वरासत  और
 निशानियां  मिटती  जा  रही  इसलिए  मैं  आनरेबिल  मिनिस्टर  से  गुजारिश  कहूंगा  कि  वे  इस  तरफ
 तबज्जहू्  दें

 ।



 15  1910  अनुदानों  की  1988-89

 4.  Ay  we:

 5४2०  ee lp  ८२८  LLU  sl  ८-  SNe  PL  ५७४),

 SOO be  2  ८०/७५/००००  Lo  ६,  ४  «  Re"  01.31

 NGOS od  IST  ०/००८/  ५८  1  +  7०  ५७७/८

 Cis hm  ८.  ०४1  ८  ell’  wi
 6  ७  pial

 बी  ४५  ८-८ ७०८
 /  (५  ४/  (८ -॥.77

 6,  /  SU  ८/६.७  te  (AS  (८.०८  (४५४०  ८

 ८...  feos  (0  pa  nti  7  ८2...

 #  ०2  ८!  भा  US  ६  iis  ahr  (०...४८...  Sy!

 Ls  C1  हा  Kort  lin  ८//./  (८  <-  ८... 2५८४  ४

 २३६०  oS 2 oy  (८2८०  ८०  $i,  (७  ८८६  «  ८  (५

 {f
 lg  ४

 4-०५  fr EU:  ८2४.,,/./  ००६०  «-

 “4-22  OAL  LG Wher  ५  (71८  ८८  ४,  “-  <  <2

 eS  ७./७८:/  २८  ०  ५  oI  Ly  2-  ४  ८  ory

 ४  ०६-2०  SM  ०६  pre  P00  -/.:७

 &  ८.  2.८  NS gery  ८  (0७४७  -  lpia  ४  is

 ४३2  WS  ७2  ।  ४०0  रण  ८.८०  (४०.८:

 ५४...०./  iA  btinr

 BI Wid  ५४४

 Ad Lh Afrਂ  Pel

 62८०९:
 ०८९०:  ०.  ९७:

 191

 ५
 aes

 ५...  घ्

 0

 छू  हर



 झनदानों  की  1988-89  8-89  4  4988

 कक अभय  पिया  «या

 GL Ly  ्प्रयाफ्ए्प्रत  ८  Lehi
 ख्

 Merl
 Soy

 2 fs  (०८/02/०७४०  ८/०  ८४५  rst

 रू

 bi
 702  ०८  ८०..७/८  ६  ८222०४००५७०८०४(-:२२८

 &
 WM, Rho yy Se el Jur  Gb  3

 KOON  FEL  ४८२०७)  OTH AN ४  ७  I!

 ie eo  ४;  ७२  gs y  <-  ८४.2२ en,  ४  ७  Soh

 ्

 he  2.८  ४;  MMS  <-  pt ००  ५  /+  2S]

 |  *-  Sir 1]
 ७.(५००-  = |  2४  (....11../  ७  /<-  --.

 aes  ४४  ७४.0  ५०-<-  (४४४०  ॥५.२..  ५»

 ।
 ७०  ४  2०.५  ed  439  ४४  2....0  6.७५)  -  ॉ्य

 (7  ४.  ८
 Lh pe  क ेडे

 द
 ब्ण्ः  का  ए  ४८  Uf  29  जी  प्र

 ४

 ४ਂ  Sate PP  ४  (४,  Ait  pt)  ७०  212  ला  है

 55  82 %  LL gh  |  Celt  (०-६ (८२०२९ ८ ५/ he Sots PLL १८

 257
 lsat  h  vee  (४,  ser,  fhe.  (202

 wey ASS  ८  ००.०३  ॥,  2  (८७८...  ७
 Sle  SUN

 ४ (८  ००३  OS,  ५/<  ४.०.  PAD  ७०  pat,
 ४

 (0.6  (90/५  &-  (Hos ८-०  ०0७४०८८.////००८  ५.

 कप

 ८.

 27८

 <<--  ७  (८०८८८  RTCA  2/।  (१  «१  ८...»  ARAL  «-())  श्र

 ०८.०  (४  ८.2.  4  ७
 ।

 ९2
 «००  98  ८.

 //#4०५  टी

 192

 ठ धाम



 15  1910  की  1988-89

 जज  ता  पयथफपथथपपमपपिाणयप7पए777ययायए  जज  च्ऊ+चक्तणफजफड्ड:स  न््सजनससआ

 ७५०४  «&#-:4८०८-॥  ०५००८  ८  ८२८/-४-६८  *९५८

 ७२४ ०५), My nae SV #1/ ८.8० Lipase wis

 ४2 BS Om 90S hee  ८  &  KO on  ४०६

 ८  (OT
 ८2४५  ८.2४  ७८9०-८८  Uptime.  ५४  ed

 Si  (७००८२  ०  IP tre / ७  Sake

 yt
 रा  4  ५

 ८:  2।  ४0०४  ७८८  ०७.८  gH  ७221४  4

 Linn  |  ०
 लकी &:..०  ।  4  3-३  ५!  msi  १४  sy  ,

 24 ।
 रु

 /  /  ०  £  वि  (_  /  ८-८८  प्र
 घट  ०५  (//#.  |  ८  /6॥  &  2  -४ -  ०००१३  |  Se  ५  बा $ -_- न न ' A  !

 जदहं (००८७० 2 ५-४ -4 ८८-८६ 2 ४-८ भी ॥ नि ' < डचबह((/॥ ००४८ ८: हा । ०० न कह मै 4 ४.८/ ५ १, 7 ८४८४,» ५८ "(९५ «०-५० 0०.2 2८: + ६८... (५०० बन !“ (५) हुँ हा ५ मं # ता ९, - नि 4 ९, ०. ( ०2०55 ०८ ४५० ४५.०० «2 हि 2, की हि ै 2 (०९, 2.“ है ७2 ४ ४ ४ਂ */ ७०८ या है ५ मे ५ २ ८ ह हा ० ् छं 2 फूड का जा “ (5 ८.४ 0 ९2 ८ ४-2 के । +2)/०- 7 भा 2०, 5, > / ८7 ४८26 (4९८ ००४४८ “2 ५ 2 (.- (2 कि ४. #४- ८2 ता न् )८ ८ ५ || ४ (2 (/ 42५४४, (० 74 4 कक मन 2८५०) 4 2 | ४ ह » हि >> ९. 2 «2 रॉ <- ५० ०१०२० ४४ ०४०८ ((/०५॥/+० ०७ 2५



 श्रम॒दानों  की  1988-89  4  1988
 लत  तन नननाननकमीीनानननकीयीीीनीीनीनीणयीयनीीणयययननीनीीीी--'ीझ

 ae
 स्

 ओर  हि  जा

 NN  AW Ie  SL yl rs  |  अ

 ८०४७०:४४५.०/८०५०  /(८/2-१  ७०८४:  Sy  arb ces  La

 ४  Sap

 fy Son  Ptr  nist  SAHA
 शर

 ys

 Se BU Ia bei  fuer gaia  ५४  2०:४८»  2०2..22%  wet  ५७८०

 बम
 Poi shige ule  (7  leNIpA  ९  ysl  ary

 ९
 3

 कक ्भ्च्य

 रु
 Ct व्य

 कम

 wee
 (/

 |  75  १.  2
 //८-:  22  तट  ४१  |  /  >>  ७1७५५ ४८००६: |, ७2९०० at Meee lca. Sis  op

 >

 apo?  6.00  Gay 0०.०८: ८४८  27»  “8 बा

 ८८८  ~  220८०  7222

 ५०-८५: Es  मर  ड््ा  a  ः
 5  SM

 porn

 7  8४0  ।  (७१/  2७  gay:  S|  Fosfon  )+  २  (2  ५८०  Uso  4-  bt  हि
 ५  ete  »  ot

 ८</०१०१८५०
 (|  ० fed  uf  ५ Z3 ree. 4 iS!  Laat  :

 <  ४४,  ८.  ८०  ५५०४८  2}  poli  (  (  gi  Sat  en  ह
 od!  री  6

 मं
 |
 मर

 ०  Vide al  a  7<..2  9५)

 (४#  (५  (7  *५2(.०
 बा  न

 जश्न  |  7  7  .  ५०  «६-०  ५
 bis

 ८  «  Zo  +  ४:
 की  lowly  ५

 47९५४?
 न्रीं  ्र  रा

 ।

 दे

 ७४ ५2: ८  ६  ८.  मई  ४  27027  2७५

 IG LL  ut fa3L Saf ie LENG  ५

 |  गैर  2  रा  «YI  SAS

 का
 ६  YRS



 15  1910  अनुदानों  को  8०89
 राणा

 मानव  संसाधन  विकास  मन््त्रालय  में  युवा  कार्य  भोर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  सारप्रेट  :  उपाध्यक्ष  जहां  तक  अथवा  खेल

 ee  —

 या  युवा  मामलों  के  बारे  में  अभी  बहुत  अधिक  मुद्दे  नहीं  उठाए  गए  इसलिए  मुझें  बहुत  अधिक

 प्रश्नों  के  उत्तर  नहीं  देने  ।  परस्तु  मैं  विभाग  के  उन  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  के  बारे  में  बताने  के  लिए

 हस्तक्षेप  कर  रहा  हूं  जो  मानव  संसाधन  बिकास  का  एक  हिस्सा  है  ओर  हमारे  कार्य  का  भी  एंक  अंग

 जहां  तक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  नई  शिक्षा

 नीति  में  महिला  महिलाओं  के  लिए  तकनीकी  शिक्षा  तथा  महिल!ःओं  एवं  लड़कियों  के  लिए  लिग

 के  आधार  पर  भेदभाव  करने  को  प्रवृति  को  दूर  करने  के  एन०  सी०  आर०  टो०  में  एक  विशेष  सेल

 बना  कर  विशेष  बल  विया  जा  रहा  है  ।  एन०  सी०  आर०  ई०  टी०  पाठ्य-पुस्तकों  को  जांच  करतो  है  ।

 मैं  कहुंगी  कि  विगत  में  पाठ्मपुस्तकों  के  माध्यम  हो  सकता  है  मनजाने  में  म्ट्लि।भों  के  बिरुद्ध  हूं
 समाज  में  कुछ  भेदभाव  अथवा  पूर्वाग्रह  को  प्रवृत्ति  का  प्रचार  किया  जा  रहा  ares  कुछ
 राज्यों  ने  प्राथमिक  स्तर  के  अध्यापकों  के  कुछ  पद  महिलाओं  के  लिए  आरक्षित  करने  के  लिए  कदम

 उठाए  ये  जो  कि  एक  अत्यन्त  स्वस्थ  प्रवृत्ति  थो  क्योकि  प्राथमिक  स्कूल  स्तर  पर  अधिक  महिलाओों  को

 अध्यापत  काय॑  देते  से  विशेषतोर  पर  देहाती  इलाकों  में  अधिक  लड़कियां  प्राथमिक  स्कालों  में  प्रवेश

 लेंगी  ।  इसके  अतिरिक्त  गेर-ओऔपचारिक  खुला  विश्वविद्यालय  महिलाभों  के  लिए

 गहन  पाठ्यक्रम  सभी  को  भोर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  भोर  मैं  जानतो  हूं  कि  आगामी  बर्षों  में

 साक्षर  महिलाओं  की  संख्या  बढ़  गी  ।

 जहां  तक  महहला  विभाग  का  सम्बन्ध  मुझे  यह  घोषणा  करते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  पिछले

 छह  महोनों  में  इस  विषय  में  बार-बार  प्रश्न  पूछे  गए  हैं  कि  राष्ट्रीय  समिति  जो  पहले  उसका

 पुनगंठन  नहों  किया  गया  है  ।  प्रधांनमन्त्री  की  अध्यक्षता  में  हाल  हो  में  इसका  पुनर्गठन  किया  गया  है  ।

 इसमें  महिला  विकास  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  विशेषज्ञों  को  लिया  गया  है  ।

 महिलाओं  को  मौजूदा  योजनभों  ओर  कारयंक्रमों  की  पुनरीक्षा  करने  भौर  यह  पता  लगाने  के

 लिए  कहां  भोर  क्यों  वे  सफल  नहीं  रहे  हैं  ओर  क्या  किया  जाना  शेष  एक  राष्ट्रीय  कोर  प्र  प

 कुछ  ही  माह  पूर्व  गठित  किया  गया  है  ताकि  2000  ई०  तक  महिला  विकास के  क्षेत्र  में  कुछ  ठोस

 परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  ।  कोर  प्र,प  ने  अपनो  रिपोर्ट  पेश  कर  दो  है  भोर  उसने  कुछ  सुधारात्मक

 कुछ  सकारात्मक  इस्तक्षेप  तथा  मौजूदा  योजनाभोों  तथा  कार्यक्रमों
 मे ंमहिलाओं  की  प्रगति  के  बारे  में

 अधिक  बल  देने  की  सिफारिश  को  है  ताकि  विशेषतोर  पर  महिलाएं  लाभान्वित  हो  सकें  ।

 ]

 क्री  राजकमार  राय  :  आप  दो  महिला  मिनिस्टरों  के  कोई  महिला  सदस्य  इस

 सप्तय सदन  में  नहीं  हैं  ।

 थी  ए०  ई०  टो०  बेरो  :  कृपया  इस  बात  को  नोट  कीजिए  ।
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 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  बात  यह  ९  किये  स  मधी  नधित्य  ब  र्ती  ।

 श्रीमतो  सारप्रंट  हो  सकता  है  कि  जहां  तक  इन  मुहों  का  सम्बन्ध  है  पुरुषों  का
 सहयोग  अत्पन्त  आवश्यक  मैं  भापकी  आभारी  हूं  कि कम  से  कम  आप  तो  यहां  हैं'*'मुझे
 आशा  हैं  कि  इससे  अगली  योजना  की  पृष्ठभूगि  तैयार  होगी  जिसे  तेयार  किया  जा  रहा  है  क्योंकि
 निश्चित  रूप  से  इससे  कुछ  आंकड़े  और  शायद  कतिपय  मागगंदर्शी  सिद्धान्त  प्राप्त  होंगे  जिनसे

 महिलाओं  के  कार्यत्रमों  में  सुधार  पिछले  वर्ष  हमने  महिला  कदियों--गजरबन्द  महिलाओं  के  लिए

 न्यायम्रति  कृष्णा  अय्यर  आयोग  गठित  किया  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दो  है  भोर

 सिफारिशों  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  और  यह  सुनिश्चित  करते  के  लिए  एक  अन्तः  मन्त्रालयी  ग्रूप
 गठित  किया  गया  है  कि  कुए  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  भोर  केन्द्रीय

 मन्त्रालयों  द्वारा  केसे  सकारात्मक  हस्तक्षेप  किया  जा  सकता  है  |

 स्वनियोजित  महिलाओं  के  बारे  में  एक  राष्ट्रीय  आयोग  गठित  किया  गया  था|  इसने
 अभो  अपनी  रिपोर्ट  पेश  नहीं  को  है  |  श्रीमती  ईला  भट्ट  इस  आयोग  को  सभापति  अन्तिम  रिपोर्ट

 जुलाई  के  पहले  ATE  तक  तैयार  हो  जाने  को  भाशा  है  ।

 महिलाओं  को  रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  हमने  कुछ  नये  कार्यक्रम  चलाए
 एक  कार्यक्रम  महिला  विकास  निगपों  को  स्थापना  है  जिनमें  51  प्रतिशत  निवेश  राज्य  सरकार

 करती  हैं  ओर  49  प्रतिशत  अनुदान  केन्द्र  सरकार  देती  ऐसा  इसलिए  किया  गया  है  ताकि  हम  न

 केवल  वित्तीय  सहायता  ही  प्रदान  कर  सके  बल्कि  महिलाओों  के  रोजगार  के  नये  लघु  उद्योगों
 का  अभिनिर्धारण  भी  किया  जा  सके  ।  यह  डिजाइन  विपणन  ओऔर  अन्य  प्राविधिक  सहायता
 में  भी  मदद  देगा  जो  न  केवल  महिलाओं  को  लघू  परियोजनाएं  स्वयं  लगाने  में  सहायता  देगा  बल्कि

 उन्हें  नये  क्षंत्रों  में  बेहतर  रोजगार  प्राप्त  करने  में  प्रशिक्षण  भी  देगा  ।

 हमने  संसद  ओर  उसके  बाहर  से  आये  सुझावों  को  देखते  हुए  विद्यमान  योजनाओं  में  से  कुछ  को
 भ््विक  व्यवहाय  भोर  सक्षम  बनाने  का  प्रयर्न  किया  कार्यंेशील  महिला  होस्टलों  को
 योजना  हमने  दम  आय  वर्ग  की  महिलाओं  के  लिए  उनको  अधिक  लाभकारी  बमाने  के  लिए
 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  संशोधन  किया  देश  के  विभिन्न  भागों  में  रह  रहो  विधवाभों  तथा
 पिशेषकर  युबा  विधवाओं  के  बारे  में  जिन  समस्याओं  पर  चर्चा  हुई  उनको  देखते  हुए  कार्यंशील

 महिला  होस्टलों  में  दुखी  विधवामों  के  लिए  कुछ  सोटें  आरक्षित  करके  उन्हें  उनमें  स्थान  दिलाने  के  लिए
 कुछ  कदम  उठाये  हमने  महिलाभों  में  चेतना  पेदा  करने  ओर  शिक्षा-ओपचारिक  तथा  अ्रनौपचारिक
 दोनों  के  विशेषकर  कानून  विषयक  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  भोर  स्वेच्छिक  संगठनों  और  समाज
 कल्पाण  बोडों  द्वारा  प्रदान  की  नाने  वाली  सहायता  सुविधाओं  को  जानकारी  देने  के  लिए  एक  बुहद
 कार्यक्रम  शुरू  किया  परामर्श  केख  ओर  ये  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  बहुत  लोकप्रिय  हो  गए  हैं  मोर  महिला
 वर्गों  ओर  व्यचित  महिला  के  लिए  बहुत  अधिक  लाभकारी  सिद्ध  हो  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  कानून  का  सम्बन्ध  सभा  में  कुछ  संशोधनों  ओर  नए  सती  निरोधक
 जो  संसद  में  लाया  गया  पर  चर्चा  हो  चुको  मैं  यहां  इस  पर  बिस्तार  प्ले  चर्चा  नहीं  करना

 चाहता  क्योंकि  संशोधनों  ओर  नये  बिधेयकों  पर  चर्चा  के  दोरान  इन  पर  विस्तार  से  बहस  ह्दो  चुको  है  ।
 मैं  केबल  यह  कह  सकती  हूं  कि  हमारी  समस्या  कानूम  से  सम्बन्धित  नहीं  है  बल्कि  उसका  क्रियान्वयम
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 तजा  जप  कि  हए७एएएएएएए॑एाएणएल्रश्न्रएणणणछणछा

 है  भोर  हम  बहुत  अधिक  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  राज्य  सरकारें  विद्यमान  समस्याओं में  से  कुछ  की  तरफ

 ध्यान  दें  क्योंकि  हमें  उनके  सहपोग  की  भावश्कत्त  विधान  को  अधिक  प्रभावकारी  बनाने  के  लिए

 हन  उपायों  के  क्रियान्दयन  में  न  केवल  उनके  सहयोग  को  आवश्यकता  है  बल्कि  इनके  क्रियान्वयन  में

 उनके  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेगे  को  भी  आवश्यकता  हमने  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  महिलाओों

 के  लिए  गृह  के  द्वारा  महिलाओं  को  सहायता  करने  के  लिए  अपने  कार्यक्रमों  का  विस्तार  किया  दे  ।

 हमने  रोजगार  के  लिए  प्रशिश्षण  सहायता  नामक  कार्यक्रम  भो  प्रारम्भ  किया  है  भौर  इसका  विस्तार

 कर  रहे  जिसमें  जंसा  कि  हम  जानते  कतिपय  अन्य  सामाजिक  बुराईयाँ  का  सामना  करने  में

 संभवतः  मदद  शिलेगी  क्योंकि  महिलाओं  की  भाथिक  स्थिति  उनकी  सामाजिक  स्थिति  से  जुड़ी  होती

 है  जब  आप  महिलाओं  पर  होने  वाले  अत्याचारों  या  उनसे  संबंधित  अम्य  समस्याभों  पर

 विचार  करते  हैं  तो  यह  चोतरफा  आक्रमण  होना  चाहिए  ।

 दहेज  कानून  संशोधित  क्रिया  गया  परन्तु  इसके  क्रियास्वयन  में  आने  वाली  समस्याओं  से

 आप  अवगत  इसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  समाज  इसके  बारे  में  सचेत  नहीं  है  परन्तु  इसकी  वजह

 यह  है  कि  प्रक्रियाओं  ओर  प्रोत्साहक  तंत्र  को  मजबूत  करने  को  आवश्यकता  है  ताकि  महिलाएं  पारित

 किए  गये  विधान  से  लाभ  उठा

 श्रो  वौर  पेन  (  :  कारण  यह  है  कि  कानून  के  प्रावधान  कठोर  नहीं  हैं  ।

 श्रीमतो  मारप्रंट  आल्वा  :  उन्हें  गत  वर्ष  संशोधन  के  बाद  काफी  कठार  बना  दिया  गया  है  ॥

 परन्तु  णदि  ओर  सुझाव  भी  जिनको  आग  समझते  कि  हमें  ध्यान  देता  चाहिए  सो  उनको

 सुनने  और  यह  देखने  कि  विद्यमान  विधान  में  कंसे  सुधार  लाया  जा  सकता  हम  हमेगा  तैयार

 परन्तु  मैं  एक'''**ਂ  )

 झो  सेफह्ीम  चोघरो  :  लेकिन  सती  कानून  को  क्या  हुआ  ?

 क्रीसतो  सारप्र£  काल्वा  :  गेर-सरकारी  सदस्य  विधेयक  सभा  वे  समक्ष  लाया  जा  रहा  है  और
 आप  इस  पर  छर्चा  कर  सकते  देबराला  की  पिछली  सती  बटना  के  बाद  ऐसा  कुछ  भी  घटित  नही

 हुमा  है  जो  यह  सिद्ध  करे  कि  विद्यमान  कानून  लाभकारों  नहीं  संत्द  के  प्रत्येक  सत्र  में  कानून
 को  बदलने  और  नियमों  को  संशोधित  करने  के  प्रयत्न  का  कोई  फायदा  नहीं  इसमे  पहले  कि  हम
 विद्यमान  कानूनों  में  परिवर्तत  की  बात  हमें  यह  देखना  होगा  कि  कंसे  भोर  कहां  असफल  रहा
 है  ।

 जहाँ  तक  बच्चों  के  कार्यक्रमों  का  सम्बन्ध  है  तो  और  जो  सबसे  अधिक  लोकप्रिय  तथा  जिनके

 लिए  मुझे  संसद  सदस्यों  से  सबसे  भधिक  अनुरोध  प्राप्त  होते  वे  समन्बित  बाल  विकास  सेवाएं  है
 अर्थात  बाल  विकास  सेवा  खण्ड  !  मैंने  धार-बार  कहा  है  कि  हम  जन-जाति  खण्डों  को  अनुसूनित-जा  ति
 खण्डों  को  भोर  शहरी  गन्दी  धस्तिथों  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।  हम  यह  देखने  का  प्रयश्त  कर  रहे  हैं  कि

 हम  किस  प्रकार  इन  कार्यक्रमों  को  सब  पर  लागू  करें  जिससे  जहां  तक  संभव  हो  1990  तक  इन  सबको

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाया  जा  सके  !

 श्रीमती  कल्पना  देवी  भोर  श्री  वी०  सी०  जैन  जो  यहां  नहीं  स्रमन्वित  बाल  विकास

 सेवाएं  छण्डों  के  बारे  में  विशिष्ट  मुद्दे  उठाए  थे  |  श्रीमती  कल्पना  देबी  ने  कहा  था  कि  इनकी  प्रगति
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 न  ॉोोओ

 इतनी  कम  है  कि  इनका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़  रहा  मैं  सिफ  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमने  1975
 में  33  ब्लाकों  के  साथ  इस  कार्यक्रम  की  शुरूआत  को  थी  ओर  छठी  योजना  की  शुरूआत  में  उस  समय
 देश  में  कुल  150  खण्ड  थे  ।  1987  हम  1,480  खण्डों  तक  पहुंच  चुके  ओर  नये  खण्डों
 को  शामिल  हम  1,708  छण्हों  तक  पहुच  सकंगे  जिनमें  218  राज्यक्षेत्र  में  मैं  यह  नहीं  कह
 सकती  कि  प्रर्गात  अच्छी  नहीं  रहीं  परन्तु  मैं  निश्चित  रूप  से  प्रत्येक  से  सहमत  हैँंगी  कि  इस
 क्रम  का  आगे  विस्तार  किया  जा  सकता  बशतें  योजना  भायोग  हमें  आवश्यक  घनराशि

 भाप  थानते  हमेशा  कम  मिलती  है  ।

 हमने  इस  वर्ष  विशेषरूप  से  40  परियोजनाएं  गुजरात  ओर  राजश्थान  के  धुश्षाप्रस्त  क्षंत्रों  के

 लिए  आवंटित  की  हमने  यहां  तक  कि  प्रशिक्षण  आदि  प्रक्रियाओं  को  भी  छोड़  दिया  है  क्योंकि

 इसकी  तात्कालीक  जावश्यकता  थी  ओर  वे  सूखा  के  दोरान  गुजरात  ओर  राजस्थान  के  बुरी  तरह  से

 प्रभावित  क्षंत्रो  के  बच्चों  को  देखभाल  कर  सके  ।

 श्री  जेन  ने  विशेषतोर  पर  राजस्थान  के  दो  जिलों  की  परियोजनाओं  के  बारे  में  पूछा  वे
 अभी  यहां  नहीं  हैं  लेकिन  उन्होंने  बाड़मेर  ओर  जंसलमेर  :  बारे  में  बोला  मैं  यह  तथ्य  रखमा

 चाहूंगा  कि  इन  दो  जिलों  में  सभी  विकास  खण्डों  समन्वित  बाल  बिकांप्त  सेवाओं  के  अन्तगंत  लाया  जा

 चुका  है  ।  उन्हें  बास्तव  म॑ं  कोई  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 बच्चों  के  लिए  अन्य  दो  कायंक्रमों  के  बारे  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  दूसरा  कार्यक्रम  क्रेच
 क्रम  है  जिसका  हम  एक  बड़े  पमाने  पर  विस्तार  कर  रहे  हैं  |  मैं  यहां  तथ्य  और  भाकड़े  नहीं  देने  जा

 रह  हूं  क्योंकि  ये  पहले  ही  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  हैं  ।  ये  बहुत  आवश्यक  हैं  क्योंकि  काफो  संख्या  में

 कम  आय  वर्ग  की  का  यंशोल  महिलाएं  जब  काम  पर  जाती  हैं  तो  उन्हें  इनकी  आवश्यकता  होती  है  ।

 क्रेचों  का  ब्यापक  स्तर  पर  विस्तार  किया  जा  रहा  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसम्नता  हो  रही

 है  कि  प्रारम्भिक  बाल  अवस्था  शिक्षा  और  निगरानो  कार्यक्रम  शिक्षा  विभाग  से  महिला  भौर  बाल

 विकास  विभाग  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  गत  एक  वर्ष  में  हमने  इस  कार्य  क्रम  का  व्यापक  विस्तार
 किया  मैं  समझता  हूं  कि  नई  शिक्षा  नीति  भाने  वाले  वर्षों  में  इस  कार्यक्रम  की  ओर  अधिक  ध्यान
 दिया  जायेगा  ।

 2,00  म०  १०

 जहां  तक  युवा  ओर  खेल  विभागों  का  सम्बन्ध  युवा  कार्य  विभाग  को  सदन  में  अधिक

 ध्यान  नहीं  दिया  क्योंकि  जहां  तक  खलों  का  सम्बन्ध  प्रत्येक
 ब्यक्षित  उसके  परिणामों  की  भोर

 देखता  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  हमने  खेलों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  नये  कार्यक्रम  शुरू  किए  क्योंकि

 हमें  लोगों  को  दस  चित्ता  का  यान  है  तथा  हमें  ढनकी  इस  आलोचना  का  सामना  करणा  पड़  रहा
 कि  खेलों  के  क्षेत्र  में  जो  कुछ  किया  गया  है  वह  उसके  सकारात्मक  परिणाम  पाने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 जंसाकि  मैंने  पहले  कहा  कि  पिछली  योजना  के  बजट  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  33  करोड़  ३०

 की  राशि  नियत  को  गई  जिसे  भ्रब  बढ़ाकर  200  करोड़  र०  कर  दिया  गया  है---इसमें

 मन्त्री  उनके  हस्तक्ष प  के  लिए  धन्यबाद  देना  जो  भ्यक्तिमत  रूप  से  खेलों  में  रुचि  से  रहे  हैं
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 तथा  भब  एकीकृत  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  हैं  ।  अतः  खेलों  के  विकास  के  लिए  घहुत  से

 मामलों  भें  वे  व्यक्तिगत  रूप  से  निर्देश  दे  रहे  हैं  ।

 मुझे  इस  बात  की  भी  प्रसस््नता  है  कि  नई  नीति  के  कारण  भी  खेलों  की  ओर  अधिक
 ध्यान  दिया  जा  रहा  रकलों  में  आखिरकार  इस  बात  पर  बल  देना  आरम्भ  कर  विया  गया  है
 तथा  इस  बात  को  समझा  गया  है  कि  किसी  भी  शिक्षा  कार्यक्रम  में  खेलों  को  अवश्य  शामिल  किया  जाना

 चाहिए  ।  नवोदय  विद्यालयों  में  विशेषरूप  से  खेल-कूद  के  लिए  सभी  प्रकार  को  आधार-भुत  सुविधाएं
 जो  नवोदय  विद्यालयों  के  बिकास  के  लिए  आवंटित  सुविधाओं  का  एक  हिस्सा  होगी  ।  मुझे  आशंका

 है  कि  यदि  कुछ  राज्य  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  नहीं  तो  इन  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  में  पीछे

 रह  भायेंगे  जो  खेलों  के  लिए  उपलब्ध  कराई  जा  रहीं  हैं  ।

 ]
 झ्लो  सत्यगोपाल  स्रिश्न  :  वे  खेलों  में  पहले  से  ही  भागे  आप  चिन्ता  न

 ]

 भरी  सोमनाथ  थढठजों  :  किन्तु  हमें  प्रत्येक  चोज  के  लिए  तो  पूर्णतः  इन्कार  न  करें  |

 झीमती  मारप्रंट  आह्या  :  मैं  तो  कैवल  यह  कह  रहो  हूं  कि  आप  नवोदय  विद्यालय  के

 रिक्त  और  भी  बहुत  सी  चीजों  से  वंचित  रह  खेल  भी  जो  इसके  साथ  चलते  हैं  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसम्नता  है  कि  हमारी  राज्यों  के  युवा  कार्य  तथा  खेल  मन्श्पों  से
 बार  बंठक॑  हो  रही  हैं  जिसके  माध्यम  से  हमें  नियमित  रूप  से  परामर्श  प्राप्त  हो  रहा  यह  बहुत  ही
 खपयोगी  क्योंकि  इससे  हम  धन  सम्बस्धी  तथा  अनुवर्ती  कार्यवाही  सम्वस्धी  अनेक  समस्याओं  पर
 विचार  कर  सकते  तथा  उन्हें  सुलझा  सकते  हैं  ।

 एक  समस्या  तो  यह  है  के  हम  राज्यों  को  परियोजनाएं  आबंटित  करते  सदस्य  हमें  लिखते
 उसके  लिए  धन  की  पहली  किश्त  भेजी  जाती  किन्तु  जब  तक  हम  अनुदान  की  पहली  किएत  की

 डपयोगिता  के  लिए  उपयोगिता  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  न  कर  हम  अनुदान  को  शेध  राशि  को  जारो  नहीं
 कर  जिसके  परिणामस्वरूप  मैंने  पाया  है  कि  देश  में  परियोजनाएं  अधूरी  रह  जाती  हैं  तथा
 साथ-साथ  ही  नई  परिमोजनाओं  के  लिए  मांग  आती  रहती  हमने  अब  गह  मामला  योजना  भ्रायोग
 के  साथ  भो  उठाया  क्योंकि  हमने  पाया  है  कि  राज्यों  में  अधूरा  +रियोजनाए  होने  का  कोई  लाभ

 नहीं  चू  कि  उनकी  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमने  राज्य  सरकरों  से  अपील  की

 है  कि  वे  कम  से  कम  यह  देखे  कि  जो  विवरण  हम  उन्हें  नियमित  रूप  से  भेज  रहे  उत  पर  ध्यान
 दिया  ताकि  हमें  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  वापिस  जानकारी  प्राप्त  होती  क्योंकि  एसा  न  होने  पर

 कि  अ।प  जानते  हैं  दूसरी  किश्त  के  लिए  मार्च  तक  पढ़ें  रटगे  तथा  प्रक्रिया  के  अनुसार
 भगले  वध  में  स्वयंमेव  आगे  नहीं  बढ़ाये  जा  सकते  ।

 मुझे  णह  कहते  हुए  भी  प्रसन््तता  है  कि  हमने  पिछले  थक  चार  देशों  सोवियत  जन

 लनवादी  गण  क्यूबा  तथा  मारोशत  के  साथ  खेल  प्रोटोकोलो  पर  हस्ताक्षर  किये  ऐसी  भौर
 भी  शंभावना  क्योंकि  विभिन्न  देशों  के

 साथ  खेल  सहयोग  के  क्षेत्र  में  रुचि  बढ़ने  से  इस  पर  काफ़ी
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 ध्यान  दिया  जा  रहा  मैं  बंगलोर  में  दक्षिण  केरद्र
 के  विकास  में  सोबियत  संघ  द्वारा  दिये  जा  रहे

 सहयोग  की  विशेषरूप  से  सहायता  करना  जो  खेलों  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रोय
 केन्द्र  के

 उत्कर्ष  के  रूप  में  विकसित  किया  जा  रहा  हमें  खेलों  के  तथा  अन्य  सामान  उ

 प्राप्त  हो  रहा  है  |

 एम०  एन०  आई०  पो०  ई०  एस»  तथा  भारतोय  खेल  प्राधिकरण  का  बिलय  हो  जाने  से

 परस्पर  व्यापन  तथा  भावति  को  बहुत  सी  समस्पाभ्रों  को  सुलझाने  में  सहायता  मिली  है  ।  छः  प्रादेशिक

 केम्द्र  स्थापित  हो  रहे  हैं  ।  पहले  हमारे  पास  ऐसा  केन्द्र  केवल  पटियाला  में  ही  इम्फाल  में  प्रादेशिक

 केन्द्र  का  ओपचारिक  रूप  से  कल  से  तिर्माण  कार्य  शुरू  जब  प्रधान  मंत्री  इम्फाल  में  र/ज्य  सरकार

 द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  75  एकड़  भूमि  पर  उत्तर-पूर्व  केन्द्र  का  शिलाभ्यास  करेंगे  ।  अन्य  वेन््द्र  इस

 प्रकार  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  कलकत्ता  में  पश्चिम  क्षेत्र  के  लिए  गांघीनगर  जेसाकि  मैंने

 पहले  उल्लेख  किया  दक्षिण  के  इसके  अतिरिक्त  गुवाहाटी  तथा  ओरंगाबाद  में  खेलों  के  बिकास

 के  लिए  उपकेन्द्र  बनाये  जायेंगे  ।  मिस्संदेह  दिल्ली  तथा  पटियाला  तो  मुख्य  केन्द्र  हैं  हीं  तथा  शिमला  में

 पव॑तीय  केन्द्र  बनाया  जा  रहा  है  ओर  मनाली  के  लिए  गेम्स  काम्पलेक्सਂ  को  योजना  है
 बम्बई  में  हम  नौका-विह्ठार  केन्द्र  का  विकास  कर  रहे  इसके  अतिरिक्त  सम्थेटिक  ट्रक  तथा  कृत्रिम

 मैदान  बनाए  जा  रहे  इनमें  देश  के  विभिन्न  भागों  के  लिए  नो  की  पहले  ही  मंजूरों  दी  जा  चुकी
 हैं  ।  हमारे  विश्वविद्यालयों  में  57  खेल  फोल्ड  स्टेशन  काम  कर  रहे  हमने  विश्वविद्यालय  अनुवान
 आयोग  के  माध्यम  से  कौलेजों  को  भी  घन  देना  आरम्भ  फर  विया  हम  विश्वविद्यालयों  के

 स््वायत्तता  में  हस्तक्षेप  नहीं  करते  ।  धन  हमारी  ओर  से  विया  जाता  है  तथा  विश्वजिद्ञालय  भे  खेलों  के

 आंतरिक  ढांचे  के  विकास  पर  विशेष  ध्याव  दिया  जा  रहा

 अपने  चयन  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओों  में  भांग  लेने  सम्बन्धी  प्रक्रियाओं  में

 सुधार  लामे  के  लिए  नये  मार्गनिर्देश  तय  कि  :  गये  शायद  आप  विभिन्न  बिचारों  तथा  प्रतिक्रियाओं

 के  सम्बन्ध  में  पढ़  रहे  होंगे  किन्तु  पिछले  एशियाई  खेलों  के  बाद  प्रक्रियाओं  को  और  अधिक  कारगर

 बनाने  के  लिए  तथा  खेलों  और  खेलों  के  विकास  के  कश्दात।ओं  को  अन्य  लाभों  से  बंचित

 किए  गए  निवेश  फे  परिणामों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हमने  ससद  के  दोनों  सदनों  में  को  गई  मांग

 पर  उचित  कार्यवाही  की  है  ।  अतः  हम  भागे  बढ़  हैं  तथा  इन्हें  हम  मार्गनि्देश  नहीं  कहते  ।  हमने  हसे

 श्रेष्ठता  के  लिए  चनोती--“आ  प्रेशन  एक्सीलेन्सਂ  कहा  ताकि  हम  परिणामों  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 मिलकर  काम  कर  सकें  ।  यह  भागामी  तीन  वर्षों  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  है

 हम  1988  में  किसी  चमत्कार  को  आज्ञा  नहीं  करते  ।  ओोलंप्रिक  खेलों  में  हम  सीमित  रूप  से

 भाग  क्योंकि  ओलंपिक  खेलों  के  लिए  कुछ  प्रारम्भिक  मानकों  को  उत्तीर्ण  करना  होता  है  परन्तु  हम

 1990  में  थीजिग  में  होने  वाली  आगामी  एशियाई  खेलों  के  लिए  लम्बी  अवधि  को  तैयारी  कर  रहे

 हैं  )

 इस  वर्ष  भारत  में  कन्षकत्ता  में  दक्षिण  एशियाई  खेल  सफलतापूर्वक  भायोजित  किए  गए  तथा

 केरल  में  राष्ट्रीय  खेल  बहुत  बड़े  स्तर  पर  आयोजित  किए  दिल्ली  में  सभी  खेल  माणेजित  करने  के

 पूरब  परिपार्टी  में  हम  परिवतंन  लाये  हम  देश  के  विभिन्न  भागों  में  खेल  भायोजित  करने  फा  प्रयास ४400  0७
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 कर  रहे  जिससे  कि  न  केवल  रुचि  अपितु  मूलभूत  ढांचे  को  भी  देश  के  विभिन्न  भागों  में

 पहुंचाया  जा  सके  ।

 एन०  एस०  टी०  सी०  योजना  का  विकेन्द्रोकरण  किया  गया  इस  समय  हुमारे  पास  63
 विद्यालय  हैं  जिन्हें  हमने  भारतोय  खेल  प्राधिकरण  के  स्कलों  के  रूप  में  अपनाया  तथा  विशेषरूप  से

 चने  गये  345  बच्चों  को  इन  विद्यांलपों  में  दा्विल  करापा  गया  हमने  स्वयं  महसूस  किया  है  कि

 3  वर्षों  के  अनुभव  से  हमें  स्थिति  का  विश्लेषण  करने  तथा  यह  पता  लगाने  को  आवश्यकता  है  कि  हम
 इन  सभो  विद्यालयों  में  दो  गई  सुविधाओं  में  कंसे  सुधार  ला  सकते  हे  ।  हमने  विशेषज्ञों  का  एक

 छोटा  दल  बनाया  जो  इन  बिद्यालयों  में  जाएगा  तथा  देखेंगा  कि  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 हमने  विशेष  क्षत्र  खेल  योजना  भी  आरम्भ  को  संसद  के  वाद-विवाद  में  खेलों  को

 ग्रामीण  विद्यासथों  तथा  ग्रामीण  क्षत्रों  की  ले  जाने  की  आवश्यकता  का  डल्लेख  किया  गया

 मैं  भापको  बताना  चाहूंगा  कि  हम  बहुत  बड़े  स्तर  पर  इस  कार्य  को  कर  रहे  इस  योजना  का  उह्द  श्य
 आदिवासी  इलाकों  में  से  तथा  ऐसे  क्षेत्रों  में  जिनका  अंवेषण  नहीं  किया  गया  प्रतिभा  की  श्लोज  करना

 जहां  हमें  तीरअपंदाजी  में  बहुत  अच्छी  सफलता  मिलो  है  |  जलक़ोड़ा  केन्द्र  अपंडमान  तथा  अल्लप्पी

 में  खोले  जा  रहे  हम  पूर्थोत्तर  राज्यों  में  सम्पक  खेलों  के  लिए  कार्यबाही  कर  रहे  हमने  लद्ाख
 से  लम्बो  दूरो  के  धावकों  को  लिया  हम  कुछ  परिणाम  प्राप्त  करने  में  सफल  हुए  उदाहरण  के

 लिए  हाल  में  हम  रे  प्रदर्शन  में  सुधार  हुआ  है  तथा  एशियाई  तोरअदाजी  चेस्पियनशिप  में  40  वर्षों  के

 बरद  हुमें  कांरय  पदक  मिला  एक  वर्ष  पहले  हस  विशेष  क्षंत्र  खेलकद  योजना  के  अन्तगंत  एक
 आदिवासी  लड़के  को  चुना  गया  था  ओर  उसे  विशिष्ट  प्रशिक्षण  दिया  गया  |  इस  लड़के  जोकि  एक

 बर्ष  पहले  पत्थरखान  में  पत्थर  तोड़कर  2  रु०  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  कमा  रहा  पदक  आज

 बहू  एक  कांस्य  पदक  जीतकर  एशियाई  प्रतियोगिता  विजय  तक  पहुँच  गया  इस  प्रकार  हम  देखते

 हैं  कि  छात्रावास  बनाने  के  लिए  इस  विशेष  योजना  के  अन्तगंत  प्रतिभा  बिद्यमान  है  ।  हमने  पहले  ही  सात

 छात्रावास  बना  दिए  हैं  ओर  हमें  आशा  है  कि  1990  तक  20  छात्रावास  हो  जाएगे  जहां  पर  काम

 करने  वाले  खिलाड़ी  अथवा  बे  जिनके  अपने  क्षेत्रों  मये  सुविधाएं  नहीं  रह  सकेंगे  ।

 हम  उनका  स्थानांतरण  कराने  अथवा  उन्हें  कोई  रोजमार  दिलाने  का  प्रवन्ध  भो  करते  हैं  तथा  उन्हें

 भोजन  और  आवास  को  निःशुल्क  सुविधाएं  देते  हैं  ।

 एक  वर्ष  पहले  विशिष्ट  प्रशिक्षणों  के  लिए  द्रोणाचायं  पुरस्कार  शुरू  किए  गए  थे  |  हमने

 श॒ष्ट्रीय  प्रतियोगिता  में  पदक  जीतने  पर  नकद  पुरस्कार  भी  शुरू  किये  लेकिन  जो  सर्वाधिक

 प्रिय  कार्यक्रम  रहा  हैं  शायद  वह  है  जिला  स्तर  पर  विद्यालयों  के  लिए  धन  के  पुरस्कार  राशि  ।  भ्राठ

 क्षेत्रों  का चयन  किया  गथा  है  ।  जिला  स्तर  की  प्रतियोगिताओं  को  जीतने  बाले  विद्यालयों  को  अपने  यहां

 खेल  की  बुतियादी  सुविधाएं  बनाने  जुटाने  हेतु  10,000  र०  की  पुरस्कार  राशि  मिलती  है  ।
 ले

 हमने  जिला  स्तर  पर  विद्यालयों  को  पुरस्कार  राशि  के  रूप  में  1,8  करोड़  रु०  इस  व

 यह  राशि  बढ़  कर  2.10  करोड़  रु०  हो  गई  है  जिससे  पता  चलता  है  कि  प्रतियोगिता  में  अधिकाधिक

 जिले  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 हम  पहली  देश  में  भारतीय  बिकित्सा  परिषद  के  सहयोग  से  खेल  कूद  भआयुविज्ञान  में  एम०

 बो०  बी०  एस»  के  पश्यात  एक  दस-मास  का  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किया  है  क्योंकि  हम  यह



 भनुदानों  की  1988-8  9  4  1988

 समझते  हैं  कि  खेल-कद  प्रशिक्षण  और  विकास  में  वेशानिक  भादान  बहुत  आवश्यक  खेल-कूद
 आयातित  उपस्कार  तथा  दीर्घावधिक  प्रशिक्षण  को  समग्र  प्रशिक्षण  प्रक्रिया  का  हिस्सा  बना

 दिया  गया  है  ।

 2 मैं  यहू  कहना  चा  हूंगा  कि  खल-कद  में  हमने  1994  के  राष्ट्रमंडलोय  खेलों  के  आयोजन  का

 प्रस्ताव  किया  है  |  हमें  लगता  है  कि  वतंमान  आधारभूत  सुविधायें  इन  खेलों  के  आयोजन  के  लिए
 र्याप्त  से  अधिक  हैं  ।  हमें  आशा  है  कि  1994  में  हम  राष्ट्रमंडल  खेलों  का  आयोजन  करेंगे  जिससे  हमारे

 देश  की  क्रोडा  सस्कृति  को  नये  आयाम  मिलेंगे  ।

 मैं  यहां  पर  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  पिछले  वर्ष  हमने  संशोधन  कर  दिया  था  कि  ग्रामीण

 खेल  मंदानों  के  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  हम  प्रति  जिला  1.00  लाख  २०  मंजर  कर  रहे  हमने

 महसूस  किया  कि  पूरे  जिले  के  लिए  यह  राशि  काफी  कम  अब  हमने  खण्ड  स्तर  पर  शुरू  किया  है  ।

 अब  प्रत्येक  खण्ड  में  खेल  की  सभी  आधारभूत  सुविधाओं  से  युक्त  एक  केन्द्रीय  स्कूल  होगा  ।

 यह  खण्ड  के  ही  खेल-कद  विकास  पर  ध्यान  देगा  ।

 विशेष  खेल-कद  विकास  क्षेत्र  योजना  भो  बनाई  जा  रही  हैं  जो  अनेक  खण्डों  का  एकोकरण
 करेगी  ओर  जिसमें  हमारे  पास  खेल-कूद  के  विकास  को  सभी  सुविधाओं  सहित

 सम्पूर्ण  खेल  आधारभुत  सुविधा  ढांचा  होगा  ।  इस  प्रकार  इससे  निम्नतम  स्तर  पर  खल-कद  के  विकाप्त
 के  लिए  एक  केन्द्र-बिन्दु  बनाने  का  लक्ष्य  पूरा  हो  सकता  है  ।

 जहां  तक  युवा  कार्यक्रमों  का  संबंध  है  एन०  वाई०  के०  एस०  अब  एक  स्वायतशासी  संगठन  बन
 गया  1990  तक  हमें  देश  के  प्रत्येक  जिले  तक  कार्यक्रम  पहुंचाने  की  भाशा  है  ।  प्रत्येक  जिले  में  युवा
 कार्यक्रमों  के  लिए  2  लाख  रु०  प्रति  वर्ष  का  बबट  होता  है  ।  अब  हमें  इस  बजट  के  पर्याप्त  हिस्से  को

 खेलकूद  विकास  को  भी  आवंटित  करने  को  भाशा  है  ।

 राष्ट्रीय  सेबा  योजना  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  राष्ट्रोय
 सेवा  योजना  के  3.5  लाख  स्वयं  सेवक  अपने  जारी  कार्यक्रम  के  रूप  में  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  में

 भाग  लेंगे  ।  जो  एकीकरण  कंम्प  और  अन्य  कंम्प  लगाए  जा  रहे  वे  अब  केवल  एकीकरण  कंस््प  हो
 नहीं  होंगे  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रोफार्मा  का  पुनःनिर्धारण  कर  रहे  हैं  कि  युवा  इन  क ेम्पों

 में  कुछ  न  कुछ  रचनात्मक  निर्माण  के  लिए  हिस्सा  लें  घाहे  यह  आंगनवाड़ो  बनाना  हो  अथवा  स्थानीय

 जल  निकास  में  सहायता  करना  अथवा  कुछ  भो  हन  कंम्पों  के  माध्यम  से  युवाओों  के लिए  शारीरिक

 श्रमदान  किए  जाने  की  व्यवस्था  हो  ।  ,

 युवा  पुरस्कार  पिछले  वर्ष  भ्रारम्भ  किए  गए  थे  ।  देश  के  सभी  भागों  में  ब्यापक  तोर  पर  अपने

 युवा  कार्यक्रमों  के  रूप  में  युवा  सप्ताह  मनाया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  युवा  छात्राबासों  का  संबंध  भब  हमारे  पास  22  छात्रावास  सात  निर्माणाधीन

 हैं  भोर  भनन्य  आठ  को  मंज्री  दे  दी  गई  ओर  राज्य  सरकारों  द्वारा  भूमि  आबंटन  को  प्रतोक्षा

 का
 है  ।

 मैं  केवल  यही  फह  सकता  हूं  कि  हमें  भाशा  हैं  कि  जैसे-जैसे  हमारे  कार्यक्रम  भागे  ,  भाहे
 ये  असंक्रमणो क  रण  के  कार्यक्रम  पेयजल  के  अथवा  दूसरे  तरह  के  कार्यक्रम  युवाओं  को

 पघ्िक  कार्यक्रमों  में  लगाकर  इनको  भ्यापक  भाधार  पर  कायें  प्रवृत  किया  हमें  विध्यास  है  कि
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 पद्दि  हम  उन्हें  अपने  कार्यक्रमों  के
 माध्यम  से  कार्यप्रवृत  कर  सके  तो  राष्ट्रीय  बिकास  में  एक  प्रचुर  सम्पदा

 का  उपयोग  किया  जा  सफेगा  ।

 थी  अमल  बत्ता  भाजादी  को  दोड़  ।

 श्रीमती  मोरप्र ट  जलवा  :  यह  विषय  मेरे  विभाग  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 भी  सेफुद्दीग  चोधरी  :  यह  खेलकूद  का  लपंग  है

 भी  अमल  आपने  तो  शायद  दोड़  लगाई  हो  लेकिन  आपके  विभाग  ने  नहीं  लगाई  ।
 )

 प्रो  शंफ्द्दीन  चोधरी  :  भाजादी  दोड़  रही  थी  ।

 भ्रो  पोयूष  तिरको  हमारा  देश  धममंनिरपेक्ष  समाजवादी  लोकनता+्त्रिक
 तनन््त्र  लेकिन  हमारा  जो  अभी  तक  का  भनतुभव  है  उसमे  यहां  पर  कुछ  भी  घमंनिरपेक्ष  ओर

 नहीं  लोकतन्त्र  भी  अधघर  में  आपके  देख-माल  का  क्षेत्र  ब्यापक  है--मानव  संसाधन
 विभाग  ।  मैं  आपका  ध्यान  उड़ीसा  की  तरफ  दिलाना  चाहूंगा  ।  सबको  खाना  उपलब्ध  कराने
 के  प्रयास  किए  जाने  हैं  ।  उड़ीसा  में  ऐसा  हो  रहा  है  तथा  उड़ीसा  के  कबीले  वाले  जिलों--कालाहवारो
 भौर  गंजम  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  अभी  तक  आकित  नहीं  किया  गया  वहां  कबोले  लोग  रहते

 सरकार  हमेशा  कबोीले  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  बात  करती  है  लेकिन  सरकार  का  कोई

 कोरी  यहां  नहीं  गया  है  भोर  इस  संबम्ध  में  न  कोई  वक्तव्य  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  विशेष
 हूप  से  कालाहारो  भौर  गंजम  जिलों  को  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  जाता  भनेक  भोग

 भूछ  से  पोड़ित  हैं  ।  वहा  भूख  से  मरने  के  भी  मामले  हुए  बच्चों  ओर  स्त्रियों  को  बेचा  जा  रहा  है  ।

 इंस  तरह  फो  भु  खभरी  बहां  फैली  हुई  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  भोर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  कि  में  तत्काल  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  शिक्षा  का  संबंध  हमारे  देश  में  बिश्व  में  सब्स  अधिक  भशिक्षित  लोग  इसलिए

 हम  भारत  में  साक्षरता  की  बात  गरबंपृवंक  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  विश्व  के  दूसरे  देशों  की  तुलना
 में  निरक्षर  लोगों  की  प्रतिशतता  यहां  भधिक  है  ।

 लपंधेषन  का  रोग  भी  बढ़  रहा  है  क्योंकि  बच्चों  को  पर्याप्त  भोजन  नहीं  मिलता  हम

 उन्हें  आवश्यक  भोजन  देने  में  भी  समर्थ  नहीं  हम  समाजवाद  को  बात  करते  हैं  भोर  गवं  पते  कद्दते
 हैं  कि  भारत  धमनिरपक्ष  ओर  समाजवादी  राष्ट्र  लेकिन  लोगों  का  जीवन  स्तर  विश्व  में  सबसे

 निम्न  दिल्ली  भोर  अभ्य  जहां  लोग  खंलो  में  भी  भाग  लेते  के  श्षिए
 अनेक  छोल  योजनाएं  लेकिन  गांवों  में  लोगों  की  स्थिति  कया  है  ?  वहां  कोई  विकास  नहीं  हैभा  है  ।

 वहां  पेयजल  की  कमी  हम  स्त्रियों  भोर  बच्चों  के
 विकास  को  बात  करते  लेकिन  गाँव  की

 स्त्रियों  भोर  बच्चों  को  स्थिति  आज  क्या  है  और  इससे  पहले  क्ष्या  थो  ?  दह्ेज-प्रथा  भोर  अथा

 भर्ती  भी  प्रचलित  है  ।  भाप  शहूरों  के  बच्चों  की  ही  बात  करते  गांवों  में  जाकर  वहां  के  बच्चों  की

 हिति  वेख्षिए  (  मैंने  बार-बार  चाय  बागानों  के  लोगों  के  बारे  में  कह्दा  है  ओर  आप  कबीलों  की  बात  करते

 वहां  कोई  प्राथमिक  सकल  ओर  उद्योग  नहीं  न  राज्य  सरकार  ओर  न  ही  केन्द्र  सरकार  इस
 भासले पर  ध्यान  दे  रही  हम  700  करोड़  रू०  को  विदेशी  भुद्रा  अजित  कर  रहे  हैं  ।  ये  लोग  गरोब
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 ओर  भशिक्षित  हैं  इसलिए  मैं  एक  बार  फिर  इस  सभा  का  ध्यान  इस  बात  की  भोर  आकर्षित  करना

 जाहूता  हूं  कि  चाय  बागानों  के  लोगों  को  प्राथमिक  शिक्षा  देने  और  बाद  में  उक्त  शिक्षा  देने  के  मामले  को
 भोर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  उन्हें  भन््य  सुविधाएं  भी  दी  जानी  असम  में  भो  कबोले

 लोग  रहते  हैं  फिर  भो  उन्हें  कबीले  लोग  नहीं  माना  जाता  है  भोर  अब  तक  समस्त  चाय  बागानों  के

 श्रमिकों  ओर  90  प्रतिशत  कबोले  लोगों  को  उनके  अधिकारों  से  क्षचित  किया  गया  उनके  लिए

 कहां  किस  प्रकार  के  मानव  संसाधन  ससाधन  वहां  उपलब्ध  नहीं  है  भोर  उनका  विकास  भी  नहीं
 किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  हमने  तिणंय  ले  लिया  है  ता  हमें  निर्धारित  समय  का  पालत  करना

 चाहिए  ।  हमे  मत्री  के  उतर  सांहत  इस  चर्चा  को  समाप्त  करना  अन्यथा  दूसरे  मंत्रालय  के  मामलों

 को  चर्चा  के  लिए  नहीं  लिया  जा  ।

 भरी  पोयूष  तिरको  :  आप  इसका  विकास  किस  प्रकार  करेंगे  ?  बेरोजगारो  के  मामले  में

 विश्व  में  हमारा  पहला  स्थान  है  ।  दहज  कारण  होन  वाली  भोर  महिलाओ  के  प्रति  अत्याचार

 में  भो  हमारा  पहला  नबर  है  ।  अधेपन  क  रोग  म  भी  म  हमारा  पहला  नबर  400८  लोग  गरं।बी

 रेक्षा  के  नोचे  रहुते  है  भोर  सा  देश  म  इतन  भधिक  लोग  गराबो  रेखा  स  नंचे  नहा  रहते  है  ।

 हमार  देश  म  विश्व  के  भा  दश  का  तुलना  मे  सबसे  आंध्रक  भांशाक्षत  लोग  है  भोर  |स्थति

 सभिखारियों  के  मामल  म  भो  हू  ।

 जुसा  कि  पहल  पमैंन  पहल  कहा  दे  |क  पह  एस  क्षेत्रह  जहा  समुचित  विकास  किथा  जाता  है  ।

 ये  लोग  जानवर  है  बलक  इसान  उन्हे  भा  विकास  कायों  का  लाभ  बहु९  ।  मुझ

 समझ  में  नही  बाता  |क  यह  सरकार  स्वय  का  समाजवादी  अथवा  धमानरपक्ष  कस  कहता  है  ।  कितन

 दगे  हुए  हैं  ?  लोकतालिक  दश  क  है  इसांलए  हम  लाकतात्रिक  ढभ  स  काय  करना  चा/हुए  ।  भब  भ।५  पुरे

 भारत  म॑  भापातकालोन  स्थित  लागू  करना  ताहुत  हू  ।  हर  वष  लाग  भूथ  श्र  भर  रह  उम्ह  इस

 बात  से  कोई  मतलब  है  क  सत्ता  म  कोन  इस  प्रकार  के  न्योक्तथा  के  श्रत  अ।पका  काफो

 जिम्मेदारी  ह  |

 किसी  भी  विकास  कायं  के  लिए  आपको  उस  क्षेत्र  को  लोगों  को  विश्वास  सें  लगना  होगा  ।  कंवल

 ठेकेदारों  की  सहायता  स  हू  काय  करने  का  प्रयात्ष  न  प्र/्येक  गांव  मे  विकास  कार्य  कवल  धन  ख्च

 करके  ही  नहीं  बल्कि  लोगो  को  विश्वास  मे  लेकर  शुरू  किया  जाना  चाहिए  इसस  विकास  का  लाभ  इन

 स्थानों  पर  पहुंच  इसलिए  सरकार  स  मरा  अनुराध  हू  कि  कोई  भी  विकास  काये  उस  क्षेत्र  के

 को  विश्वासमे  लकर  हूं  शुरू  किया  जाना  तब  हा  भाप  अपने  कार्य  में  सफल  हो

 पाएंगे  ।

 झरो  पो०  थी  ०  नर्रातह  राब  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  *सभो  माननीय  सदस्पों  का  आभारी  §
 जिन्होंने  चर्बा  मे  भाग  लिया  ।  उन्होने  कुछ  बहुत  अच्छे  सुप्ताव  दिए  हैं  जबकि  उनकी  संझूया  कुछ  कम  हीँगी

 चाहिए  थी  क्योंकि  चर्चा  चल  रहे  कार्यक्रम  पर  है।पिछले  वर्ष  ओर  उससे  पिछले  वर्ष  काफ़ी  लिन्न

 भोर  अच्छी  चर्चा  हुई  थी  क्योंकि  एक  कारयंक्रम  विचाराधोन  मैंने  सपा  के  समक्ष  सरकार  किए
 जाने  बाल  प्रस्तावित  कार्यों  का  स्पष्ट  किया  था  ओर  सभा  मे  मेरे  अस्तावों  पर  प्रतिक्रिया  हुई  थी  इसलिए
 पिछले वष  मुझ्न  आंधक  बेहतर  मिल  थे  ओर  उन्हें  योजना  में  शामिल  किया  गया  आज  केबल

 यह  प्रश्न  हैक  क्या  किया  गया  हू  ओर  क्या  किया  जाना  है  ।  इसलिए  बह  ग्रुणात्थक  रूप  से  इतने  बेहतर
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 नहीं  होंगे  लेकिन  इनकी  संख्या  अधिक  होगी  फिर  भी  इतने  अधिक  सुझावों  में  से  कुछ  बेहतर  सुझाव  लिए
 जाएंगे  ।  इस  हृद  तक  यह  एक  उच्चित  चर्चा

 शिक्षा  ओर  नोति  के  क्रियान्वयन  सम्बन्धी  विनिदिष्ट  विषय  पर  बोलने  से  पहले  मैं  सदस्यों  का
 ध्यान  एक  अति  महत्वपूर्ण  तथ्य  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  |  यह  केवल  तथ्य  का  ही  नहों  बल्कि  म्यूनता
 का  प्रश्न  देश  के  सभी  भागों  के  अनेक  सदस्यों  ने  यह  बताया  है  कि  उनके  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  कोन  से
 कार्य  हुए  हैं  ओर  कोन  से  नहों  हुए  यह  ठोक  है  लेकिन  यदि  मैं  एक  वर्ष  में  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  में

 एकरूप  प्रगति  की  सूचना  न  दे  पाऊ  तो  इसके  लिए  मैं  क्षमा  चाहता  हूं  क्योंकि  इसे  चरणबद्ध  कार्यक्रम
 के  रूप  में  लिया  गया  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  कहे  कि  उसके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जो  कार्य  होने
 चाहिए  थे  वह  नहीं  हुए  हैं  तो  मुझे  पिछला  सर्दर्भ  देते  हुए  यह  बताना  पड़ेगा  कि  इस  बर्ष  में  कोन  से
 कार्य  किए  गए  ओर  इस  एक  वर्ष  में  यदि  उसका  क्षेत्र  शामिल  नहीं  किया  गया  तो  यह  कहा  जा  सकता

 है  कि  शिकायत  तब  तक  जारी  रहेगी  जब  तक  उसे  चरणबद्ध  कार्यक्रम  में  शामिल  नहीं  कर  लिया

 उदाहरण  के  लिए  आपरेशन  ब्लेक  बोड़ं  देश  के  20;८  ब्लाकों  में  शुरू  किया  गया  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  और

 कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जो  इसमें  शामिल  नहीं  होना  चाहते  थे  ।  यह  एक  भिन्न  बात  है  लेकिन  जो  राज्य  इसमें
 आते  हैं  उन्होंने  अपने  केवल  20  प्रतिशत  ब्लाक  दिए  प्रत्येक  ब्लाक  को  थी  बनी  हुई  प्रत्येक  स्क्ल
 को  सूचो  बनी  हुई  है  प्रत्येक  स्कूल  में  जो  कमी  पाई  गई  है  उसको  सूथों  बनी  हुई  है  ओर  उस  स्कूल  के

 सम्बन्ध  में  राज्य  को  जो  धन  आवंटित  किया  गया  है  उसको  सूबो  बनाई  गई  इसलिए  हम  हर  स्कूल
 में  निचले  आधार  स्तर  तक  गए  ऐसा  पहले  कभी  भी  नहीं  हुआ  चाहे  चुनाव  क्षेत्रों  के  बारे  में
 सामाम्य  टिप्पणियां  तो  ठोक  हैं  परन्तु  मैं  यह  जानता  चाहुंगा  कि  किस  किस  ब्लाक  में  अभी  तक  यह

 शुरू  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ओर  कया  1989  तक  शुरू  किया  जाएगा  अथवा  इसलिए  किसी

 विशेष  प्रश्न  का  एक  विशेष  तरीके  से  उत्तर  सभी  विवरण  जानने  के  बाद  ही  दिया  जा  सकता  इसलिए
 मेरा  यह  प्रस्ताव  है  तथा  सदस्यों  से  मेरा  यह  अनुरोध  एवं  अपील  भी  है  कि  हम  आपको  जिसा

 चना  गया  की  स्थापना  के  लिए  चुना  गया  जिला  तथा  पिछले  एक  बं  में  क्या  काम

 किया  गया  तथा  अगले  वर्षों  में  विशेषरूप  से  क्या  किया  क्योंकि  चरणबद्ध  कार्यक्रम  पूर्ण  रूप  से

 तैयार  हो  चुका  इसका  पूरा  ब्योरा  हम  आपको  संसद  के  प्रत्येक  सदस्य  को  मैं  यह  बताऊंगा  कि

 किस  प्रकार  विशेषरूप  से  चरणबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  क्या  सदस्य  कृपया  इस  चरणबत्  प्रारूप
 को  देखेंगे  तथा  जहां  भी  उन्हें  लगे  कि  किसी  विशेष  स्थान  अथवा  ब्लाक  को  शामिल  तो  कर  लिया  गया  है

 परन्तु  वहां  कार्यक्रम  शुरू  नहीं  किया  गया  है  या  जिस  तरह  काम  किया  जाना  चाहिए  उस

 तरह  नहीं  किया  गया  है  यह  सब  आप  मेरी  जानकारी  में  वस्तुतः  हम  कुछ  दल  भी

 निगरानी  के  लिए  भेज  रहे  हैं  परन्तु  निगरानी  भी  पूरे  देश  में  नहीं  को  जा  सकती  ।  शत-प्रतिशत

 निगरानी  भी  नहीं  की  जा  सकती  ।  निगरानी  भी  नमूमे  के  तोर  पर  ही  की  जा  सकती  है
 तथा  उसमें  भी  समय  लगता  इसलिए  संसद  के  800  सदस्य  मेरे  लिए  निगरानों  बह

 मुझे  बताएं  तथा  सूचना  दें  ।  यही  मेरी  अपील  अगले  एक  महोने  में  मैं  उनको  एकत्रित  की  गई  सारी
 जानकारी  तथा  अगले  वर्ष  में  क्या  विशिष्ट  कार्यक्रम  शुरू  किए  जाएंगे  इसकी  जानकारो  दे  दूंगा  ।  उस्हें
 हमारी  सहायता  करने  दें  क्योंकि  भारत  के  शिक्षा  के  इतिहास  में  केन्द्र  सरकार  पहली  बार  निचले  आधार

 स्तर  तक  गई  आपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  को  हल्के  ढंग  से  नहीं  लिया  गया  है  इसे  पूरी  गम्भीरता  के  साथ

 शुरू  किया  गया  है  क्योंकि  यदि  देश  में  प्रत्येक  स्कूल  की  आवश्यकताओं  को  देखें  तो  पता  चलता  है  कि
 सरकार  ने  कितना  विशाल  कार्यक्रम  करने  का  बोड़ा  उठाया  हमें  थोड़ी  सो  थोड़ा  सा

 सहयोग  चाहिए  ऐसी  सामान्य  आलोचना  को  आवश्यकता  है  जो  कहीं  भी  किसी  समय  या  स्थात  पर  संगत

 नतलना
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 है  ।  इसलिए  मेरा  यही  पेशकदा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  यदि  मुझे  संसद  सदस्यों  का  पूरा  सहयोग  मिले
 तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  वे  देश  के  शिक्षण  कार्यक्रम  में  वास्तविक  रूप  से  भागीदार

 कुछ  सदस्य  मेरे  पास  आए  हैं  तथा  उन्होंने  यह  पूछा  है  कि  वह  किस  प्रकार  सहायता  कर  सकते

 सुझे  बहुत  थुशों  है  कि  मैं  देख  रहा  हूं  कि  संसद  सदस्य  पहली  बार  आलोचना  के  साथ-साथ  अपनी

 सेयाएं  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  अब  इस  प्रकार  उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जा  सकता  यदि  आपके
 पास  कोई  अन्य  प्रस्ताव  या  किसो  अन्य  तरीके  से  संतद  सदस्पों  को  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जा
 सकता  है  तो  मुझे  बहुत  खुशी  होगी  ।  अपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  कार्यक्रम  में  उदाहरणतया  पिछड़े  क्षेत्रों  पर
 विशेष€प  से  ध्यान  दिया  गया  इसे  आंकड़ों  स ेसाबित  किया  जा  सकता  है  ।  गेर-पिछड़े  क्षेत्रों  की

 बुलमा  में  हमने  पिछड़े  क्षेत्रों  को  दोगुने  अतिरिक्त  अध्यापक  दिए  हरेक  बात  में  हर  प्रकार  से  यह  ध्यान
 रक्ला  गया  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  को  अन्य  क्षेत्रों  से  ्रधिक  प्राप्त  हो  ।  इसलिए  पिछड़े  क्षेत्रों  के  हितो  का  इस
 कार्यक्रम  में  पथासम्भव  ध्यान  रखा  गया  मेरा  यह  विनम्र  दावा  है  कि  हर  समय  इस  बात  का  ध्यान
 रखा  गया  यदि  आपको  लगे  कि  इसे  ध्यान  में  नहों  रखा  गया  है  अथवा  यदि  आपको  इधर-उधर

 कहों  उल्लंघन  लगे  तो  मैं  आपको  बात  मानकर  वहां  जांच  करूगा  ।  मुझे  मालूम  है  कि  कई
 क्रमों  भारत  के  दो  या  तीन  राज्य  हर  बात  के  लिए  एक  प्रकार  का  वातावरण  बनाथेंगे  और  हो  सकता

 है  डससे  सफलता  अथवा  असफलता  का  संकेत  मुझे  नहीं  मालूम  वे  फोन  से  राज्य  परन्तु  सभी
 शिकापतें  उन  तीन  या  चार  राज्यों  से  प्राप्त  होतो  मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं
 बहां  जाना  चाहता  हूं  ओर  वहां  सफलता  अथवा  असफलता  का  पता  लगाना  चाहता  हूँ  ।

 कुछ  क्षेत्रों  में  हर  कार्यक्रम  में  कुछ  कठिनाइयां  आतो  हो  सकता  है  वहां  इस  प्रकार  की  स्थानोय
 कठिनाइयां  होती  मुझे  कुछ  मालूम  नही  है  हमें  इसको  जांच  करनी  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  जिस  प्रकार  चेन  में  सबसे  कमजोर  कही  भी  काफ़ी  मजबूत  होती  है  इसी  प्रकार  शिक्षा  सम्बन्धी
 कार्यक्रम  अथवा  उनका  कार्यान्वयन  जिन  क्षेत्रों  में  सफल  नहीं  हुआ  है  या  कम  सफल  हुआ  है  वहां  भी
 पूर्णतया  सफल  होगा  ।  जहां  हम  असफल  होंगे  वहां  मैं  असफलता  मानने  के  लिए  भी  तेयार  हूं  ।  जब
 असफलता  आपके  सामने  खड़ो  है  तो  उसे  अस्वीकार  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  को
 पह  बताना  चाहूंगा  कि  इन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  यदि  आवश्यकता  तो  मैं  उनसे  अलग  से  बातचीत
 करने  को  तैयार  हम  इन  क्षेत्रों

 का
 दोरा  कर

 गे  यह  देखेंगे  कि  कार्यक्रम  ठोक  तरह  से  क्यों  नहों  चल
 रहा  जागे  क्यों  नहीं  बढ़  रहा  है  तथा  गलत  दिशा  में  क्यों  जा  रहा  इत्यादि  |  इन  सभी  बातों  का
 ध्यान  रखना  पढ़ेगा  ।  यह  राज्य  संसद  विधान  सभा  सदस्यों  के  साथ  सूक्ष्म  रूप  से
 योजना  बनाने  का  प्रश्न  शिक्षा

 के इस  विज्ञाल  कार्यक्रम  सेजो  भी  सम्बन्धित  होगा  उसका  ध्यान
 रखना  होगा  ।  तभी  हमें  कुछ  परिणाम  प्राप्त  हो  यह  केवल  एक  दूसरे  पर  आरोथ  लगाने  का  हद
 प्रश्त  नहीं  पह  सभो  का  काम  अब  यह  पहली  नई  शिक्षा  नोति  के  बन  जाने  के  केना
 सरकार  का  कार्यक्रम  बन  गया  इसलिए  हमें  नए  उत्साह  के  साथ  इस  प्रयोग  को  करना

 मेरे  सहयोगियों  ने  मेरा  भार  काफी  हल्का  कर  दिया  संकेन्ड्री  शलेलकूद  तथा  महिलाओं
 भादि  के  कार्यक्रमों  का  ब्योरा  देकर  उन्होंने  काफी  हृद  तक  मेरा  भार  हल्का  कर  दिया  मैं  यह  कहना
 चाहूंगा  कि  मानव  संसाधन  विकास  को  अवधारणा  एक  बिल्कुल  नई  अवधारणा  है  जो  कि  नई  शिक्षा
 मीति  में  पहली  बार  पिछले  दो  या  तोन  वर्षों  स ेशुरू  की  गई  है  तथा  बारे में कोई  में  पहली  बार  इसका
 कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  इसलिए  यह  एक  नया  क्षेत्र  जिसके  बारे  में  कोई  भी  निश्चित  नहीं

 है जिसके बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि यह पत्यर की लकोर है अथवा इस विषय पर यही आश्िरी
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 बात  है  तथा  ६स  सम्बन्ध  में  इसके  बाद  अब  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यह  अभी  अस्पष्ट  इस  पर
 प्रयोग  किए  जा  रहे  हैं  अभी  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ओर  आज  हमारे  सामने  यही
 जूनोौती  यह  एक  नया  मार्ग  है  तथा  पुराने  रास्तों  पर  चलमे  वाला  सरल  तरीका  नहीं  है  जिस  पर
 शताबिदियों  से  हमारे  पूवंज  चले  आ  रहे  हों  ।  ऐसा  कार्यक्रम  आज  नहीं  बनाया  जा  सकता  यह  एक  ऐसा
 कार्यक्रम  है  जिसमें  हमें  मार्ग  निर्धारण  करके  मार्ग  ढंढ़ना  है  पथ  प्रदशंक  बनना  तथा  अनुयायियों  को

 तुलना  में  पथ  प्रदर्शक  अधिक  गलतियां  कर  सकता  इसलिए  मैं  सदस्यों  को  आगाह  करना  चाहूंगा  कि

 पहले  से  हमारे  लिए  कोई  रास्ता  तेयार  करके  नहीं  रखा  गया  हमें  स्वयं  रास्ता  दूंढ़ना  है  जिसमें  हमें
 नए  परीक्षण  करने  होंगे  और  उसमें  गलतियां  भी  होंगी  ।  हम  गलती  भी  कर  सकते  हैं  परन्तु  हमें  उत्त  मलती
 को  समझ  कर  उसे  सही  भी  करना  होगा  ।  नई  शिक्षा  नीति  के  कार्यान्वयन  में  इस  प्रकार  के

 गतिशील  दृष्टिकोण  की  आवश्यकता

 मुझे  वास्तव  में  बहुत  निराशा  हुई  है  कि  हमें  अधिक  800  करोड़  रु०  से

 नहीं  दी  गई  ।  हमें  यह  निराशा  कहां  ले  जाएगी  ।  मैं  सभा  के  समक्ष  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  इन्जो  नियर
 की  तरह  काम  करना  होगा  ।  इन्जी  नियर  अपना  काम  वर्षा  के  मौसम  में  शुरू  करने  नहीं  जाता  ।  बश्सात
 के  मौसम  में  वह  सब  कागजी  क!यंवाही  करता  है  तथा  केवत  अक्टूबर  ओर  नवम्बर  में  यह  फील्ड  बर्क  शुरू
 करता  इसी  प्रकार  हमें  उन  क्षेत्रों  पर  अधिक  ध्यान  देना  है  जहां  अतिरिक्त  निध्चियों  की  आवश्यकता

 नहों  है  ।  मैंने  और  प्रो०  बेरो  ने  लगभग  20  वर्ष  पूर्व  अखिल  भारतीय  परीक्षा  सुधार  समिति  में  कार्य  किया
 मैं  दावा  करता  हुं  और  मुझे  आशा  हे  कि  श्रो०  बंरों  मेरी  बात  से  सहमत  हैं  कि  हमने  एक  अध्यम्त

 तथ्यपरक  एवं  सुन्दर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।  ओर  मुझे  याद  नहीं  कि  इसको  लागू  करने  में

 कोई  वित्तीय  कठिनाई  पेश  आई  हो  ।  20  वर्ष  तक  इसे  कार्यान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  क्या  केवल

 वित्तीय  कठिनाई  ही  बाघक  है  ?  कठिनाई  कभो  नहीं  वास्तव  यदि  हमने  उस

 रिपोर्ट  के  कुछ  भाग  को  लागू  किया  होता  तो  हम  कुछ  धनराशि  बचा  लेते  |  कभी-कभी  मुझे  अत्यम्त

 आशचये  होता  है  कि  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  बनने  के  मुझे  उस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  प्राप्त  करने

 के  लिए  विशेष  प्रयास  करने  पड़े  ।  अब  भो  वह  हमारे  पास  है  |  परन्तु  जब  मुझे  पहली  बार  उस  रिपोर्ट

 की  प्रति  की  आवश्यकता  थी  तो  आपने  कहा  कि  कंसी  हमें  याद  नहीं  है  ।

 हो  ए०  ई०  टो०  बेरो  :  आपको  बेरोਂ  को  पत्र  लिखना  चाहिए  था  ।

 झ्ली  पो०  बो०  नरसिह  राव  :  आपको  लिखने  से  मुझे  प्रति  मिल  गई  ।  अन्यथा  अस्तिम

 उपाय  के  रूप  में  मैं  आपके  पास  ही  आता  या  मैं  हैदराबाद  अथवा  दूसरे  स्थानों  पर  रक्षी  अपनी  पुस्तकों
 को  तलाश  करके  वह  रिपोर्ट  प्राप्त  करता  ।  स्थिति  यह  जब  भो  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  बारे  में  कोई

 रिपोर्ट  पेश  होती  तो  एक  गलत  प्रवृति  बन  गई  है  कि  पहले  घन  सम्बन्धी  पहलू  को  देखा  जाता  है  ।

 भाई  पैसा  तो  मिलने  वाला  नहीं  पह  तो  ऐसे  हो  चलता  रहेगा  ।'

 ऐसे  बहुत  से  कायंत्रम  हैं  जिनमें  पैसे  की  आवश्यकता  नहों  होती  है  पौर  हमें  उन  बातों  को  ओर

 ध्यान  केन्द्रित  करना  होगा  ।  यदि  एक  वर्ष  के  लिए  सूद्षे  के
 जो  किसो  को  बस  को  बात  नहीं  यदि

 नए  कार्यक्रमों  अथवा  विस्तार  काय्ंक्रमों  पर  अंकुश  लगता  है  तो  हमें  घेयें  से  उसका  सामना  करना

 ओर  इतना  निराश  नहीं  होना  चाहिए  कि  देश  भर  में  निराश  को  भावना  पनप  हमें  ऐसे  कार्मक्मों
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 पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  होगा  जिनके  लिए  अतिरिक्त  खत  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  ऐसे  अनेक  कार्य क्रम
 तत्काल  बना  सकता  हूं  जिनके  बारे  में  क्षेत्रीय  स्तर  पर  सुस्पष्ट  समझ  ओर  समाघान  को  आवश्यकता  है  ।
 घन  अभाव  के  कारण  वह  नहीं  रकेगा  ।  इसलिए  हमें  इन  मामलों  में  भो  व्यावहारिक  होना  पड़ेगा  ।
 प्रारम्भिक  चरण  में  यह  सम्भव  इस  वर्ष  भी  हमने  कार्यक्रम  निर्घारित  करने  में  सात  या
 आठ  माह  का  सप्रय  लिया  ।  प्रत्येक  गांव  में  जाकर  वहां  की  स्कूल  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का  उता  लगाना
 क्या  मजाक  है  ?  गया  अभी  तक  ऐसा  किया  गया  है  ?  क्या  यह  कार्य  एक  या  दो  महोने  में  किया  जा  सकता

 हमें  सात  या  आठ  महीने  कार्य  करना  होगा  ।  हमें  इन  राज्यों  में  विशेष  दल  भेजने  हमें  राज्य
 सरकार  के  पृर्ण  सहयोग  से  राज्य  स्तर  पर  उच्च  शक्ति  प्राप्त  विशेषतोर  पर  प्राधिकृत  समितियां  बनानो

 होंगी  ।  यदि  किसी  राज्य  से  पूरा  सहयोग  नहीं  मिलता  है  तो  क्या  किया  जाए  ?  अतः  यह  कार्य  क्रम  एक

 संयुक्त  कार्यक्रम  के  रूप  में  शुरू  किया  गया  यह  राष्ट्रीय  सवंसम्मति  पर  आधारित  इसी  भावना  से

 हमने  यह  कार्य  शुरू  किया  था  ।  इसो  हम  यह  कहने  की  स्थिति  में  हैं  कि  हमने  केवल  1987-88  में

 हो  कार्य  नहीं  किया  बल्कि  हमने  आगामी  2-3-4  वर्षों  में  किए  जाने  वाले  कार्य  का  धूर्वाभ्यास  भी
 आठ  महीने  में  पंचवर्षीय  कार  क्रम  तेय/र  किया  गया  इस  कार्यक्रम  का  स्वरूप  इस  कायंक्रम  के

 आकार  को  उस  दृष्टिकोण  से  देखना  होगा  ।  यदि  हमारा  अध्ययन  कार्य  अधिक  है  ओर  हमें  कार्यक्रमों  के

 संचालन  हेतु  अधिक  लोग  चाहिए  तो  हम  एक  तन््त्र  विकसित  करेंगे  जिससे  यह  सम्पूर्ण  मानीटरिंग  हो
 इसके  लिए  अधिक  घन  की  आवश्यकता  नहीं  इसके  लिए  विस्तार  नहीं  करना  होगा

 बल्कि  ऐसे  कार्य  के  लिए  केवल  व्यक्ति  सुलभ  करने  होंगे  ।  मैं  उन  लोगों  को  सूची  बनाने  को  तैयार  हू  जो

 इस  कार्य  को  स्वेच्छा  स ेकरना  चाहते  हजारों  लोगों  की  आवश्यकता  होगी  ।  उनके  यात्रा  भ्ते  और

 दैनिक  भत्ते  पर  बहुत  अधिक  खजं  नहीं  परन्तु  इससे  बहुत-सी  जानकारो  प्राप्त  होगी  ।  मैं

 संसद  को  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  ऐसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  बताने  को  तैयार  हुं  जिन  पर  बहुत  अधिक  निवेश  को

 आवश्यकता  नहीं  हमें  कार्य क्रम  के  उस  भाग  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिए  और  जब  भगवान  को

 कृपा  से  वर्षा  हो  जाए  और  देश  में  सूखे  की  स्थिति  समाप्त  हो  जाए  तब  योजना  आयोग  से  इस  वर्ष  को

 घनराशि  मांग  सकते  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  बारे  में  ऐती  भावना  से  कार्य  करना  चाहिए  ।

 महिला  शिक्षा  के  बारे  मेरे  सहयोगी  पहले  हो  जानकारी  दे  चुके  नवोदय  योजना  से  संबंधित

 प्तमसत  ब्यौरा  शाहीजी  दे  चुके  हैं  |  मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरे  लिए  तो  कम  से  कम  यह
 एक  महान  और  नया  अनुभव  है  ।  यदि  आप  किसो  स्कूल  में  घाहे  वह  निधन  वर्ग  के  विद्यार्थियों  का

 सकल  है  अथवा  घनाढय  वर्ग  क्योंकि  इस  स्कूल  में  विद्यार्थियों  का आकलन  घन  के  आधार  पर  अथवा

 उसके  पिता  की  बैंक  जमा  पूंजी  के  आधार  पर  नहों  किया  आप  देखेंगे  वहां  बुद्धिम  ता  की  दृष्टि  से
 सभी  प्रकार  के  लड़के  भोर  लड़कियां  इस  प्रकार  अध्यापक  सरलता  से  उनकी  बुद्धि  का  आकलन  कर
 सकते  वह  पिछड़े  विद्यार्थी  को  पढ़ाएगा  जबकि  जो  विद्यार्थी  समझ  चुका  वह  अध्यापक  को  अधिक

 तंग  नहीं  करेगा  अथवा  हो  सकता  है  वह  ध्यान  न  परन्तु  कुछ  हृद  तक  विभिन्न  योग्यता  वाले  स्कलों  में

 अध्यापक  का  कार्य  सरल  है  ।  परन्तु  नवोदय  स्कूल  की  स्थिति  नई  है  जहां  लड़के  ओर  लड़कियां  ज्ञान  अजंन
 के  लिए  लालायित  वे  इतने  बुद्धिमान  हैं  कि एक  साथ  इतने  बुद्धिमान  विद्यावियों  को  पढ़ाना  अध्पापकों
 के  लिए  मुश्किल  होता  जा  रहा  है  ।

 माननोय  सदस्यों  द्वारा  बताई  गई  कठिनाइयां  वास्तविक  कठिनाइयां  नहों  मैं  चयन
 प्रक्रिया  को  और  अधिक  दोष  रहित  बना  सकता  हूं  |  श्री  शाही  ने  बताया  कि  लड़के  किस  वर्ग  से  हैं  ।  मैंने
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 ध्वयं  इसकी  जांच  को  मैं  एक  या  2  स्कलों  में  गया  हुं  जहां  मैंने  प्रत्येक  लड़के  या  से
 बात  की  है  और  उनसे  पूछा  कि  उनके  पिता  क्या  करते  हैं  |  कभो  मुझे  उत्तर  मिला  कि  वह  पुलिस  सिपाही

 कभी  उत्तर  मिला  वे  विहाड़ी  कमाने  वाले  हैं  या  स्कूल  अध्यापक  हैं  आदि-भादि  ।  परन्तु  मुझे  आज  तक
 1000  या  2000  एकड़  भूमि  के  स्वामी  किसी  जमींदार  का  बच्चा  नवोदय  विद्यालय  में  नहीं  मिला  ।

 अभो  तक  और  यह  तकਂ  महत्वपूर्ण  हम  चाहते  हैं  कि  इन  स्कलों  के  विद्यार्थियों  की  वर्ग  संरचना

 ऐसी  ही  इन  स्कलों  में  इस  मामले  में  भ्रष्टाचार  न  पनप  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  स्वयं

 एक  बड़ा  कार्य  है|  परन्तु  मेरी  प्रमुख  समस्या  मैंने  देखा  है  कि  अध्यापक  एक  सामान्य

 स्कूल  जहां  विभिन्न  बुद्धि  स्तर  के  विद्यार्थी  होते  हैं  चाहे  वह  अन्यथा  कितना  भी  अच्छा  क्यों  न  ऐसे

 स्कूल  में  जहां  जिले  के  सभी  क्षेत्रों  से  प्रतिभावान  व  बुद्धिमान  विद्यार्थी  आते  हैं  वह  स्वयं  को  अधूरा  महसूस
 करेगा  ;  मैं  इस  समय  इसी  बात  पर  ध्यान  दे  रहा  और  यदि  आप  मुझसे  पूछे  तो  अगले  एक  वर्ष  के  लिए
 नवोदय  विद्यालय  संगठन  को  केवल  इसी  पर  ध्यान  देना  न  केवल  बाको  बातों  बल्कि  बाकी
 मामलों  को  छोड़कर  भी  हमें  इस  पर  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  योजना  अगले  वर्ष  तक  असफल  हो  जाएंगी  ।
 यदि  विद्यार्थियों  के  हितों  को  सुरक्षित  नहीं  रखा  यदि  विद्याथियों  की  जिज्ञासा  को  बार-बार  बढ़ावा

 नहों  दिया  जा  सकता  तो  स्कूल  के  स्तर  का  विकास  होना  बन्द  हो  जाएगा  और  बह  अपनी  जगह  से  आगे

 नहीं  बढ़  जबकि  नवोदय  स्कूल  का  स्तर  कभी  भी  बाधित  नहीं  होना  इसकी

 जिज्ञासा  ओर  चुनौती  का  प्राफ  हमेशा  उठता  रहना  हम  उस  स्कूल  को  बैसा  ही  चाहते

 हमें  देखना  होगा  कि  वह  हमारो  इच्छानुरूप  कसे  बनेगा  ।  जेसाज़ि  मैंने  कहा  यह  सब  अथाह
 सागर-सा  है  ओर  इस  सागर  में  हम  कहां  हमें  नहीं  मालूम  ।  पिछले  दो  वर्षों  का  अनुभव  काफी

 अच्छा  रहा  हैं  और  मैं  यह  इसलिए  नहीं  कह  रहा  कि  मैं  मन्त्री  इसलिए  भी  नहीं  कह  रहा  कि--मैं

 नवोदय  विद्यालय  समिति  का  प्रेसीडेंट  बल्कि  हस  क्षेत्र  के  एक  कार्यकर्ता  के  रूप  एक  ऐसे  ब्यक्ति  के

 रूप  में  जिसका  जन्म  ऐसे  गाँव  में  हुआ  जहां  पर--जब  मैं  पढ़ता  था  कोई  सकल  नहीं  मैं  जानता

 हूँ  कि  इन  रूकूलों  में  हमें  जो  सुधार  दिश्वाई  दे  रहा  है
 और  जिस  तरह  की

 प्रतिभा  हमें  वहां  पर  हमें  मिल

 रही  है--वह  शानदार  और  हमें  इसे  बढ़ावा  देगा  तथा  इसी  भावना  में  हमें  इस  चुनौती  को  स्वौकॉर

 करना  चाहिए  ।

 क्रो  ए०  ई०  टी०  बेरो  :  इस  प्रयोजनाथं  अपने  शिक्षकों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  आप  क्या

 उताय  कर  रहे  हैं  ?

 थी  पो०  थो०  नर्रासह  राब  :  हम  उसी  बात  पर  विचार  कर  रहै  हो  सकता  है  अगले  सत्र  में

 मैं  हसरे  बारे  में आपको  और  अधिक  बता  सक॑  |  यह  बात  नहीं  कि  प्रत्येक  अध्यापक  नाकाबिल  है  किम्तु

 जिस  बात  का  मैं  पहले  से  अनुमान  लगा  रहा  हूं  वह  यह  है
 कि  अध्यापक  उस  अ्र  ढ

 भा-+ष
 के  साथ  ध

 नहों  उतर  सकते  जिसके  लिए  उन्हें  काम  करना  इस  समय  पहले  एक  दो  प्रधाताचाय  के

 एक  बहुत  अच्छा  ब्यक्ति  होने  के  कारण  अष्पापकों  के  लिए  ऐसा  करन  लाजिमी  हो
 ।  किन्तु

 अप  यह

 जाशा  नहीं  कर  सकते  कि  सिर्फ  कहने  भर  से  उत्तम  कोटि  के  450  श्रधानाचाय  उपलब्ध  हो  आपकी

 अध्यापक  बदलने  इसो  लिए  हमने  उन्हें  अन्तिम  रूप  स्थाइ  आधार  प  नहीं  किया  वे

 जहां  से  आए  हैं  वहां  वपिस  भेजे  जा  सकते  हैं  और  अपने  काम  पर  फिर  लग  सकत  है
 हे

 उ
 होने

 न  युक्ति

 को  आकषंक  शर्तों  पर  हमारे  यहां  नियुक्त  हुए  हैं  ।  कम  से  कम  पहल  5  या  दस
 रषो

 तक  मैं  नहीं  जानता

 कि  कितनी  समय-सीमा  तक  स्थाई  भर्ती  न  करने  का  वास्तविक  अशय  यही  किन्तु  हमने  ऐसा  इस

 प्रयोतन को छ्थान में रखते ढ्ुए नहीं किया । अन्यथा कोई बुरा या जिसे 509
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 गलती  से  या  गफलत  से  हुए  गलत  निर्णय  के  कारण  बहुत  अच्छा
 समझ

 लिया  जाता
 को  यहां  भर्ती  कर

 ली  जाती  तो  अगले  30  वर्षों
 के

 लिए  वह  स्थाई  बोझ  बन  जाता  ओर  संस्था  को  नुकसान
 होता

 इसलिए  इन  नए  स्कलों  के  सम्बन्ध  में  इस  वास्तविकता  को  स्वीकार  किया  गया

 एक  ब।त  जो  सभा  की  जानकारी  से  पूरी  तरह  से  नहीं  लाई  गई  है  या  जो  सदस्यों  की  जानकारी
 में  नहों  आई  वह  है  अद्विल  भारतीय  शिक्षा  १रिषद्ू--अब  मैं  तकनीकी  शिक्षा  के  क्षेत्र  की  बात  कर  रहा

 विधेयक  पारित  हो  गया  अब  यह  कानून  बन  गया  सामान्यतया  ऐसा  करने  में  काफी  समय
 लगता  है  ।  आखिरकार  कहा  गया  है  कि  वादी  क्री  समस्या  तब  शुरू  होती  है  जब  उसे  भारत  के  किसी
 न्यायालय  से  डिग्री  प्राप्त  होती  इसी  तरह  जब  कोई  विधेयक  संसद  में  प।रित  होता  है  तो  प्रशासक  की
 समस्या  शुरू  होती  क्योंकि  कार्यान्वयन  में  काफी  बाधाएं  हो  सकती  यह  एक  अदृश्य  बाघा-दोड़
 अदृश्य  इस  दृष्टि  से  कि  आप  इस  बात  का  पूर्वानुमान  नहीं  लगा  सकते  कि  कौन-सो  बाधा  एक
 सामान्य  बाघा  दोड़  में  आप  जानते  हैं  कि  अमुख  स्थान  पर  एक  बाधा  है  किन्तु  यहां  आप  नहीं  जानते  कि
 सामने  कोई  बाधा  वह  अचानक  आती  इसलिए  एक  बार  जब  हम  विधेयक  पारित  कर  देते  हैं  और
 उसे  एक  कानून  बना  देते  है  तो  यह  एक  किस्म  की  अदृश्य  बाधा-दोड़  बद्य  जाती  जिसका  हमें  सामना
 करना  होता  है  ।  हमने  न  केवल  इसे  कानून  बना  दिया  अपितु  कानून  के  अन्तर्गत  बनाए  जाने  वाले
 निकाय  भी  गठित  कर  लिए  गए  और  अगले  शैक्षिक  वर्ष  अर्थात्  जून  के  बाद  से  अखिल  भारतीय
 तकनीकी  शिक्षा  परिषद्  नए  कानून  के  अन्तगंत  सही  ढंग  से  शुरू  हो  मैं  विनम्रतापूर्वक  यह  दाबा
 करता  हूं  कि  यह  एक  उपलब्धि  है  क्योंकि  हमने  इस  विषय  पर  बहुत  बार  बंठक  दिन-रात  बेठकें
 अधिकारियों  की  बेठकें  हुईं  और  हम  पूरे  मसले  तक  पहुंचे  और  ए+  किस्म  के  युद्ध  स्तर  पर  हमने  यह  कार्य
 किया  ।  हम  विधान  के  द्वारा  बहुत  आशाओं  के  साथ  यह  नया  निकाय  प्राप्त  कर  जैसाकि
 सभी  सदस्य  जानते  भो  वे  आशाए  झूठी  नहीं  पड़ेंगीं  ओर  निकाय  गठित  होगा  और  अगले
 शेक्षिक  वर्ष  से  काम  करना  आरम्भ  करेगा  ।

 हस  मामले  में  हमने  बहुत  सी  बातों  का  ध्यान  रखा  लड़कियों  को  तकनीकी  शिक्षा  का  ध्यान
 रखा  गया  कम्यूनिटी  पोलिटेक्निक  का  ध्यान  रखा  गया  और  हमने  इन  संस्थाओं  की  सची  बनाई

 जेंसाकि  मैंने  कहा  मैं  उन  संस्थाओं  की  एक  सूची  भेजूंगा  जिसमें  आप  देखेंगे  कि  बहुत  अच्छा  कार्य
 चल  रहा  है  गौर  यदि  वहां  आपको  कोई  कमी  दिखाई  देती  है  तो  मैं  आपकी  राय  जानना  और
 देखूंगा  कि  इसमें  किस  प्रकार  सुधार  लाया  जा  सकता

 फिर  उच्चतर  शिक्षा  को  बात  आतो  मैं  जल्दी  कर  रहा  हूं  क्योंकि  अन्य  कई  बातें  भी  शामिल
 की  गई  हैं  ।  उच्चतर  शिक्षा  के  बारे  में  हमें  सिफ  दो  महत्वपूर्ण  बतानी  एक  है  स्वायत्तशाती
 कालेजों  का  जिसके  बारे  में  भिन्न-भिन्न  मत  शिक्षा  जेसे  मामलों  में  भिन्न-भिन्न  राय  होना
 स्वाभाविक  है  किन्तु  हमने  स्वायत्तशासी  कालेजों  को  अपने  लिए  एक  चुनोती  के  रूप  में  लिया  क्योंकि
 यदि  हम  किसी  कालेज  को  स्वातत्तता  देते  जो  इसके  लायक  नहीं  है  तो  पूरी  योजना  बदनाम  होती
 इस  बारे  में  मुझे  कोई  संकेत  नहीं  इन  कालेजों  को  स्वायत्तता  हमें  बहुत  सोच  कर  देनी  यदि
 कोई  कालेज  इस  लायक  है  और  उसे  स्वायत्तता  नहीं  मिलती  तो  कोई  फर्क  नहीं  क्योंकि  इस

 इसमे  स्वायत्तता  नहीं  मिलो  हुई  किन्तु  यदि  किसी  महाविद्यालय  को  स्वायत्तता  मिल  जाती  है
 ओर  वह  इसका  दुरुपयोग  करता  है  या  उस  कालेज  के  शेक्षिक  प्राधिकारियों  के  हाथ  में  जाकर  यह  असफल
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 हो  जाता  है  तो  यह  भनथथं  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहंगा  कि  यद्यपि  हमने  500  कालेजों  की  बात
 को  हम  चाहते  थे  कि  सभी  उपलब्ध  सभो  उपलब्ध  सम्भावनाओं  इत्यादि  पर  विचार
 आकलित  आकड़ों  पर  आधारित  न  होकर  यह  संझुया  हमारे  अभोष्ट  लक्ष्य  के  अनुसार  और  अधिक
 वह  आंकड़े  ऐसे  नहीं  हैं  जिन्हें  अलंघ्य  माना  अलंघ्य  बात  यह  है  कि  हम  नहीं  चाहते  कि  कालेजों
 को  स्वायत्तता  को  यह  योजना  लक्ष्य  से  परे  हट  यदि  यह  संख्या  200  है  तो  इससे  कोई  फक  नहा
 पड़ता  पदि  यह  व्यक्त  हो  क्योकि  शिक्षाविदों  के  एक  भाग  ने  बहुत  विवेकपूर्ण  चर्चा  की  थी  और
 अलग-अलग  मत  व्यक्त  किए  थे  ।

 इसलिए  हम  उसमें  कोई  असावधानी  नहीं  बरतना  चाहते  ।  निश्चय  हो  उसमें  कुछ  अच्छी  और

 कुछ  बुरो  बाते  किन्तु  हमने  सोच  समझकर  निर्णय  लिया  है  ओर  उस  निर्णय  का  कार्यन्वियन  इस  ढंग
 से  नहों  किया  जा  सकता  कि  इसका  प्रयोजन  ही  पूरा  न  हो  सके  ।  इसलिए  मैं  विनम्रतापृर्वंक  यह  कहना
 चाहूंगा  ।  500  की  संख्या  को  ही  सब  कुछ  नहीं  समझ  लेना  हो  सकता  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्दर-अन्दर  हम  500  का  लक्ष्य  प्राप्त  न  कर  हमें  पहुचना  इस  लक्ष्य  पर  है  कि
 स्वायत्तताप्राप्त  कालेज  सही  ढंग  से  कार्य  करें  ।

 जामिया  मिलिया  के  बारे  में  कुछ  वक्तव्य  दिए  गए  श्री  अजीज  कुरेशी  यहां  पर  मैं  यह
 कहूंगा  कि  हसे  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बनाने  में  सरकार  के  हरादों  मे  कोई  कमी  नहीं  हमने  काफी
 समय  पहले  एक  निर्णय  किया  था  ओर  वह  अब  भी  मान्य  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं--जिनमें  पहले  से  विद्यमान

 ऐसा  जो  हमें  विरासत  में  मिले  उन्हें  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  नए  ढांचे  में
 अब  हमें  कई  कठिनाईयों  का  सामना  करना  वे  कठिनाईयां  किसी  निर्णय  समाधान  के  रास्ते

 में  बाधक  हैं  और  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जिस  क्षण  ऐसा  किया  में  जामिया  मिलिया  को  एक
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करूगा  और  मुझे  इसकी

 पूरी  आशा  है  कि  -  यह  इस  सत्र  में  सम्भव  हो  सकेगा  ।

 थरो  अजीज  कुरेशो  :  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  का  क्या  हुआ  ?

 क्री  पी०  बी०  नर्रातह  राव  :  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  का  मामला  अब  विजिटर  के  पास  लम्बित
 जब  भो  किसी  विश्वविद्यालय  की  बात  होती  है  मुझे  विशेषरूप  से  परेशानी  होती  एक  तक  बह

 दिया  जाता  है  कि  हमें  विश्वविद्यालय  में  कोई  कायंवाही  करने  की  बात  नहीं  करनी  चाहिए  क्योंकि  वह
 सभो  स्वायत्तशासी  निकाय  दूसरी  ओर  जब  भी  विश्वविद्यालय  में  कुछ  गड़बड़ी  होती  वहां  जो
 भो  कुछ  होता  है  उसको  जवाबदेही  मुझसे  की  जाती  मुझे  बताइए  कि  मेरे  पास  कोई  शक्ति  है  या
 नहों  ।  यदि  कुछ  सुधार  किया  जाना  है  तो  उसको  शक्ति  केवल  विजिटर  के  पास  ही  होती  कई
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  मामलों  में  यह  देखा  जा  चुका  आप  दोनों  बातें  नहीं  कर  सकते  |  यह  सीधी
 सी  बात  मैं  यह  कहना  भाहुंगा  कि  मैं  हर  सदस्य  करी  तरह  विश्वविद्यालय  को  स्वात्तता  का  आदर
 करता  परन्तु  यदि  कोई  सदस्य  अपनी  सुविधा  के  लिए  कोई  आपत्ति  उठाना  चाहता  है  तो  मैं  उसे
 स्वीकार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  वह  मेरे  अनुकन  मैं  अपने  सिद्धान्तों  का  पालन  करने  में

 उन्हें  तोड़ता  में  नहीं  ।  जब  भी  कोई  माननौय  सदस्य  चाहता  है  कि  मैं  प्रिद्धान्त  का  पालन  न  तो
 ऐसा  नहीं  करू  मैं  सिद्धान्त  का  पालन  करू  विजिटर  के  पास  शक्तिपां  होती  उन्हें  अभ्यावेदन
 दिए  गए  वह  चाहे  जिससे--घाहे  केन्द्र  सरकार  से--परामर्श  लेना  चाहें  ले  तब  वह  स्वयं  निर्णय
 लेगा  ।  इसके  बाद  मैं  कुछ  नहीं  कर
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 भरी  श्लीबललभ  पाणिप्रहो  :  उन  विश्वविद्यालयों  का  कया  होगा  जो  स्वायतशासीो  हैं

 परन्तु  वह  विश्वविद्यालय  के  अन्तर्गत  आते  हैं  गयोंकि  बहां  स्वायत्तता  असफल  हो  चुकी  अब  आप

 चाहते  हैँ  कि  कुछ  का  लिजो  को  स्वायत्तता  प्रदान  को  इसका  स्थागत  प  रन्तु  कई  विश्वधिद्यालय
 सरकार  राज्य  सरकारों  के  सीधे  नियन्त्रण  में  इसलिए  क्या  यह  विचार  किया  गया  है  कि  उनमें

 किस  प्रकार  सुधार  किया

 श्री  भ्लोवल्लभ  पा्णिप्रही  :  उड़ीसा  में  तीन  विश्वविद्यालय  जो  सभी  सरकार  के  सीधे  नियश्रण

 झ्ो  पो०  बो०  नरतिह  राव  :  मैं  इसको  जांच  करू  किन  परिस्थितियों  के  भीतर  ऐसा  हुमा
 मझ्ते  नहीं  मालम  मुझे  नहीं  मालूम  कि  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  वह  सहो  है  अथवा  यद्यपि
 स्थिति  में  अन्तर  भी  हो  सकता  में  इसकी  जांच  आप  मुझे  कुछ  विवरण  दें  तब  मैं  आपको

 क्री  स्थिति  को  सूचना  ।

 रतीय  भाषाओं  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  पूछ  जा  चक्े  हैं  तथा  उनका  उत्तर  भी  बिग्रा  जा

 चका  कुछ  विवरण  भी  दिए  जा  चुके  परन्तु  मैं  यही  कहूंगा  कि  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  अभी

 बहुत  वु  छ  किया  जाना  बाकी  यह  सदी  है  कि  हर  क्षेत्र  में  कुछ  किया  जाना  बाकी  परन्तु  यदि  मुझसे
 ऐसा  क्षेत्र  चनन  के  लिए  कहा  जाए  जिसमें  काफी  कुछ  किए  जाने  को  आवश्यकता  है  तो  वह  क्षेत्र  है

 भार  ये  भषाओं  का  विकास  ।  हम  भाषाओं  पर  इतना  अधिक  छ्यान  नहों  दे  पाए  यह  सही  है  कि

 हम  विज्ञान  और  प्रोद्योगि  .,  उच्च  शिक्षा  आदि  पर  अधिक  ध्यान  दे  रहे  हैं  परन्तु  अब  ऐसा  नहीं  है  ।  अब

 हमें  आधारभूत  आपरेशन  ब्लेक  अनोपचारिक  प्रोढ़  शिक्षा  तथा  राष्ट्रीय  साक्षरता  पर

 अर  धघक  ध्यान  देता  होगा  ।  हमें  घारतोव  भाषाओं  के  विकास  पर  भी  घ्यान  देना  होगा  केवल  वही  घाषाएं

 नहीं  जो  संविधान  में  वरणित  है  परन्तु  भाषा  आज  वह  34  हैं  कल  वह  300  भी  हो  सकती

 5  ।  परन्त  कोई  विशेष  भाषा  का  विकास  किस  सीमा  तक  किया  जानता  चाहिए  या  उसमें  विकास  को

 कितनी  क्षमता  है  यह  तो  कोई  भाषा  विशेषज्ञ  ही  बत्ता  सकता  है  क्योंकि  किसी  भले  का  उसको  सीमा

 से  अधिक  विकास  नहों  किग्रा  जा  उसे  उसको  म्धिकतम  सीमा  तक  पहुंचने  देना  चाहिए  |  यदि

 उस  पर  बहुत  जोर  डाला  जाएगा  तो  वह  टूट  कठिनाहयां  पैदा  करेगी  ।  इसलिए  यह  बहुत
 तकनीकी  विषय  मुझे  इस  विषय  में  बहुत  समुद्र  मे  एक  बूद  बराबर  मालूम  इसलिए  हमें

 देश  में  अनेकों  भाषा  विशेषज्ञों  की  सहायता  लेनी  पड़ेगी  ।  हम  यह  करने  क्रा  प्रयत्न  कर  रहे  संस्कृत

 के  सम्बन्ध  में  भी  हम  यद्दों  कह  रहे  अन्य  शास्त्रीय  भाषाओं  जेसे  अरबी  पर  हम  विशेष  ध्यान  दे  रहे

 इसलिए  नई  शिक्षा  नीति  में  जिन  क्षेत्रों  का  जिक्र  किया  गया  है  उनमें  से  एक  भी  क्षेत्र  नहीं  छोड़ा
 गया  इनमें  से  किसी  को  भी  भविष्य  के  लिए  नहीं  टाला  गया  है  हम  सभी  क्षेत्रों  में  कार्यवाही  कर  रहे

 हैं  ।  शिक्षा  में  जितने  भी  क्षेत्र  सम्भव  हो  सकते  उन  सभी  क्षेत्रों  पर  कार्यवाही  को  जा  रहो  यह

 सही  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  इस  पर  जोर  अधिक  अन्य  क्षेत्रों  में  हम  धीरे-धीरे  प्रगति  करेंगे  परन्तु  सभी

 क्षेत्रों  में  प्रगति  हो  रही  ओर  यद्दी  सरकार  का  आशय  एक  बार  फिर  मैं  सभी  सदस्यों  का  उनके

 सभी  मूल्यवात  सुझावों  के  लिए  धन्यद्ाद  देता  हूं  ।  मेरी  अप्रील  है  कि  वह  अनुदानों  की  मांगों  पर  अपना

 बवुप्नोदन
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  मैं  कटोतो  प्रस्ताव  लेबा  हुं  ।

 झो  जो०  एम०  बनातबाला  :  मेरा  कटोती  प्रस्ताव  संख्या  एक  पेश  किया  जा  चुका
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 परन्तु  माननीय  मंत्री  द्वारा  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  विश्वविद्यालय  को  सांविधिक  पद  देने  के
 माश्वासन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपंना  कटौती  प्रस्ताव  सं०  ]  वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोडय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  प्रस्ताव  वापस  लेने  के  लिए  सभा  को  अनुमति

 कुछ  प्रानभमीय  सदस्य  :  हां  ।

 कटोतो  प्रस्ताव  संक्या  ।,  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया

 सपाण्यक्ष  महोक्ष्य  :  अब  मैं  बाकी  के  कटोतो  प्रस्ताव  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं

 कटोतो  प्रस्ताव  घंक््या  2  से  मतबान  के  लिए  रखे  गए  भोर  अस्वोकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  प्रहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 का  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग
 संब्या  46  से  49  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3]  से  को  समाप्त
 होने  वाले  वर्ष  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदायगी  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में
 दिखायो  गई  राजस्थ  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियाँ
 भारत  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 जोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  ब्ध  के  लिए  मानव  संसाधन
 विकास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुबानों  को  मरंगे

 मांग  की  का  नाम  को  सदन  द्वारा  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान  की

 संद्या  स्वीकृत  लेखानुदान  को  मांग  को  राशि

 2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी

 रुपए  रुपए  रुपए  रुपए

 प्रानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 46.  शिक्षा  विभाग  स्वीकृत  लेखानुदान को  मांग को राशि  62,00,000

 47.  बुक  काम  भोर  खेल

 विभाग  42,00,000  78,/3,00,000  4

 48.  कला  ओोर  संस्कृति  25,57,00,000  3,42,00,000  राजस्व  पूंजी

 47.  मशिकता  ओर  बाल
 बिकास  विभाग  44,06,00,000  किक  205,40,00,000

 62,00,a00
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 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  वस्त्र  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संझया  72  पर  चर्चा  ओर

 मतदान  इसके  लिए  छः  घन्टे  का  समय  नियत  किया  गया  सदन  में  उपस्थित  जिस  माननोय

 सदस्य  के  अनुदानों  की  मांगों  सम्बन्धो  कटोती  प्रस्तत्व  परिचालित  किए  जा  चुके  यह  यदि  अपने  कटौती

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  15  मिनट  के  भीतर  सभापटल  पर  प्ियां  भेज  दें  जिनमें  उन  कटोती

 प्रस्तावों  की  संख्याएं  लिखो  जिन्हें  बह  प्रस्तुत  करना  चाहते  केवल  उन्हों  कटौती  प्रस्तावों  को

 प्रस्तुत  किया  गया  माना  जाएगा  ।

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किए  गए  कटोती  प्रस्तावों  को  क्रम  संदयाओं  को  दर्शाने  वाली  एक  पूरी  थोड़ो
 देर  में  सचना  पट्ट  पर  लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  सदस्य  को  उस  सूची  में  कोई  गलती  मिले  तो  उसे  उसकी
 सचना  अविलम्ब  सभापटल  पर  कार्यरत  अधिकारी  को  देनी  चाहिए  |

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 काय॑  सूचो  के  स्तम्भ  2  में  वस्त्र  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संझया  72  के  सामने
 दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1989  को  समाप्स  होने  बाले  वर्ष  में  पंदाय
 के  दौरान  होने  वाले  खर्चों

 को
 अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए

 कार्य  सूथो  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से
 अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  को  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 लोक  सभा  को  स्थोकृृति  के  लिए  प्रस्तुत  व  1988-89  के  लिए
 वस्त्र  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगें

 अमन 5  7  गा  — हु  ः  ह  -  हृए॑रशिि  एस
 मांग  मांग  का  नाम  18  1988  को  सदन  द्वारा  सदन  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत
 संख्या  स्वीकृत  लेखानुदान  की  मांग  को  अनुदान  की  मांग  की  राशि

 राशि

 राजस्व  पंजी  राजस्व
 पूंजी

 रू  रु०  go  स्०

 जरजअ  संभालप  :

 72.  बस्त्र  मन्त्रालय  87,26,00,000  47,95,00,000  436,  28,00,000  239,76,00,000

 श्री जी०  एम०  बनातवाला  ने  वस्त्र  मस्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  के  लिए  कटौती  प्रस्ताव  रखे
 क्या बह  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ?

 क्रो जो०  एम०  बनातबाला  :  मैं  अपने  कटोती  प्रस्ताव  संस्या  |  से  5

 प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।
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 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वस्त्र  भन््त्रालय  शीर्य  के  अम्तगगंत  मांग  को  कम  करके  एक  स्पया  कर  दिया  जाए  की

 समय  से  संकट  का  सामना  कर  रहे  विद्युतकरघा  और  हथकरघा  बुनकरों  की

 सहायता  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  करने  में  असफलता
 ]

 मूल्यों

 बस्त्र  मंत्रालय  शोष  के  अन्तर्गत  सांग  को  कम  करके  |  रापया  कर  बिया

 और  विद्युतकरघा  बुनकरों  को  उचित  मूल्यों  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  घागा

 उपलब्ध  कराने  में  असफलता  ]  (2)

 बस्च्र  मंत्रालय  दोष  के  अस्तगंत  भांग  को  कप्त  करके  |  रुपया  कर  विया

 निगम  की  भांति  अश्विल  भारतीय  विद्युतकरघा  निगम  स्थापित  करने  में

 (3)

 बस्त्र  मंत्रालय  शोष  के  अम्त्गत  सांग  को  कम  करके  देखते  दपया  कर  दिया

 में  विद्युतकरों  के  प्रति  भेदभाव  पूर्ण  तथा  सौतेला  (4)

 वस्त्र  मंत्रालय  शोध  के  अन्तर्गत  मांग  में  रुपए  कम्त  कर  बिए  जाएं  ।”

 उद्योगों  के  सभो  वर्गों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  बस्त्र  नीति  में

 बतंन  करने  की  आवश्यकता  ]  (5)

 3३.00  म०  प०

 श्री  सत्यगोपाल
 :  उपाध्यक्ष  वस्त्र  मन्त्रालय  की  अमृदान  को  मांगे  वर्ष

 हमारा  में  घोषित  सरकार  को  वस्त्र  नीति  के  सन्दर्भ  में  तेयार  को  गई  स्वतन्त्रता  पूर्ण  का

 हमारा  वस्त्र  उद्योग  का  अत्यन्त  शानदार  इतिहास  तु  स्वतन्त्रता  प्राप्ति के  बाद  हमारा

 निष्पादन  बहुत  बुरा  रहा  है  ।  भारत  सरकार  ने  वस्त्र  नीति  के  बारे  मे
 तीन  बार  घोषणा  की  पहली

 बार  इस नई  में  धोषणा  की  फिर  हैं |  में  और  नई वस्त्र  में  इसमें  संशोधन  किया  अभी

 हम  इस  नई  वस्त्र  नीति  को  लागू  कर  रहे  हैं  ।  नई  वस्त्र  नीति  के  बारे  में  जो  हमारी  आशंका

 थी  ।  वह  सही  रुग्ण  मिलों  और  बन्द  पिलों  की  सूथ्ी  तेयार  को  गई  इस  समय  लगभण

 नीति  कपड़ा  मिलें  बन्द  हैं  जिनमें  लगभग  में  लाख  कामगार  कायरत

 3.02  म०  प०

 एन०  बेंकटरत्नस  पीठासोन

 वर्ष  प्रतिवर्ष  रुग्ण  मिलों  की
 संख्या  बढ़ती  जा  रही  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  कपड़ा

 नीति  से  मिलें  कैसे  बन्द  हुईं  |  वर्ष  गई  में  मिलें  मिल  बन्द  में  वर्ष  मिलें  ओर  वर्ष  कपड़ा

 में  जब  यह  कपड़ा  नीति  घोषित  की  गई  थी  7  मिलें  बन्द  उसके  वर्ष  चत्रता  में  33  कपड़ा

 मिलें  अम्द  हुईं  और  पिछले  वर्ष  में  49  मिलें  बन्द  हुई  ।  इससे  पता  चलता  हैकि  नई
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 बस्त्र  नीति  के  बारे  में  हमारी  आशंकाएं  सही  सिद्ध  हुई  हमारे  देश  में  प्रतिव्यक्ति  कपड़े  की
 उपलब्धता  कया  वर्ष  1984  में  यह  14.52  मीटर  प्रति  वर्ष  1985  में  14.04  मीटर
 वर्ष  और  वर्च  1956  में  कपड़े  की  उपलब्धता  माभूली  कह  15.01  मोहर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिवर्ष

 सातबों  पोजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात  1989-90  में  उत्पादन  लक्ष्य  16.44  मोटर  प्रतिथ्यक्ति
 निर्धारित  किया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  हम  16.44  मीटर  प्रति  व्यक्ति  का  यह  निर्धारित
 लक्ष्य  प्राप्त  कर  पाएंगे  या  नहीं  ।

 देश  में  कपास  उत्पादकों  की  क्या  स्थिति  सभापति  आप  कपास  उत्पादक
 राज्य  से  सम्बन्ध  रखते  पिछले  वर्ष  हमें  पता  चला  कि  सँखे  की  स्थिति  के  कपास  के

 मूल्य  बढ़  गए  परन्तु  उस  अर्थात्  पिछले  वर्ष  आन्भ्र  प्रदेश  के  प्रकांसम  ओर  गु  ठृष्ट  जिलों  में  20
 लोगों  ने  आश्म-हुत्पा  की  ।  आपको  बह  बस्तु  स्थिति  समझनी  कपास  उत्पादक  कई  प्रकार  से

 दुख  उठा  रहे  उन्हें  उत्पाद  का  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ओर  दूसरी  ओर  दिन-प्रतिदिन  के
 लिए  आवश्यक  सपी  वस्तुओं  के  मूल्य  हर  रोज  बढ़  रहे  उम्हें  उत्पाद  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  दिया
 जाना  चाहिए  |  कच्चे  माल  ओर  उत्पादन  के  साधतों  के  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  ओर  उन्हें  अंण्गे  सत्पाद्  के  लिए
 साभप्रद  मूश्य  गहीं  मिल  रहा  है  ।

 इस  देश  की  आधी  जनसंदुया  के  पास  पहमने  के  लिए  कपड़  नहीं  आज  वास्तविकता
 यह  लगातार  घोषित  तीन  कपड़ा  नोतियों  में  सरकार  की  ऊंची-ऊंची  बातों  के  वास्तविकता
 पह  है  ।

 बड़ो  संख्या  में  रुग्ण  पड़ी  कपड़ा  मिलों  का  बकाथा  बेंक  ऋण  जो  1985-86  में  962  करोड़
 रु०  था  1986-87  में  बढ़  कर  1,118  8  करोड़  रु०  हो  गया  है  |  बैंक  कपड़ा  मिलों  के  मालिकों  को  घन
 दे  रहे  हैं  परन्तु  ब्  प्रति  वर्ष  मिलें  रुणण  होती  जा  रही  हैं  और  कोई  इस  बारे  में  कार्यवाही  नहीं  कर  रहा
 है  ।  नई  कपड़ा  नीति  ने  मिल  मालिकों  को  मिलें  बन्द  करने  की  स्वतन्त्रता  दे  दो  आपको  बहु  खाकर
 आश्यवं  झेमा  कि  वे  अपनी  इच्छा  से  मिलें  बन्द  कर  सकते  नियोकता  स्वयं  निर्णय  करेंगे  कि  कौन-सी
 मिल  रुग्ण  हो  गई  है  और  अपनी  इच्छानुसार  वे  अपनों  मिले  अन्द  कर  हमारे  देश  कें  भमिकों  को

 नुकसान  पहुंचा  कर  ऐसा  किया  इसके  साथ-साथ  हमारे  देश  का  कपास  उत्पादक  और
 भोक्ता  दीनों  दुख  उठा  रहे  सरकार  का  यह  दावा  है  कि  उसने  नई  वच्तत्र  नीति  के  माध्यम  से  बंहुंत

 कार्य  किया  है  ओर  उम्होंने  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  हैं  कि  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  यह  बात  सच  है  ।

 परस्तु  निर्षात  कितना  बढ़ा  है  ?  इस  वर्ण  के लिए  लगभग  3000  करोड़  रुपए  का  निर्यात  होने  का  अनुमान
 क्या  हम  दूसरे  देशों  से  इसको  तुलना  कर  सकते  चोन  को  स्थिति  क्या  उनका  कपडे

 से  बनी  वस्तुओं  का  निर्यात  प्रतिबष  12000  करोड़  रु०  है  ?  ताइवान  लगभग  10,000  करोड़  रु०  मूल्य
 के  कपड़ों  का  निर्यात  कर  रहा  है  जबकि  हम  केवल  3000  करोड़  रँ०  मूल्य  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  और

 हम  श्रेय  ले  रहे  हैं  कि  हम  बहुत-सो  वस्तुओं  का  निर्यात  कर  रहे  सरकार  के  पाश्त  कपड़ा  तीति
 है  तथापि  वे  हमेशा  तदर्थ  धोषणाएं  करती  रहती  यहू  उसको  आदत  बन  चुकी  है  ।

 कपास  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई  तब  मूल्य  बढ़  गए  फिर  1987  में  क्या

 हुआ  ?  सरकार  ने  कपास  का  निर्यात  स्थगित  कर  दिया  ।  अब  वे  दूसरे  देशों  में कपास  का  आयात  करते
 को  बात  सोच  रहे  हैं  ।  हम  इस  दिशा  में  जा  रहे  यद्यपि  हमारे  पास  स्थायी  नियति  नींति  है  तथापि
 हम  शदथं  आधार  पर  काय  करते  कपास  उत्पादकों  बल्कि  कपड़ा  उद्योग  के  लिए  हीं  सरैंकारे  की  कोई
 दोषंकालोन  संदर्शी  योजना  नहों  है  ।
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 जहां  तक  तस्करों  का  सम्बन्ध  है  देश  में  तस्करों  से  प्रतिवर्ष  3000  करोड़  रु०  मूल्य  का  2000
 मिलियन  मीटर  कपड़ा  आने  का  अनुमान  है  और  सरकार  सो  रही  तस्करों  पर  अंक्रुश  लगाने  बाला
 कोई  नहीं  है  ।  हमारे  देश  में  कपड़े  का  उत्पादन  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  के  अन्य  उत्पादकों  के  अनरूप
 नहीं  है  ।  67  प्रतिशत  मानवनिर्भित  रेशे  और  33  प्रतिशत  सूती  धागे  से  बने  टेरिकोट  का  मूल्य  थाइलेंड
 में  12  रुपए  प्रतिमीटर  है  जबकि  भारत  में  यह  24  रु०  प्रतिमीटर  की  दर  से  मिलता  इसो  प्रकार
 हमारे  देश  में  उत्पादन  मूल्य  भी  बहुत  अधिक  मिल  मालिक  लाभ  कमा  रहे  हैं  और  स्थिति  का  फायदा
 उठा  रहे  हैं  ।  इस  वर्ष  के  बजट  में  सरकार  ने  पोलीस्टर  और  अन्य  क्त्रिम  रेशे  पर  अधिक  बल  दिया
 जिससे  हमारे  पारम्परिक  सूती  कपड़ा  पारम्परिक  हथकरघा  और  विद्य  तकरधा  उद्योग  बुरी  तरह
 से  प्रभ्रावित  हुए  कत्रिम  रेशे  या  अन्य  पोलिस्टर  पर  जो  छूट  देने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  वह  छ्ट
 उपभोक्ताओं  को  नहीं  मिलेगी  |  वह  कुछ  कपड़ा  मिल  जैसे  रिलायंस  ओर  बाम्गे  हाइंग  को  लाभ

 पहुंचायेगा  ।  बड़ेकपड़ा  उद्यमी  लाभ  उठायेंगे  और  सूती  कपड़ा  उधोग--कुटीर  हृधकरधा  और

 विद्य  तकरघा  क्षेत्रों  को  नुकसान  होगा  ।  सरकार  इस  तरह  से  कार्य  कर  रहो  है  ।

 स्वतन्त्रता  के  बाद  कपड़ा  उद्योग  का  क्या  हो  रहा  मिल  मालिकों  को  लाभ  मिलता  है  किस्तु
 उन्होंने  मिलों  के आधुनिकोकरण  के  लिए  उसका  जरा-सा  भाग  भी  पुनः  निवेश  नहीं  किया  ।
 मिलें  रुग्ण  हो  गयी  है  ।  स्वतन्त्रता  के  बाद  किसी  ने  भी  इन  बातों  पर  ध्यान  नहों  दिया  ।  केन्द्रीय  सरकार
 ने  कुछ  भी  नहीं  किया  और  इस  समय  उन्होंने  मिल  मालिकों  से  रुप्ण  मिलों  को  अन्द  करसे  और  बड़ी
 संख्या  में  कमंचारियों  क्री  छंटनी  करने  को  अनुमति  दे  दी  है  ।

 चालबत्र्ष  के  हमारे  रूई-उत्पादकों  ने  अच्छा  उत्पादन  किया  पहले  रूई  के  मामले  में

 हमारा  देश  अतत्मतिर्भर  था  ।  अब  हमारा  अपनी  जछूरत  से  अधिक  उत्पादन  हो  रहा  किन्तु  लाभ
 उत्पादकों  को  नहीं  fat  रहा  और  नहीं  हमारे  देश  के  उपभोक्ताओं  को  मिल  रहा  है  ।  सरकार  ऐप्ती  नीसि

 रही  जिपसे  बड़े  मिल  मालिकों  को  लाभ  पहुंचे  और  कुछ  निर्यात  के  माध्यम  से  कुछ  विंदेशी  मुद्दा
 अजित  हो  ।  केवल  एक  बुनियादी  बात  सरकार  यह  कर  रहो  है  कि  कपड़ो  का  कुछ  सामान  निर्यात  किया
 जा  रहा  है  और  कुछ  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  रही  जिसका  लाभ  कुछ  बढ़े  मिल  मालिकों  को

 जाएगा  |  सबसे  अधिक  नकसान  कामगारों  को  और  समूचे  देश  को  होगा  ।  इसलिए  एक  एकीकृत
 और  वास्तविक  नीति  की  आवश्यकता  हर  बार  हम  अपना  सुझाव  देते  य ेमिल  मालिक  ही
 जिन्होंने  परे  उद्योग  को  नष्ट  कर  दिया  इसलिए  समूचा  एश्मुश्त  राष्ट्रीयकरण  भावश्यक  केवल

 राष्ट्रीकरण  ही  कामगारों  और  उद्योग  की  रक्षा  कर  सकता  किन्तु  उस  दिशा  में  बढ़ने  के  बजाय

 सरकार  विपरीत  दिशा  में  बढ़  रही  है  ।  वे  बढ़े  मिल  मालिकों  ओर  बड़े  कपड़ा  उद्यभियों  के  आगे  झुक
 रही  है  ।

 सस्ती  किस्म  के  कपड़ों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  आप  जानते  हैं  कि  सस्ती  किस्म  के

 कपड़े  का  उत्पादन  उतना  लाभप्रद  नहीं  है  ।  उस  क्षेत्र  में  लाभ  कम  होता  इसलिए
 उसे  हथक  रचा

 क्षेत्र  मे ंअन्तरित  कर  दिया  गया  है  |  मिल-मालिको  को  किसी  किस्म  के  सस्ते  कपड़  का  उत्पादन  नहीं

 करना  क्योंकि  उन्हें  अधिक  लाभ  अजित  करने  को  अनुमति  प्राप्त  है  ।  जहां  कम  लाभ
 का

 मा  मला

 है  वह  हयकरघा  का  है
 ओर-गरीब  बुनकरों  को  वह

 काम
 करता  होता

 है
 ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ससते

 कपड़े  की  कुछ  किस्मों  का  उत्पादन  करता  था
 ।

 उन्हें  भी  उसके  उत्पादन  से  छूट  मिल  गयी  है  ओर  धूरा
 बोझ  मिलमालिकों  और  सरकारो  क्षेत्र  स ेहटकर  गरोब  हथकरथा  बुनकरों  पर  जा  पड़ा  है|  उन्हें  कपड़े
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 को  सस्ती  किस्म  का  उत्पादन  करना  है  !  मिल-मालिक  क्या  करेंगे  ?  वे  ऊंची  किस्म  का  कपड़ा  उत्पादित

 करेंगे  ।  ऊंची  किस्म  के  कपड़े  का  मूल्य  भी  अधिक  होगा  और  लाभ  भी  अधिक  होगा  ।  इसलिए  हमारे
 देश  में  उन्हें  हथफरघा  बुनकरों  की  कीमत  पर  अधिक  लाभ  कमाने  की  अनुमति  दी  गयी

 आधुनिकीकरण-निधि  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चका  लेकिन  उसके  बारे  में  क्या  किया

 गया  है  ?  वस्त्र  आधुनिकी  क  रण-निधि  की  स्थापना  1986  में  की  गयी  थी  जिसमें  750  करोड़
 रु०  का  उपयोग  पांच  वर्षों  में  होना  किन्तु  इस  समय  वास्तविक  वितरण  122.30  करोड़  रुपए
 इसका  मतलब  अब  तक  बहुत  कम  राशि  का  वितरण  हुआ  आप  जानते  हैं  कि  रुग्ण  मिलों  को
 निधियां  उपलब्ध  कराने  में  हुआ  विलम्ब  कठिनाइयों  को  और  बढ़ा  देता  कुल  स्वीकृत  राशि  में
 वास्तव  में  अल्प  राशि  ही  उपलब्ध  करायी  जाती  आधुनिकीकरण  में  ठहराव  आ  जाता
 है  और  इस  बीच  आयातित  मशीनरी  के  मूल्य  बढ़  जाते  सरकार  अन्य  देशों  से  परिष्कृत  मशीनरी  का
 आयात  फरने  के  लिए  ड्यूटी  में  कमी  कर  रही  है  और  हमारी  देशी  विनिर्माण  हकाहयां  रुग्ण  होती  जा
 रही  हमारे  कपड़ा  उद्योग  में  काम  करने  वाले  कामगारों  को  छंटनो  हो  रही  साथ  ही  देशो
 विनिर्माण  इकाइयों  में  जो  कपड़ा  उद्योग  के  लिए  आवश्यक  मशीन  बनातो  में  काम  करने  वाले  कामगारों
 की  छंटनी  होतो  है  और  सरकार  इस  प्रक्रिया  को  चलने  दे  रही  है  |

 शुल्क  में  छूट  वाला  आरायात  करने  को  अनुमति  आधघुनिकतम  मशोनों  के  लिए  दी  जा  रहो  जो
 केवल  बहुत  हो  चने  हुए  मिल  मालिकों  के  लाभ  के  लिए  सरकार  की  नीति  यहो  हो  गयी  है  ।

 पटसन  हमारा  प।रम्परिक  उद्योग  है  हमने  वर्षों  से  भारो  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  कमाई  यहां
 आप  रूई  तथा  पटसन  उत्पादकों  का  एक-सा  हाल  देखते  भारत  सरकार  फी  नीति  से  लगभग  40
 लाख  कृषक  परिवार  प्रभावित  हुए  पटसन  का  निर्यात  निरस्तर  घट  रहा  वर्ष  1960-61  में
 यह  776.5  हजार  टन  था  ओर  आज  केबल  224.6  हजार  टन  रह  गया  यदि  नई  कपड़ा  नोति
 की  घोषणा  के  बाद  आप  रुपयों  में  आंकलन  करें  तो  इसमें  भी  कमी  पाएंगे  ।  वर्ष  1984-85  में  यह
 333  करोड़  रु०  मूल्य  का  था  ।  बाद  में  वर्ष  1985-86  में  यह  घट  कर  270  करोड़  रु०  मूल्य  का

 रह  गया  ।  पिछले  वर्ष  (1986-87)  में  यह  और  घटकर  230  करोड़  रु०  मूल्य  का  रह  गया  ।  अधिकांश
 पटसन  मिलें  बन्द  पड़ी  25  लाख  औद्योगिक  कामगार  गम्भीर  तोर  पर  प्रभावित  हुए  वे

 गार  हो  गए  हैं  ।  सरकार  की  नीति  से  यह  स्थिति  पैदा  हुई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  गया  ?  1986  में  प्रघानमन्त्री  पश्चिम  बंगाल  गए  ओर

 1,007  करोड़  रु०  के  पंकेज  को  घोषणा  जिसमें  पटसन  आधुनिकोकरण  निधि  के  लिए  150  करोड़
 रु०  भो  शामिल  हैं  ।  ’

 यह  आधुनिकीकरण  निधि  नहीं  यह  ऋण  देने  बाली  निधि  सरकार  कुछ  पटसन  मिल
 मालिकों  को  धन  उधार  दे  रहो  है  और  6  करोड़  रु०  तक  की  राशि  11.5%  श्याज  पर  दी  था  रहो

 तथा  जब  यह  राशि  6  बरोड़  रु०  से  अधिक  होती  तो  ब्याज  दर  सामान्य  ही  होती  है  अर्थात्  यह
 प्राज  दर  वह  होती  है  जो  इस  समय  चल  रही  प्रतिशत  ।  किन्तु  सितम्बर  से  अब  तक  निष्पादन

 क्या  रहा  ?  19  महीनों  में  छ  पटसन  मिलों  को  150  करोड़  रु०  को  निधि  में  से  केवल  21.59  करोड़

 ₹०  को  राशि  ही  वास्तविक  रूप  से  मिली  150  करोड़  र०  आबंटित  किए  गए  इस  धनराशि
 को  पूरी  तरह  से  खर्च  करने  के  लिए  कितना  समय  चाहिए  होगा  ?  19  महीनों  में  उतका  निष्पादन  पहु
 रहां  |  पूरो  राशि  को  खर्च  करते  में  कितना  समय  चाहिए  ?

 218



 15  1910  अनुदानों  की  1988-89  8-89

 दूसरे  कार्यक्रम  की  भी  घोषणा  की  गयी  वह  100  करोड़  रु०  की  विशेष  पटसन  विकास
 निधि  के  बारे  में

 थी
 ।  19  माह  की  अवधि  पहले  ही  बीत  चुकी  अब  तो  लगभग  दो  वर्ष  ही  बोत  चुके

 हैं  ।  इन  दो  वर्षों  में  उन्होंने  कागजों  पर  ही  एक  योजना  बनायी  है  ओर  100  करोड़  रु०  में  से  अब  तक
 केवल  8  करोड़  रु०  का  ही  वितरण  हुआ  6  करोड़  रु०  को  निधि  कृषि  मन्त्रालय  को  वितरित  की
 गयी  भारतीय  पटसन  निगम  को  दो  करोड़  रु०  मिले  मैं  नहीं  जानता  कि  कृषि  मन्त्रालय  और
 भारतोय  पटसन  निगम  कव  इस  सारी  राशि  को  खजं  सितम्बर-अक्तूबर  को  अवधि  से  पहले
 भारतीय  पटसन  निगम  इस  घन  को  व्यय  नहीं  करेगा  ।  इसलिए  दो  वर्षों  में  100  करोड़  रु०  की  आबंटित
 निधि  में  से केवल  8  करोड़  रु०  का  ही  उपयोग  हुआ  है  ।  किन्तु  बढ़ो-बड़ी  बातें  इसो  तरह  बजती  रहेंगी  ।

 आप  जानते  हैं  कि  अधभरी  गगरी  सदेव  छलका  करती  स(कार  भी  इसी  तरह  काय॑  कर  रही
 भाज  की  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  कुछ  गेर-परम्परागत  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  पटसन  उद्योग

 में  विविधीकरण  लाना  अनिवार्य  कम्बलों  तथा  कालीनों  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  ये
 आवश्यक  वस्तुएं  इसके  पश्चात  हमें  परम्परागत  उत्पादन  से  वंविध्य  उत्पादन  की  ओर  जाना  होगा  ।
 हम  पटसन  के  कम्बलों  तथा  कालीनों  का  उत्पादन  कर  सकते  इसके  लिए  निर्यात  बाजार  भी  बहुत
 अच्छा  सरकार  इसके  लिए  विशेष  प्रयत्न  नहीं  कर  रही  वह  इस  विषय  पर  विचार  नहीं  कर
 रही

 पटसन  उद्योग  तथा  वस्त्र  उद्योग  में  भी  बहुत-सा  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्य  किया  जाना  आवश्यक
 इसके  लिए  और  अधिक  घन  आबंटित  किया  जाना  चाहिए  ।  वस्त्र  तथा  रेशम  उद्योग  में

 निकीकरण  करने  का  अर्थ  केवल  कुछ  मशोनें  उन्हें  भायात  करने  तथा  उन्हें  स्थापित  करना  ही  नहीं
 है  ।  वास्तव  में  आधुनिकीकरण  नहीं  कहा  जा  आधुनिकीकरण  एक  विज्ञान  है  ।  हमें  आधुनिक
 विधियों  को  अपनाना  ताकि  हम  आगे  विकास  के  लिए  बना  सकें  ।  हम  अपनी  मिलों  को

 अनुसन्धान  तथा  विकास  के  बिना  आधुनिक  नहीं  बना  सकते  सशक्त  अनुसन्धान  तथा  विकास  विंग  के
 बिना  हम  अपने  पटसन  तथा  रेशम  उद्योग  को  आधुनिक  नहीं  बना  सकते

 बड़ी-बड़ी  रप्तों  क ेसाथ  नई  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  की  गई  थी  ।  किन्तु  अब  यह  घ्िठ  हो  गया
 है  कि  यह  कुछ  बड़े  मिलमालिकों  के  लाभ  के  लिए  थी  ।  इसका  अर्थ  कुछ  मिलमालिकों  द्वारा  हमारे  करोड़ों
 हथकरधा  वस्त्र  उद्योग  बिजली  करघा  ओर  मिलों  के  कामगारों  तथा  इस  देश  के  उपभोक्ताओं
 से  लाभ  कमाना  था  ।  परन्तु  इससे  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  समय  आ  गया  है  जब  हम  अपनी
 नीति  की  समीक्षा  फरें  तथा  इस  सम्बन्ध  में  लम्बी  अवधि  की  व्यापक  नीति  जनता  की
 यही  पुकार  यही  अभाव  है  जो  आज  बना  हुआ  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  इस  मामले  पर  ध्यान
 देगी  तथा  रूई  पटसन  उल्पादकों  व  उपभोक्ताओं  तथा  ओद्योगिक  कामगरों  के  लाभ  के  लिए
 नई  वस्त्र  नीति  प्रस्तुत  करेगी  ।

 एक  ओर  मुद्दा  है  जिसका  मैं  यहां  उल्लेख  करना  हम  न  केवल  वस्त्र
 उद्योग  में  पर्याप्त  उत्पादन  की  समस्या  का  ही  सामना  कर  रहे  अपितु  हमे  अपर्याप्त  क्रय  शक्ति  का
 भो  सामना  करना  पड़  रहा  हमें  अपने  लोगों  में  क्र  शक्ति  को  मजबूत  बनाना  चाहिए  ।  वस्त्र
 नीति  हमारे  देश  की  क्रय  शक्ति  के  परिप्रेक्ष्य  के  आधार  पर  तेयार  की  जानी  हमें  विशेषरूप  से
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  की  क्रय  शक्ति  में  सुधार  लाने  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  किन्तु  आप  जानते
 हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  रवंया  कठोर  वास्तव  में  दिन-प्रतिदिन  लोगों  की  क्रय  शक्ति  कम
 होती  जा  रही  मुद्रा-स्फीति  तथा  बढ़ती  हुई  कीमतों  ने  वास्तव  में  लोगों  की  क्रय शक्ति को  कम  कर
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 दिया  हमारा  देश  एक  देश  है  ।  हमें  ऐप  सभी  प्रयास  करने  जिससे  कि  हमारे  लोगों
 विशेषकर  प्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बढ़  सके  तथा  वे  ज्यादा  से  ज्यादा  कपड़ा
 खरीद  सके  ।  इस  परिप्रेक्ष्य  में  हमें  अपने  वस्त्र  उद्योग  की  ओर  ध्यान  देना  होगा  ।  जब  तक  हम  अपनी
 जनता  को  क्रय  शक्षित  में  सुधार  नहीं  तब  तक  हम  अपने  बस्त्र  उद्योग  में  भी  सुधार  नहीं  ला  सकते  ।
 मेरे  विचार  इस  पहलू  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 थी  रद  विध  उत्तर  :  पीठात्तीन  अधिकारी  मैं  वस्त्र  मंत्र।लय  को  मांगों
 का  समन  करता  हूं  ।  ऐसा  करते  मैं  पिछले  वर्ष  के  दोरान  मंत्रालय  के  निष्पादन  पर  टिप्पणी  करना

 यदि  हम  दृध्त  मम्त्रालय  के  निष्पादन  को  अथवा  नई  बस्त्र  नीति  जो  1985  में  घोषित  को

 गई  के  प्रभाव  को  जो  इस  वस्त्र  नीति  के  कुछ  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  होगा  नई  वस्त्र
 नीति  सफन  नहीं  रही  है  ।  चूंकि  यह  सफल  नहीं  रही  है  स्थिति  का  पुने-मूल्यांकन  करना  होगा  ।  जब
 तक  सरकार  इप्त  गम्धधरता  स  नहा  लतो  तथा  बस्त्र  नोंत  को  समीक्षा  नहां  उत्प।दन  दिन-प्रतिदिन
 कम  होता  तथा  इसका  परिभाम  बम्बई  जेल  नगरां  में  भाधक  से  अधिक  संख्या  में  मिलों  का  बन्द

 होना  जिततके  पा  भारी  सख्या  मं  बस्त्र  उद्योग  के  बेरोजगार  हो  यदि

 हम  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  भो  वस्त्र  नीति  का  जांच  करे  तो  हम  पायेगे  कि  निष्थादन  बजट  में  दिए  गए
 उत्पादन  सम्बन्धी  आंकड़े  उत्पादन  मे  गिरावट  दर्शा  रहे  वष  1986-87  ५.  दोरान  कपड़े  का  लक्ष्य
 उत्पादन  4,7400  लाश  वर्ग  मीटर  था  तथा  अनुमानित  उत्पादन  कबल  3,3170  लाथ  वर्ग  मोटर  हुआ  ।
 उसके  एक  वर्ष  अर्थात्  वर्ष  1987-88  में  लक्ष्य  4,6600  लाब  वर्ग  मीटर  करवाया
 ओर  पहले  नो  महोनों  अर्थात्  अध्रंल  से  दिसम्बर  1988  तक  का  उत्पादन  केवल  2,296  लाख  बर्ग  मोटर

 रहा  ।  ये  आंकड़े  यह  भी  बताते  हैं  कि  इन  सघटित  कपड़ा  भिलों  में  कपड़े  क  उत्पादन  में  गिराबट  भा  रहो  है
 तथा  यही  स्थिति  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलो  को  भी  पिछड़ें  वर्गों  को  उश्वचित  दामों  पर  अच्छा

 कपड़ा  उपलब्ध  जो  इस  वस्त्र  नीति  का  एक  उदृश्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 द्वारा  प्रस्तुत  आकड़ों  से  भी  यह  प्रदर्शित  होता  है  कि  जब  इन  राष्ट्रीय  कपड़ा  तिगम  की  मिलों  के  लिए

 पोलिएस्टर-सतोी  मिश्रित  कपड़ों  को  योजना  लागू  को  गई  वर्ष  1986-87  में  नियन्त्रित  कपड़े  का
 बास्तविक  उत्पादन--लक्ष्प  2000  लाख  वर्ग  मोटर  जिसमें  स  1550  लाख  वग्र  मीटर  सूती  बच्त्रो
 के  लिए  तथा  180  लाख  वर्ग  मीटर  पोलिएस्टर  सूतो  शरटिग  के  लिए  था--जो  अब  जहां  तक

 सूती  बस्त्रों  का  सम्बन्ध  है  14४1.10  लाख  वर्ग  मोटर  है  तथा  पोलिएस्टर  सम्मिश्रित  शरटिग  में  यह  151
 लाख  वर्ग  मीटर  यहां  भी  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 पदि  हम  वर्ष  1987-88  के  आंकड़े  तो  लक्ष्य  1750  लाख  बर्ग  मोटर  रखा  गया
 जिसमें  से  1300  लाख  वर्ग  मीटर  सूती  बस्त्रों  के  लिए  तथा  केक््ल  180  लाख  वर्ग  मीटर

 सती  शटिंग  के  लिए  वर्ष  1987-88  में  सूती  अच्त्रों  के  नो  महीनों  का  वास्तविक  उत्पादन  केवल
 430  लाक्ष  वर्ग  मीटर  तथा  पोलिएस्टर-सृती  शर्टिग  में  82  लाख  वर्ग  मीटर  इसके  बाद
 उत्पादन  की  जांच  करने  पर  भो  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  वस्त्र  नीति  में  जो  जुन  1955  55  में  घोषित  की  गई
 कही  कुछ  कमी  ओर  इस  दृष्टि  से  भी  इसकी  समीक्षा  को  जानी

 3.33  भ्र०  प०

 बैगूल  बहार  पीठासोग
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 यदि  हम  मिलों  के  बन्द  होने  की  ओर  ध्यान  तो  इस  बारे  में  भी  स्थिति  अभी  स्पष्ट  नहीं  है  ।
 नोति  को  घोषणा  हो  जाने  के  बाद  इकाइयो  का  बन्द  होना  तेजी  से  बढ़  गया  है  ।  मेरे  पास  जो  आंकड़ें
 हैं  उनसे  यह  प्रकट  होता  है

 कि
 1985  में  70  इकाइयां  बन्द  जिससे  94,997  श्रमिक  बेरोजगार

 हो  गए  ।  वर्ष  1986  में  75  एकक  बन्द  कर  दिए  गए  ओर  1,13,237  कामगारों  को  कारखाने  से  निकाल
 दिया  गया  ।  वष  1987  में  120  एकक  बन्द  हो  गए  झोर  1,50,000  कामगार  बेरोजगार  हो  गए
 जबकि  1988  में  133  एकक  बन्द  हुए  ओर  बेरोजगार  काममारों  की  संख्या  1,78,000  8,000  हो  गई  ।  यह
 आंकड़े  मानतीय  मन््त्री  द्वारा  26  198s  को  लोक  सभा  में  दिए  गए  अतारांकित  प्रश्न  सं०
 865  क॑  उत्तर  से  मेल  खाते  हैं  जिसमें  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  31-12-87  को  बन्द  हुए  एककों  की
 संब्या  133  यह  सामान्य  स्थिति

 बम्बई  शहर  को  स्थिति  ओर  भी  खराब  है  |  ब्राडबेरी  मुकेश  मिल  और  श्रीनिवास  कॉटन
 मिलों  को  नोति  की  घोषणा  करने  से  पृव  हो  बन्द  कर  दिया  गया  जब  से  नीति  घोषित  की  गई  है  तब
 सेमॉडन  न्यू  ग्रेट  मिल  ओर  स्वत  मिल  का  एक  एकक  बन्द  हे  ओर  स्वेन  मिल  के  दो  एकक  बन्द  होने  की
 स्थिति  में  रघुबशी  मिल  नाम  को  एक  ओर  मिल  भी  अपन  कामगारों  को  भुगतान  नहीं  कर  पा  रही  है
 भोर  यह  भो  बन्द  होने  की  स्थिति  में  एक  ओर  श्री  राम  मिल्स  ने  बिजली  और  पानी  के  बिलों  का

 भुगतान  नहीं  किया  है  ओर  कामगारो  के  बकायों  अर्थात्  भविष्य  कमंचारी  राज्य  बोमा  में
 अवकाश  अ।दि  की  राश  जो  3,30,00,000  ०  बनत  है  का  उपयोग  कर  रही  इस  घन  का

 उपयोग  करके  किसी  तरह  यह  मिल  चल  €  लेकिन  यहू  भी  बन्द  होने  को  स्थिति  में  वर्ष  1983  में
 बम्बई  में  हमने  13  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लिया  था  जिनमे  लगभग  41,000  कामगार  थे  ।  41,000
 कामगारों  में  स ेकेवल  23,000  का  भभारों  की  काम  पर  लिया  था  ओर  18,000  का  मगा  रों  को  काम

 नहीं  दिया  इनमें  से लगभग  10,000  कामगारों  ने  अनिक्छा  से  उपदान  ले  लिया  और  चले  गए
 लेकिन  अभी  भी  8,000  कामगर  काम  पर  अथवा  मिल  में  लिए  जाने  को  प्रतीक्षा  कर  रहे  जिन  मिल्ों
 को  सरकार  ने  अपने  द्वाथ  में  लिपा  था  उनका  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  है  !  जिन  कामगारों  की
 छंटनी  को  गयी  शी  उनके  बकाया  का  भुगतान  करने  के  लिए  हम  कोई  दायित्व  नहों  ले  रहे
 प्राप्त  राष्ट्रीय  मजदूर  मिल  संघ  उनको  ओर  से  नियमित  रूप  से  दावा  दर्ज  कर  रहा  श्रमिक  अदालत
 में  व ेसफल  भी  हो  गए  थे  ।  उन्हें  उच्च  न््याय/|लय  के  डिवीजन  बेंच  के  समक्ष  भी  सफलता  मिल  गई  थी

 ओर  मिलों  को  उनके  बकाया  का  भुगतान  करने  के  आदेश  दे  दिए  गए  थे  लेकिन  हमारी  सरकार ने  राष्ट्रीय
 वस्त्र  निगम  की  ओर  से  उच्चतम  न्यायालय  में  दावा  प्रस्तुत  करके  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  इस

 प्रकार  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  तक  जाकर  स्थगन  आदेश  प्राप्त  करना  तथा  सरकार  द्वारा

 ग्रहोत  मिलों  के  कामगारों  को  अपना  बकाया  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रतीक्षा  करवाना  उस  सरकार  को  शोभा

 नहीं  देता  जो  कामगारों  के  पक्ष  का  समर्थन  करती  उन्होंने  केवल  तकनीको  मुद्  के  भाधार  पर  ही

 स्थगन  आदेश  प्राप्त  किए  सभी  कामगारों  को  जिन्हें  आप  काम  पर  वापिस  नहीं  ले  सकते  हैं  उनके

 बकाया  का  भुगतान  करना  चाहिए  ताकि  वे  वह  धन  पाकर  सन्तुष्ट  हो  इस  दृष्टिकोण  से  कपड़ा

 नीति  ने  कोई  प्रभाव  नहों  डाला  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  और  अधिक  मिलें  बन्द  हो  रहो  हैं  जिससे  इस

 क्षेत्र  मे ंबेरोजगारी  अधिकाधिक  बढ़  रहो  है  !

 अब  कपड़ा  नीति  में  ही  हमने  यह  घोषणा  की  है  कि  जहां  तक  विद्युत  करधों  का  सम्बन्ध  है  उनका

 पंजीकरण  अनिवायंतः  होगा  ।  अब  पंजीकरण  का  काय॑  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  गया  कोई  भी

 राज्य  सरकार  विद्युत  करघों  का  पंजीकरण  नहीं  कर  पाई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  बिद्युत  करघों  के
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 उत्पादन  के  उसके  द्वारा  दिए  गए  सभी  आंकड़े  बिल्कुल  भो  प्रमाणिक  नहों  हैं  ।  जहां  तक  विद्युत  करघों  का
 सम्बन्ध  है  उनमें  कामगारों  की  कार्य  करने  को  उनके  काम  के  लाभ  और  सामाजिक
 योजनाओं  के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  हैं  । कामगारों  पर  खुले  आम  अत्याचार  किए  जा  रहे  विद्यत
 करषा  क्षेत्र  में  उत्पादन  इतना  सस्ता  है  कि  यह  संघटित  मिलों  से  प्रभावी  रूप  से  प्रतियोगिता  कर  रहा
 संघटित  मिलों  को  लाभ  न  हो  पाने  का  एक  कारण  यह  भी  मुझे  बताया  गया  था  कि  रिजवं  बेंक  को

 एक  रिपोर्ट  में  यह  स्पष्टतया  कहा  गया  है  कि  इन  संघटित  मिलों  में  लाभ  निवेश  के  10%  से  अधिक

 नहीं  इसलिए  यदि  यह  लागत  इसी  प्रकार  बढ़ती  रही  और  हम  अनियन्त्रित  तस्करी  और  अनियन्त्रित
 रूप  से  अपंजीक्ृत  विद्युत  करधा  विस्तार  की  अनुमति  देते  तो  कपड़ा  उद्योग  में  अव्यवस्था  उत्पन्न

 हो  जाएगी  ।

 हमने  कामगारों  के  लिए  पुनर्वास  योजनाओं  की  भी  घोषणा  की  जहां  तक  पुनर्वास  का  सम्बन्ध

 है  तो  जब  फोई  एकक  बन्द  होने  वाला  हो  तो  उस  विशेष  अवधि  के  लिए  उनके  वेतन  का  75%,  तत्पश्चात

 50%,  ओर  अन्त  में  25%  पुनर्वास  के  रूप  में  दिया  जाएगा  ।  अब  अनुभव  से  यह  पता  चलता  है  कि
 इस  प्रकार  के  भुगतान  के  लिए  एक  शर्त  यह  है  कि  बन्द  करने  के  लिए  समुचित  सरकार  को  अनुशति
 कोई  भी  समुचित  सरकार  मिल  बन्द  करने  की  अनुमति  नहों  देती  जिसके  परिणामस्वरूप  यद्यपि  मिलें
 बन्द  हैं  परन्तु  कामगार  बेरोजगार  हो  जाते  हैं  हमारे  द्वारा  घोषित  पुनर्वास  योजनाओं  से  उन्हें  कोई  लाभ

 नहीं  मिल  पाता  है  और  इस  दिशा  में  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  ।

 कार्य-निष्पादन  बजट  में  भी  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  |  इसके  पृष्ठ  3  पर  केबल  यह  कहा  गया  है  :

 कपड़ा  मिले  अर्थक्षम  नहीं  है  उन्हें  स्थायी  तोर  पर  बन्द  करने  पर  जो  कामगार
 विस्थापित  हो  गए  क ेलिए  1985  में  बनाई  गई  कपड़ा  नोति  के  अनुसार  वर्ष  1986-87
 में  एक  पुनर्वास  कोष  भी  बनाया  गया  था

 पह  बात  यहीं  पर  समाप्त  हो  जाती  इसमें  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  कार्य-निष्पादन  कितना
 अब  तक  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है  ओर  किस  एकक  में  किया  गया  यह  भागे

 ओर  कुछ  नहीं  कह  सकता  है  क्योंकि  पुनर्वास  कोष  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  इसमें  एक  बाघा

 है  जिसे  हम  हटा  नहीं  पाए  इसलिए  मेरा  सरकार  से  यह  निवेदन  ओर  अनुरोध  है  कि  इस  योजना  की

 पुनरीक्षा  की  जाए  और  इसे  उदार  बनाया  जाए  ताकि  जब  भिलें  बन्द  हों  तो  कम  से  कम  उन  मिलों  के
 कामगार  पुनर्वास  कोष  का  लाभ  प्राप्त  कर  सके  ।  इसे  ओर  उदार  बनाया  जाना  चाहिए  और  इसे  तब  तक
 उपलब्ध  कराना  चाहिए  जब  तक  फामगारों  का  वास्तव  में  पुनर्वास  नहीं  कर  दिया  जाता  ।

 जहां  तक  आधुनिकोकरण  कोष  का  सम्बन्ध  कार्य-निष्पादन  बजट  में  कहा  गया  है  कि  वर्ष
 1986-87  में  पांच  वर्षों  के  लिए  750  करोड़  रु०  उपलब्ध  कराए  गए  आंकड़े  यह  भो  दशाते  हैं  कि

 आधुनिकीकरण  के  लिए  अब  तक  केवल  150  करोड़  रु०  ही  दिए  गए  इसका  अर्थ  है  कि  आधुनिकीकरण
 के  लिए  जबकि  पांच  वर्षों  में  हमें  750  रु०  व्यय  करने  हैं  ओर  अब  तक  दो  वर्ष  बीतने  पर  भरी  वास्तव  में

 150  करोड़  रु०  हो  व्यय  किए  गए  इस  प्रकार  व्यय  की  गति  काफी  धीमी

 इस  कपड़ा  नीति  का  एक  उह्ं  श्य  श्रमिक  भागीदारी  भो  था  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  हो  रहा  है
 कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिलों  ओर  उसको  सहायक  निगमों  में  भी  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कामगारों  की
 ओर  से  एक  भो  निदेशक  नहीं  यदि  सरकार  स्वयं  हो  हमारी  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिल्ों  में
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 की  भागीदारी  के  बारे  में  रुचि  नहीं  रखती  है  तो  हम  अन्य  मिलों  में  इस  लक्ष्य  को  कंसे  प्राप्त  कर
 स

 हन  सभी  मुद्दों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  दुबारा  यह  निवेदन  करता  हैँ  कि  हमें  इस  नीति  की
 पुनरोक्षा  करनी  नीति  के  उद्देश्यों  को  पूरा  करना  कपड़ा  नीति  अधिकाध्िक
 रोजगारोन्मुखी  होनो  इसके  परिणामस्वरूप  मिलें  बन्द  नहीं  होनी  चाहिए  और  जहां  तक  कपड़ा
 श्रमिकों  का  सम्बन्ध  है  उनमें  बेरोजगारी  नहीं  बढ़नी  चाहिए  ।

 निस्सन्देह  हस  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के  रूप  में  हमने  बजट  में  कतिपय  रियायतें  दी  मैं  बजट
 भाषण  के  पैरा  146  से  155  में  उल्लिखित  उन  रियायतों  की  विस्तार  से  व्याख्या  नहीं  करूगा  ।  लेकित
 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इन  रियायतों  में  से  कुछ  रियायतें  ऐसी  हैं  जिनसे  न  तो  कप्डा  मिलों  को  फायदा
 हआ  है  ओर  न  हो  उपभोक्ता  लाभान्वित  हुए  केवल  पोलिएस्टर  विनिर्माताओं  भर्थात  रिलायन्स
 ओर  के  और  जे  के  उद्योगों  को  ही  लाभ  हुआ  हन  रियायतों  मे  इन्हें  ही  फायदा  होगा  न  कि  मिलों  या
 उपभोक्ताओं  को  ।  अतः  मैं  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहंगा  कि  हमारी  उत्पाद-कर  कराधान  नीति
 ऐसी  बनाई  जानी  चाहिए  कि  मिलों  की  उत्पादन  लागत  युक्तिसंगत  हो  और  जहां  तक  उपभोक्ताओं  का
 सम्बन्ध  उत्पाद  सस्ता  हो  |

 हमारो  नोति  से  मिलें  भी  रुग्ण  नहों  वस्तुतः  कुछ  कमियां  मिलमालिकों  को  भो
 यह  देखा  जाता  जंसाकि  मैंने  कि  यह  उद्योग  अब  बिल्कुल  भो  फायदेमन्द  नहीं  है|  रिजवं

 बेंक  के  अनुसार  लाभ  10  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  ह्सलिए  कोई  भी  विनिर्माता  इस  उद्योग  में  रुचि

 नहीं  रखता  और  इसी  कारण  वे  इस  उद्योग  से  अधिकाधिक  पंसा  निकाल  कर  दूसरे  उद्योग  में  लगा  रहे
 हैं  और  मुझे  विश्वाए  है  कि  समयान्तर  यदि  यह  स्थिति  जारी  रहने  दी  गई  तो  मिलमालिकों  को  सभी

 कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  जाएंगी  ।  हमें  न  केवल  अच्छी  नीति  बनानो  मैं  सरकार  से  आग्रह
 करूगा  कि  सरकार  की  नीति  कुछ  उन  जो  रुग्ण  प्रायः  होने  बालो  के  हो  अधिग्रहण  को  या  केवल

 कुछ  उन्हों  मिलों  को  जो  रुग्ण  होने  वाली  के  राष्ट्रीयकरण  करने  को  निरुत्साहपूर्ण  भयवा  अव्यवस्थित
 नीति  नहीं  होनी  बल्कि  अब  समय  आा  गया  है  जब  हमें  वह  कदम  उठाना  होगा  कि  उन  सभी

 चाहे  वे  अथंक्षम  हो  अथवा  चाहे  वे  लाभ  दे  रही  हों  अथवा  का  राष्ट्रीयकरण  करना

 होगा  ताकि  इस  उद्योग  पर  एक  विहुंंगम  दृष्टि  डालो  जा  सके  ।  हमारा  उत्पादन  अच्छा  ओर  सस्ता  हो
 जिन्हें  उपभोक्ता  खरीद  सके  और  साथ  हो  इस  उद्योग  में  बराबर  रोजगार  मिलता  रहे  और  इस  देश  में

 यह  उद्योग  फलता/फूलता  मुझे  विश्वास  कि  कपड़ा  मन्त्रालय  इस  दृष्टि  से  इस  मामले  की  जांच

 करेगा  और  जहां  तक  उनकी  नीति  का  सम्बन्ध  है  उसमें  ये  सभी  संशोधन  किए

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्रो  कावम्बर  जनावनन  :  इस  विषय  पर  बोलते  हुए  मुझे  ख॒शी  है  और

 सबंप्रथम  कपास  वर्ष  को  अगस्त  से  अक्तूबर  तक  करने  के  लिए  मैं  मन्त्री  का  धन्यव।द  करूंगा  ।  यह
 एक  ऐसी  व्यावह।रिक  बात  है  जिसे  यद्यपि  कुछ  विलम्ब  से  किया  गया  परन्तु  समय  रहते  हो  कर  लिया

 गया  है  |  सत्ता  पक्ष  के  माननीय  सहयोगियों  के  अनुसार  नई  कपड़ा  नीति  चाहे  सफल  हो  अथवा  नई

 कपड़ा  नीति  के  पश्चात  विशेषकर  1986-87  और  1987-88  में  कपास  बोने  वाले  जोकि

 भारत  को  रीढ़  की  हड्डी  को  थोड़ा  बहुत  फायदा  पहुंचा  भारत  में  कपास  उत्पादन  के  इतिहास  में

 पहलो  मध्यम  रेशे  वालो  कपास  का  मूल्य  800  Te  से  बढ़कर  1000  ९०  भोर  अधिक  भ्म्ये  रेशे
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 वालो  कपास  का  मूल्य  1300  रु०  से  बढ़कर  1500  ₹०  हो  गया  माननीय  सहथोगो  के

 अनुसार  कपड़ा  नोति  चाहे  सफल  रही  हो  अथवा  इससे  किसानों  को  कुछ  कामयाबी  मिली  वे
 बता  रहे  थे  कि  सभो  कपास  मिलें  बन्द  हो  गई  यद्यपि  कपड़ा  नीति  से  कीमलें  कम  करके  सन्तलित
 दर  पर  लानी  कपडा  नीति  के  बाद  कपड़ों  की  कीमतों  में  वद्धि  हुई  गौर  तदनसार  कपास  की  कीमतें
 भी  बढ़  गई  समाचा  रपत्र/पत्रिकाओं  में  शोर  मचा  हुआ  है  कि  कपास  को  कीमतों  में  55%,  को  वद्धि
 हुई  है  जोकि  वस्तुतः  तथ्यपूर्ण  नहीं  है  ।  हम  हैं  तो  राजीव  गांधी  काल  में  लेकिन  लोगों  को  गांधी  कालीन

 की  ओर  ले  जा  रहे  मैं  माःनीय  मन्त्री  जो  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  गांधी  जो  के  युग
 को  समझने  का  प्रयत्न  करें  |  गांधी  जी  ने  हमको  तलवार  नहीं  मैं  उस  समय  उच्च  स्कूल  का  एक
 विद्यार्थी  था  ।  उन्होंने  हमारे  हाथ  में  और  रघ्नमਂ  न  की  संश्लिष्ट  कपड़ा  नीति  से
 उत्पन्न  अस्वस्य  प्रतिस्पर्धा  जिसमें  संश्लिष्ट  रेशों  को  अधिक  रियायतें  दी  गई  और  कपास  को  वंचित
 रखा  गया  है  और  इस  तरह  कपास  की  खपत  कम  हो  गई  है  ।

 इसी  लिए  कपास  उत्पादक  नुकसान  उठा  रहे  इसी  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  में  कुछ  किसानों  ने
 आत्महत्या  कर  ली  है  और  यही  ग़ब  हो  रहा  हमें  इस  आधारभूत  तथ्य  को  स्वीकारता  चाहिए  कि
 हमारा  देश  कपास  उत्पादक  ठेश  है  अतः  मानव  निर्मित  रेशों  और  प्राकृतिक  रेशों  के  मध्य  ऐसी
 प्रतिस्पर्धा  होनी  चाहिए  जिससे  कपास  उत्पादक  पीड़ित  न  हों  ।

 माननीय  मन्त्री  जी  अभी  मिलों  की  रुर्णता  का  उल्लेख  कर  रहे  जंसा  हम  जानते  कि
 मिलों  की  रुग्णता  पूंजीवादियों  द्वारा  बनाई  गई  बात  उन्होंने  पांचवें  वशक  से  आठवें  दशक  तक  लाभ
 कमाया  है  ।  जितना  लाभ  वे  कमा  सकते  कमाने  के  बाद  उन्होंने  को  जिस  सीमा  तक  वह  चल
 सकता  था  चलने  के  लिए  छोड़  दिया  ।  उन्हें  इपकी  चिन्ता  नहीं  थी  कि  उद्योग  दम  तोड़  रहा
 मालिकों  का  यही  दष्टिकोण  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  और  दूमरी  जगहों  पर  भी  इस  तरह  के

 इतने  मिलमालिक  हैं  जो  निर्यात  के  मामले  में  अग्रणी  कपड़ा  नोति  असफल  रही  और  यह  सोचना

 कि  रुण्णता  का  उपचार  राष्ट्रीयकरण  तो  वहु  गनत  धारणा  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  को  लें  ।  3।  1987  को  विद्यमान  1027
 मिलों  में  से  95  मिलें  सहकारो  क्षेत्र  में  स्थित  हैं  और  175  मिलें  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  स्वामित्व  में

 पहकारो  क्षेत्र  में  स्थित  पिच्चानवें  मिलें  हमारी  अपनों  पूंजी  से  बनाई  गई  हैं  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  कपड़ा
 निगम  की  लगभग  175  मिलों  का  क्या  हाल  है  ?  सरकार  द्वारा  इनका  निर्माण  नहीं  किया  गया  है  ।

 मूलतः  इन्हें  कोई  ओर  चना  रहे  थे  |  वे  भाग  खड़े  हुए  और  केवल  रोजगार  देने  के  लिए  आपने  इन  मिलों
 का  अधिग्रहण  किया  और  इन  पर  अपना  धत  लगाया  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  ये  175  मिले  सरकार
 के  कोष  से  बल्कि  गर-सरकारी  लोगों  के  घन  से  बनी  थी  ।  ये  गेर-सरकारी  |मलें  रोजगार
 देने  के  लिए  आपने  इनका  अधिग्रहण  क्रिया  ।  आपके  वाधिक  प्रतिवेदन  के  अनुस्तार  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 की  मिलें  भी  घाटे  में  बल  रहो  है  ।

 प्रतिवेदन  में  दिए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  हमारे  पास  744  कताई  मिलें  हैं  और  283  समन्वित
 मिलें  हैं  जिनमें  26.10  मिलियन  तकुबे  लगाए  गए  हैं  जो  विश्व  में  सबसे  अधिक  परन्तु  हमारे  सामने

 ऐसी  भी  समस्याएं  है  जो  कभी  हल  नहीं  हो  सकती  ।  हमारी  मिलें  रुग्ण  हैं  और  यह  रुग्गता  चारों  ओर
 फैली  हुई  है  ।  हमारे  यहां  यह  रुग्णता  बयों  ऐसा  इसलिए  होता  है  कि  हमारी  क्षमता  का  उपयोग दिन
 प्रतिदिन कम  हो  रहा  यदि  आप  सूती  कपड़ा  उद्योग  में  क्षमता का  उपयोग  देखें  तो  जहां  1980-81
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 क्षमता  का  उपयोग  बढ़ाने
 के

 लिए  आपने  कोई  कार्यवाही  नहीं  को  ।  यह  तो  तकुवों  के  मामले में  क रधों
 के  सम्बन्ध  में  1980-81  में  क्षमता  का  उपयोग  77  प्रतिशत  था  और  1987-88  में  बड़  घटकर  केवल
 6।  प्रतिशत  रह  गया  है  |  क्षमता  के  उपयोग  में  कमी  होने  की  घटनाएं  बढ़  रही  हैं  रुग्णता  का  एक  कारण
 यह  भी  है  ।

 आपके  प्रतिवेदन  के  अनुसार  सूती  ओर  कृत्रिम  धागे  के  सम्बन्ध  में  अपनी  बात  के  पक्ष  में  मैं  पह
 बता  दूं  कि  1986-87  में  सूती  धागों  का  उत्पादन  ]302  मिलियन  कि०  ग्रा०  था  जबकि  1987-88  87-88
 में  यह  घट  कर  1000  मि०  कि०  ग्रा०  रह  गया  शत  प्रतिशत  गेर-सूती  धागे  के  मामले  में  इन  दो
 वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  क्रमशः  80)  मिलियन  कि०  ग्रा०  और  0)  मिलियन  कि०  प्रा०  था  जो  11  मभि०
 कि०  ग्रा०  अधिक  यदि  आप  इसमें  दिए  गए  आकड़ों  के  अनुस्तार  कपड़े  का  उत्पादन  देखें  तो  1980-81
 में  कपड़े  का  उत्पादन  8351  मिलियन  मीटर  हुआ  था  जिसमें  सूती  कपड़ा  5443  मिलियन  मीटर
 इस  वर्ष  कुल  9539  मिलियन  मीटर  कपड़े  में  सूती  कपड़ा  केवल  6146  मिलियन  मोटर  कृत्रिम
 धागे  के  मामले  में  19  26-87  में  इसका  उत्पादन  लगभग  3393  मिलियन  मीटर  जो  1980-81  में
 2903  मिलियन  मीटर  अतः  सूती  और  कृत्रिम  धागे  बीच  की  प्रतिस्पर्धा  को  देखते  जो  दिन
 प्रति  दिन  सूत  के  विपरीत  जा  रही  हम  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  कल  क्या  होगा  ।  अब  कपास  का  मूल्य
 3  महीनों  के  भीतर  1000  रु०  से  3000  रु०  तक  गिर  गया

 हमारे  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  की  धोषणा  होने  के  अधिकारियों  ने  उद्योग  के  लिए
 बिजलो  को  मांग  को  है|  उद्योग  के  लिए  बिजली  में  घागों  की  जमाखोरी  भी  शामिल  है  |  इसकी  जांच
 भो  की  गई  है  परन्तु  वे  अभी  तक  ओटाई  के  कारखानों  तक  नहीं  पहुंचे  जमाखोरी  के  कारण  जो  अपने
 विद्युत  चालित  करघों  के  लिए  10  से  12  गांठें  तक  खरीद  रहे  अब  केवल  दो  गांठें  खरीद  रहे
 इस  प्रकार  खपत  अपने  आप  कम  हो  गयी  है  और  कयरास  की  कुल  खरीद  घट  गई  एल०  आर०  ए०

 जो  तमिलनाइ  में  1000  रु०  प्रति  क्विटल  बिकता  था  आज  725/-  २०  की  दर  से  बिक  रहा
 इसलिए  मैं  माननीय  मन््त्रों  से अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  पर  विचार  करें  क्योंकि  भारतीय  रूई  विगम
 कपास  खरीदने  के  लिए  तमिलनाडु  अयेगा  क्योंकि  कपास  का  मौसम  आने  वाला  है  ।

 रूई  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  रूई  का  आयात  करने  के  लिए
 बाध्य  किया  जा  रहा  कपड़ा  समिति  ने  रूई  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  था  ।  परन्तु  एक  कपास
 उत्पादक  के  रूप  में  मैं  बता  देना  चाहता  हूं  कि  कपास  उत्पादकों  के  हित  में  22  भि०  भि०  से  कम  लम्बाई
 के  किसी  रेशे  का  आयात  नहीं  किया  जाना  यदि  मि०  की  लम्बाई  से  कम  के  किसी
 रेशे  अथबा  और  किसी  चोज  का  आयात  किया  गया  तो  इसका  अ।नप्न
 पजाब  ओर  इस  सम्बन्ध  में  सम्पूर्ण  भारतवर्ष  पर  ही  प्रतिकल  प्रभाव  पड़गा  |  इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  रूई  प्रलाहकार  बो्  में  कपास  उत्पादक  राज्यों  में  से  प्रत्येक  राज्य  के  किसानों
 को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  एक  ऐसा  रूई  बोई  होना  चाहिए  जिप्तमें

 आन्प्र  महाराष्ट्र  ओर  मध्य  प्रदेश  के  किसानों  का  प्रतिनिधित्व  हो  ।  जहां  पर  भी  कपास
 का  उत्पादन  होता  हो  बोडं  में  वहां  का  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ।

 रूई  का  आयात  करने  के  लिए  जंसे  विभिन्न  अखब्शर  लेख  निकाल  रहे  हैं  ओर  लॉबो
 तेया  २  फ़र  रहे  हैं  ।  वे  सरकार  पर  दबाव  डाल  रहे  इस  बात  को  नोट  करते  हुए  बहुत  खेव  होता  है
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 कि  उन्होंने  रूई  को  रूई  को  बराबर  का  दर्जा  दिया  केलिफोनियां  रूई  ]  औौर
 1/8  की  है  लबकि  शकर  एक  इंच  से  श्रधिक्र  नहों  है  ।  उसा  अखबार  में  पाकिस्तान  की  रूई  को  |  और

 1/16  दर्शाया  गया  यह  उनकी  रूई  की  अल्पन्नता  को  दर्शाती  वे  समाचारपत्रों  में  नासमझी  के
 वक्तव्य  दे  रहे  दूसरे  देश  हमारे  बारे  में  क्या  सोचेंगे  ?  क्या  वे  हम  पर  नहीं  हसेंगे  ?  यह  जिसका
 मैंने  अभी  उल्लेख  किया  श्री  ई०  के०  वसुदेवन  ने  लिखा  रूई  उद्योग  की  हालत  आजकल  ऐसी
 हो  रही  यदि  ऐमी  स्थिति  है  तो  धागों  के  बारे  में  आप  उनके  वास्तविक  ज्ञान  का  अन्दाजा  लगा  सकते

 इसलिए  मैं  मन््त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कृत्रिम  घागों  पर  छूट  देने  की  इस  अवांछनीय
 प्रणाली  जिससे  कपास  उत्पादकों  को  उनके  लाभप्रद  मूल्यों  से  वंचित  रहना  बन्द  किया  जाए  ।
 महात्मा  गांधी  जी  ने  हमें  विदेशी  कपड़े  के  प्रयोग  के  प्रति  चेतावनी  दी  थी  ।  यदि  वरतंमान  कपड़ा  नीति
 अपनाई  ज!्ती  है  तो  मुझे  दढ़  विश्वास  है  कि  एक  समय  ऐसा  भी  बआाएगा  जब  हमें  कृत्रिम  कपड़े  पर
 प्रतिबन्ध  लगाना  पड़ेगा  ।  एक  समय  ऐसा  आएगा  जब  केवल  सूती  कपड़े  का  प्रयोग  होगा  और  वह  समय
 अब  दूर  नहीं  है  |  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  नयी  कपड़ा  नीति  अच्छो  नहों  है  ।  हसके  च्छे  पहल
 भी  है  परन्तु  उनमें  संशोघन  करने  की  आवश्यकता  इस  नीति  में  जो  दांष  है  उन्हें  दूर  किया  जाना

 चाहिए
 ।

 सत्ता  पक्ष  के  मेर  दोस्त  ने  कुछ  कहा  मैं  उनका  नाम  लना  नही  चाहता  हू  ।  नयी  कपड़ा
 नीति  के  ढांचे  मे  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मशोनरी  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  1987  से  जो  भी  छट
 गई  हैं  उसे  वापस  ले  लिया  गया  है  क्योंकि  उन्होने  मूल्यों  मे  25  प्रतिशत  तक  वृद्धि  क

 अब  मैं  धागे  के  निर्यात  के  बारे  में  दो  शब्द  कहना  चाहता  श्री  राजोव  गांधी  के  समय  में
 तमिलनाडु  में  उत्पादित  धागे  को  स्पेन  और  जापान  में  थोढ़ा  बहुत  बाज।र  उपलब्ध

 हुमा  तमिलनाडु  में  राजापलायम  से  रूई  का  आयात  कर  रहा  वर्तमान  सीमा  के  साथ
 घागा  नियति  करने  की  बतं॑मान  नीति  जारी  २हनी  चाहिए  ।

 मैं  इस  बात  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  बजट  के  बाद  रूईं  अपशिष्ट  उद्योग  को  नई
 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  लौह  अपशिष्ट  ओर  कृषि  सम्बन्धी  अपशिष्ट  को  ही  तरह  रूई
 अपशिष्ट  उद्योग  से  भी  यह  अपेक्षा  की  जा  रही  है  कि  वह  60  प्रतिशत  लाभ  की  घोषणा  करे  जिसमें
 से  20  प्रतिशत  को  आय  कर  के  रूप  में  जमा  करना  होगा  ।  इसके  १।रण  रूई  अपशिष्ट  उद्योग  को  भारी
 कठिनाई  उठानी  पड़  रही  मेरा  अनुरोध  है  कि  उसे  हटा  दिया  फिक्क्ी  और  इस  व्यवसाय  के
 अन्य  लोगों  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अधभ्पावेदन  दिए  मैं  सरकार  से  कपास  उत्पादकों
 के  हितों  की  रक्षा  करने  का  अनुरोध  करता  इन  शब्दों  के  साथ  अपना  वक्तथ्य  समाप्त
 करता

 भरी  हरूमाई  मेहता  :  कपड़ा  मन्त्रालय  द्वारा  इस  सभा  के  समक्ष  रखी  गई
 मांगों  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  कुछ  सदस्यों  के  निराशावादी  रवेये  से  मैं  सहमत  नहीं  हूं  जो  कपड़ा  उद्योग

 मे ंहर असफलता  का  कारण  नई  कपड़ा  नीति  को  मानते  नई  कपड़ा  नोति  के  उद्देश्य
 प्रशंसनीय हैं  ।  नीति  का  मुख्य  उहंए्य  है  तीनों  क्षेत्रों  अर्थात्  बिजलीकरघा  तथा  संगठित  मिल
 क्षेत्र  को  सुदृढ़  करना  ।  जब  से  इस  नीति  की  घोषणा  की  गई  सरकार  इसका  निरन्तर  अनुपालन
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 कर  रही  है|  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  संगठित  क्षेत्र  भी  बिजलीकरधा  और  हथकरपा  क्षत्र  के
 साथ  विकास  बिजलोकरणा  क्षेत्र  को  भी  संगठित  मिल  क्षेत्र  के  बराबर  रखा  नई  कपड़ा  नीति

 की  घोषणा
 के

 समय  अच्छो  आशाए  १
 |  गई  थीं  परन्तु  दु्भाग्यवश  यह  उहूं  श्य  पूरे  नहीं  हो  पाए  किसी

 भी  औद्योगिक  नीति  |
 जसमें  कपड़ा  नीति  भी  शामिल  है  का  आधारभूत  और  मुद्य  उहं  श्य  रोजगार  की

 सुरक्षा  और  रोजगार  के  अवसरों  में  बृद्धि  होना  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  की

 समय  इस  उद्ूं श्य
 पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मैं  सभा  का  ध्यान  राष्ट्रीय  कपड़ा

 वक्तव्य  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  :
 नीति  के  निम्न

 किसी  एकक  की  यथोचित  अवधि  के  भीतर  आर्थिक  सक्षम  होने  की  सम्भ  बना  नहीं
 रहती  तो  उस  एकक  को  बन्द  करने  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  रह  जाता  बशरतें  क  मगारों  के
 हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  ।”

 क्या  यह  हमारे  आधारभूत  दर्शम  के  अनुसार  उचित  हमारे  संविधान  के  निदेशक क्ः  Ss  ्  पे  है  के  मे
 तसवों  में  प्रतिपादित  भाघारभूत  दशंत  काम  के  अधिकार  को  गारन्टी  देता

 यदि  कोई  व्यक्ति  बीमार  हो  जाता  है  तो  हम  कया  करते  हैं  ?  क्या  हम  उसका  दया  भत  अग्त
 अथवा  दवा  देने  से  मना  करके  उसका  अन्त  कर  देते  हैं  ?  या  हम  ब्यक्ति  को  स्वस्थ  करने  का  प्रयत्न  करते
 हैं  ?  रुणण  ब्यक्ति  को  निरोग  करने  की  नीति  हो  रुग्ण  कपड़ा  एफ्रकों  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जानी  चाहिए  ।
 हमारी  नोति  रुग्ण  एककों  को  ठीक  करने  की  होनी  चाहिए  न  कि  उनको  बन्द  करने  की  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा
 नोति  में  आगे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  द्वारा  इन  रुर्ण  एककों  को  अपने  हाथ  में  लेने  अथवा
 उनके  राष्ट्रीयकरण  से  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  जाता  तथा  सरकार  को  ऐसा  नियम  बना  लेना
 चाहिए  कि  वह  ऐसे  मामलों  में  बिल्कुल  नहीं  पड़े  ।  कपड़ा  नीति  का  यह  भाग  भी  सराहनीय  नहीं
 जैसाकि  मैंने  ध्यान  दिलाया  है  रोजगार  उपलब्ध  कराना  किसी  भी  योजना  अथवा  नीति  का  मुख्य  उह  श्य
 होना  चाहिए  तथा  रोजगार  को  संभावनाओं  की  रक्षा  करने  के  लिए  राष्ट्रीयकरण  का  भी  उपयोग  किया
 जाना  घाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  इस  माननीय  सभा  का  ध्यान  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  घोषणा
 की  ओर  दिलाना  घाहूंगा  ।

 श्रीमती  इन्दिया  गांधी  की  घोषणा  को  मैं  अब  भी  भारत  के  लिए  पथप्रदर्शक  मानता  हूँ  ।
 2  1970  को  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  राज्य  सपा  में  बाद-विवाद  के  समय  अपने  भाषण  में

 उन्होंने  कहा  था

 विचार  से  राष्ट्रीयकरण  के  किसी  भी  प्रस्ताव  की  जांच  दो  परीक्षणों  द्वारा की
 जानी  चाहिए  |  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  क्या  इससे  सरकारो  क्षेत्र  देश  की  अथंव्यवस्था  में
 महत्वपूर्ण  स्थिति  हासिल  कर  पाता  हमारा  रबंयः  वास्तविकता  और  व्य  वहाय॑  होना
 चाहिए  ।  यदि  किसी  समय  गेर-सरकारी  उद्योग  राष्ट्रीय  हित  के  विरुद्ध  कार्य  कर  रहा  है
 अथवा  राष्ट्र  की  प्रगति  में  बाधा  डाल  रहा  है  तो  उप्तके  +घिग्रहृण  में  कोई  हिचक  नहीं  होनी
 चाहिए  ।”

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  इसी  सिद्धान्त  का  प्रतिपादन  किया  गया

 राज्य  सभा  में  दिए गए  एक  अन्य  भाषण
 में

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  के
 दोरान  29  1972  को  उन्होंने  कहा  :
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 न  तो  राष्ट्रीयकरण  के  खिलाफ  है  न  ही  उससे  डरती  परन्तु  राष्ट्रीयकरण
 हमारी  भ्रथंव्यवस्था  की  बदलती  स्थितियों  के  सन्दर्भ  में  हमारोी  योजनाओं  की  वरीयता  के

 अनुसार  होना  चाहिए  ।  हम  किसी  उद्योग  अथवा  एकक  का  राष्ट्रीयकरण  अ्रथंभ्यवस्था  पर
 सरकारो  क्षेत्र  के  नियन्त्रण  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  करेंगे  ।  इसी  कारण  14  प्रमुख  बेंकों  का
 तथा  बाद  में  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  यदि  इस  बात  के
 प्रमाण  हों  कि  यदि  कोई  एकक  या  उद्योग  राष्ट्रीय  हितों  में  बाधा  पहुंचाने  के  लिए  चलाया  जा

 रहा  है  तो  उसका  राष्ट्रीयकरण  करने  में  भी  हम  नहों  हिचकेंगे  ।”

 कपड़ा  उद्योग  में  क्या  हुआ  है  ?  कई  कपड़ा  एकक  रुग्ण  हो  गए  गुजरात  ओर  महा  राष्ट्र
 सबसे  अधिक  प्रभावित  राज्य  50%  से  अधिक  संयुक्त  एकक  केवल  गुजरात  ओर  महाराष्ट  में
 स्थित  इस  देश  में  135  कपड़ा  ए+क  बन्द  हो  चुके  इन  135  एककों  में  से  50  एकक

 संयुक्त  क्षेत्र  में  27  संयुक्त  एकक  केवल  गुजरात  में  हो  बन्द  हो  16  मेरे  शहर  अहमदाबाद  में
 बन्द  हुए  ।  इससे  बड़ोदा  ओर  भड़ोच  में  प्रमुख  आशिक  क्षेत्रों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 गुजरात  में  बन्द  को  गई  27  मिलों  में  उनके  बन्द  होने  की  तारीख  को  40,000  श्रमिक  कार्यरत  थे  ।
 तोभाग्यव॒श  श्री  राजीव  गांघी  का  गुजरात  तथा  अन्य  स्थानों  के  श्रमिक  वर्ग  के  प्रति  काफी  सहानुभूतिपूर्ण
 रबेप  रहा  इसलिए  1985-86  पें  2  बन्द  कड़ा  मिलों  के  अधिप्रहण  के  मामले  में  प्रधान  मम्त्री
 द्वारा  प्रदान  की  मई  मंजूरी  तथा  भारत  सरकार  की  ओर  से  गुजरात  सरकार  को  प्रदान  की  गई  वित्तीय
 सहायता  के  प्रति  मैं  बहुत  आभारोी  हूं  ।

 तब  से  16  अन्य  गेर-सरकारी  कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  चुकी  गुजरात  सरकार  ने
 भी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्त  कदम  उठाए  हैं  कि  एकक  बन्द  करने  की  प्रक्रिया  को  रोका  जा
 सके  तथा  जहां  तक  सम्भव  हो  कपड़ा  एककों  को  दोबारा  चालू  किया  जा  सके  ।

 12  बन्द  कपड़ा  भिलों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  गुजरात  सरकार  ने  बिक्री  कर  और  विद्यत  शल्क
 की  देय  राशि  की  अदायगी  देर  से  करने  की  अनुमति  दे  इसके  अहमदाबाद  और

 गुजरात  के  अन्य  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  एफक  को  350  लाख  रु०  से  60  लाख  रु०  का  लाभ  हुआ  ।  दुभाग्यवश
 1984  के  बाद  से  कोई  भुगतान  प्राप्त  नहीं  हुआ  भूमि  सीमा  विधान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गुजरात

 सरकार  ने  मिलों  को  भूमि  को  बिक्रो  के  सम्बन्ध  में  रियायत  दी  सरकार  स्वयं  इसमें  है  सामने  आती
 ओर  कठिनाई  में  शहरी  भूमि  बेवती  है  ।  भूमि  को  बेचकर  जो  घन  मिलता  वह  कपड़ा  मिलों  को  दे

 दिया  जाता  है  ताकि  वह  अउनी  मिलों  का  आधुनिकीकरण  कर  सके  ओर  अपने  श्रमिकों  की  नियुक्ति
 कर  सके  ।  भुगतान  की  लम्बो  अवधि  को  देखते  हुए  यह  स्थिति  बद्धं-इक्विटी  के  समान  लगती  राज्य
 सरकार  ने  हानि  या  बेंक  के  खाते  में  जमाराशि  से  अधिक  पैसा  निकालने  पर  110  करोड़  रु०  की  राशि
 तक  की  गारण्टी  भी  दी  है  |  राज्य  सरकार  ने  बिक्री  खरीद  विद्यत  शुल्क  की  बक!|या  राशि  के

 आधुनिकीकरण  और  पुनर्वाप  आदि  के  लिए  निधियां  लगाने  पर  कई  प्रकार  की  छट  देने  की
 घोषणा  को  इसके  बावजद  भी  बराबर  कठिनाइयां  बनी  हुई  हैं  ।

 ह

 गुजरात  में  लगभग  50,000  कामगार  बेरोजगार  गुजरात  तथा  विशेष  रूप  से  मेरे  शहर  में
 कामगारों  की  बहुत  दयनोीय  दशा  कई  कपड़ा  कामगारों  ने  आत्महत्या  कर  ली  बाकी  भी  सन्तुष्ट
 नहीं  बेरोजगार  कामगारों  के  परिवारों  की  महिलाओं  को  दो  जून  रोटी  के  लिए  कई  बार  अपनी  इज्जत
 भी  बेचनी  पड़ती  ऐसी  दुख्दद  जिसकी  अत्यन्त  बाकपटता  द्वारा  भी  अभिव्यक्ति  नहीं  की  जा
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 —_—— ब+  अनुदानों  को  1988-89  सकती, की जांच करनी होगी ओर इसके समाधान के लिए कुछ रास्ता निकालना होगा । कपड़ा  9

 की  जांच  करनी  होगी  ओर  इसके  समाधान  के  लिए  कुछ  रास्ता  निकालना  होगा  ।  कपड़ा  उद्योग
 के  प्रति  सरकार  के  लगातार  सहानुभूति  पूर्ण  दृष्टिकोण  ओर  श्रमिकों  के  प्रति  सरकार  के  मानवतापूर्ण
 दृष्टिकोण  के  बावजूद  ऐसा  क्यों  ओर  कपड़ा  उद्योग  को  प्रतिवर्ष  रियायतें  देने  के  पिछले
 बजट  में  घोषित  रियायतों  कपड़ा  उद्योग  उस  स्थिति  से  नहीं  उभर  रहा  हम  कपड़ा  मिल
 मालिकों  को  अनुशाप्ित  नहीं  कर  पाए  विगत  वे  सदेव  ही  सरकार  से  ऋण  के  माध्यम  से  अधिक
 से  अधिक  लाभ  कमाने  का  प्रयास  करते  रहे  हैं  ताकि  उन्हें  कठियाई  के  समय  में  जंसा  कि  उनके  कथनानुतार
 वे  पार  फर  रहे  कायंचालन  पूंजी  मिलती  रहे  ।

 वित्तोय  संस्थाओं  या  बैंकों  से  इतनी  धनराशि  प्राप्त  की  गई  है  कि  आज  अधिकांश  कपड़ा  उद्योगों
 का  प्रबन्ध  संस्थागत  वित्त  व्यवस्था  पर  चल  रहा  प्रबन्धक  वर्ग  मुश्किल  से  रूप  या  अपनी  प्रतिशत
 राशि  लगाते  उन्होंने  प्रथन्ध  प्रबन्धकों  या  कपड़ा  मिल  मालिकों  के  रूप  में  अपनी  स्थिति
 का  दुरुपयोग  किया  उन्होंने  सरकार  और  सस्थागत  ब्षित्त  से  प्राप्त  घतराशि  को  अपने  दूसरे  उद्योगों
 में  लगा  दिया  है  ताकि  उनका  विविधोकरण  किया  जा  सके  ।  यह  देखकर  कि  कपड़ा  उद्योग  उनके  लिए
 अब  लाभप्रद  नहीं  इन्होंने  रसायन  यूनिटे  ओर  दूसरी  यूनिटें  लगा  ली  हैं  तथा  गुप्त  रूप  से  या  खुले
 रूप  से  अपने  धन  को  दूसरे  उद्योगों  में  लगा  दिया  है  परन्तु  राज्य  कुछ  नहीं  कर  पाया  क्यों  ?  वहां  भी  राज्य
 असम  है  ।  ग्रुजरात  सरकार  ने  ओद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  घारा  250  के  उल्लघन  के  लिए

 मुकदमें  दायर  किए  ।  मिल  प्रबन्धकों  ने  बिना  किसी  आर्थिक  ओचित्य  के  ओर  बिना  कपड़ा  प्राधिकारियों

 से  पूरब  अनुमति  लिए  यूनिटों  को  बन्द  कर  दिया  जबकि  ओद्योगिक  विवाद  अधिनियम  को  घारा

 में  इस  आशय  का  उपबन्ध  वे  इसे  लागू  भी  नहीं  ग्रुजरात  सरकार  ने  उन  पर  मुकदमा
 चलाया  परन्तु  दुर्भाग्य  से  वे  उच्च  न्यायालय  चले  गए  ओर  उध्च  न्यायालय  ने  तीन  मामलों  में  स्थगन
 आदेश  जारी  कर  दिए  ।  उच्ब  न्यायालय  जाने  बाले  सप्नमी  या  छठ  मिल  मालिक
 को  पहले  तीन  मामलों  में  पूर्ण  उदाहरण  को  देखते  हुए  स्थगन  आदेश  मिल  वस्तु
 स्थिति  यह  कल्पाण  सम्बन्धी  कानून  लागू  करते  समय  कया  बाधा  सामने  आतो  इसलिए

 इसमें  कोई  भाश्ययं  को  बात  नहों  है  जब  कोई  कहे  कि  निहित  स्वार्थों  के  लिए  न्यायालय

 स्वर्ग  यदि  न्यायालय  अपराधी  मिल  म्रालिकों  को  संरक्षण  प्रदान  करती  रहे  तो  गुजरात
 सरकार  अथवा  केन्द्रीय  सरक।र  भी  अप्षमर्थ  रहेगी  ।  वोषोी  मिल  जो  कि  समाज  के  दुश्मन  हैं  भोर

 ओद्योगिक  कामूनी  प्रक्रिया  को  अपनाए  बिना  मिलों  को  बन्द  कर  देते  हैं  जिससे  हूआरों  कामगार  बेरोजगार

 हो  जाते  हैं  ओर  इस  प्रकार  श्रमिकों  को  स्वयं  हो  आर्थिक  मृत्यु  दण्ड  को  सजा  दे  देते  उच्च  न्यायालयों

 द्वारा  संरक्षण  दिए  जाने  पर  दोषमुक्त  हो  जाते  मिल  प्रबन्धकों  को  सहो  करने  के  लिए  कुछ
 ओर  किया  जाना  कई  उपाय  किए  जा  सकते  उदाहरण  के  तौर  कम्पनी  कानून  से

 सम्बन्धित  लोगों  के  लिए  इस  बात  पर  विद्यार  करने  का  समय  है  कि  क्या  मिल  प्रबन्धकों  पर  मिल  बन्द

 करने  या  मिल  दुग्ण  हो  जाने  पर  असीमित  जिम्मेदारी  डालना  सम्भव  नहों  वे  सीमित  देयता  का

 लाभ  उठाते  कम्पनी  रुग्ण  हो  जाने  पर  भी  उसके  प्रबन्धकों  के  परिवारों  की  आर्थिक  स्थिति  रुग्ण  नहीं

 होती  ।  वे  अपने  रिश्तेदारों  की  फर्मों  के  खरीद  एजेंट  ओर  बिक्री  एजेंट  का  काम  शुरू  कर  देते  वे  हमेशा
 रुएण  कम्पनी  के  नाम  पर  लाभ  कमाते  हैं  जिसका  उन्हें  प्रबश्ध  करना  भाहिए  रुग्ण  गूनिटों
 अथवा  अधिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  प्रतिकूल  कार्य  करने  वाले  प्रबन्धकों  के  विदद्ध  अप्तीम  देयता  रखी

 जानी चाहिए । इसी इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए कि क्या कम्पनी अधिनियम में एक उपबन्ध जोड़ दिया जाए ताकि हम स्वस्थ कपड़ा यूनिटों में रुूण्ण कपड़ा यूनिटों का अनभिवषायं विलय कर
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 सकें  ।  वास्तव  अहमदाबाद  में  इस  प्रकार  कुछ  यूनिटों  का  अधिग्रहण  किया  गया  :  अरविन्द  भिल््स  ने

 लक्ष्मी  मिल्स  का  अधिप्रहण  किया  ओर  सोभाग्य  दोनों  मिलें  अर्थात्  मूल  मिल  ओर  विलय  हुई  मिल
 भाज  बहुत  अच्छी  तरह  से  काम  कर  रही  हैं  ।  परन्तु  सरकार  कम्पनियों  के  अनिवायं  विलय  को  लाग  करने

 के  बारे  में  सोच  सकती  चाहे  कुछ  भी  आपको  कपड़ा  यूनिटों  का  एक  हो  प्रबन्ध  अथवा  एक  ही
 कम्पनी  की  कंमिकल  यूनिटों  और  दूसरी  यूनिटों  क ेसाथ  विलय  रोकने  के  लिए  तत्काल  एक  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करना  चाहिए  ताकि  ऐसा  न  हो  सके  कि  कपड़ा  यूनिट  रुण्ण  हो  जाएं  और  कंमिकल  यूनिटें  अथवा

 विविधिकृत  यूनिटें  मूल  कपड़ा  यूनिटों  को  नुकसान  पहुंचा  कर  लाभ  कमाएं  ।

 पिछले  सप्ताह  श्री  मिर्घा  को  अहमदाबाद  यात्रा  के  दौरान  सम्बन्धित  पक्षों  के  साथ  बंठक  में  कई

 बातें  सामने  श्री  मिर्घा  ने  श्रमिकों  की  बाते  बड़े  धयं  से  प्रधानमन्त्री  ने  भी  श्रमिकों  की

 बातें  अत्यन्त  घय॑  से  सुनी  ।  प्रधानमन्त्री  ने  इस  मामले  की  छानबीन  करने  के  लिए  राष्ट्र  स्तर  की  समिति

 बनाने  का  भी  वायदा  किया  ।  मेरा  वस्त्र  मन््त्री  से  यह  निवेदन  है  कि  वे  इस  समिति  के  तत्काल  गठन  के

 हिए  प्रधानमन्त्री  से  आग्रह  करें  ताकि  सभी  समस्याओं  पर  विचार  किया  जा  परन्तु  चाहे  यस्त्र  मन्त्री

 की  इस  बारे  में  कितनी  मी  सहानुभूति  उन्हें  कपड़ा  नीति  के  दायरे  में  ही  कायं  करना  है  ओर  जब  तक

 वह  पैरा  जिसमें  सभो  मिलों  के  अधिग्रहण  ओर  तथाकथित  व्यवहायं  यूनिटों  को  बन्द  करने  की  अनुमति
 सम्बन्धी  उपबन्ध  को  कपड़ा  नीति  से  निकाला  नहीं  वस्त्र  मम्त्री  को  सम्पूर्ण  सहानुभूति  होते  हुए

 ह  श्रमिकों  की  सहायता  नहीं  कर  अतः  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  की  तत्काल

 विस्तृत  पुनरीक्षा  को  जाए  ताकि  कपड़ा  उद्योग  के  विकास  की  गति  प्रदान  करने  के  लिए  तत्काल  कदम

 उठाए  जा  श्रमिकों  के  रोजगार  को  बचाया  जा  सके  ओर  रोजगार  के  अधिक  अवसर  जुटाए  जा

 सक

 पुनर्वास  के  उपायों  की  घोषणा  की  गई  है  ।  वे  बहुत  अच्छे  परन्तु  हमें  एक  बात  की  विम्ता  है
 कि  बन्द  होने  बाली  मिलें  श्रप्तकों  को  समापन  छटनो  परिद।न  नोटिस

 दे

 छुट्टी  वेतन  भी  नहीं  देती  ।  क्या  किया  सरकार  को  उन्हें  मजदूरों  को  देय  राशि  क

 भगतान  करने  के  लिए  मजबूर  करना  यदि  वे  भुगतान  से  मना  करते  हैंतो  सरकार  को  उन

 यूनिढों  की  आस्तियों  का  अधिप्रहण  करना  चाहिए  ओर  श्रमिक्रों  को  समापन  लाभ  देने  के  लिए  उसका

 इस्तेमाल  करना  यदि  यूनिटों  को  चलाना  सम्भव  नहीं  है  या  तो  मिल  को  यदि
 सम्भब  है  यदि  सम्भव  नहीं  है  तो  श्रमिकों  के  लिए  तो  कुछ  करो  ।  बहुत  से  श्रमिक  खुशी  से  जाने  को
 तैयार  हैं  बशरतें  उन्हें  छंटनी  समापन  लाभ  और  पुनर्वास  योजना  के  पूरे  लाभ  देने  का  आदएवांसन  दिया

 जाए  ।  श्रमिक  सोचते  हैं  :

 समुस्पन्ने  अध॑म  त्यजाति

 दि  रोजगार  जाना  है  ओर  पूर्णतया  बर्बादी  होनी  है  तो  कम  से  कम  छंटनी  समापन  पुनर्वास
 लाभ  से  तो  सन््तोष  किया  परन्तु  ऐसा  केवल  तमी  किया  जाना  चाहिए  जबकि  यूनिट  को  चलाना

 असम्भव  हो  ।  सर्वप्रथम  यूनिट  को  चलाने  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  उद्योग  और  समाज  के  हितों
 की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  कपड़ा  कपड़ा  यूनिटें  जन  उपयोगी  निकाय  यह  कपड़ा  बनाती

 हैं  ओर  कपड़ा  जन  उपयोगी  बस्तु  इस  दृष्टि  से  देखते  यूनिटों  को  चलाने  का  प्रयास

 करना  चाहे  कुछ  भी  श्रमिकों  को  समापन  लाभ  ओर  पुनर्वास्त  लाभ  से  बंचित  नहीं

 किया जाना अहमदाबाद की यूनियनों ने सुझाव दिया है कि पुनर्वास लाभ को अधिक उदार बनाया
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 जाना  चाहिए  ।  3  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  18  महीने  की  तनख्वाह  की
 कम  से  कम  30  महीने  को  तनख्वाह  5  वर्ष  की  अवधि  में  दो  जानी  चाहिए  ताकि  इस  बोच  वह  बंकल्पिक
 रोजगार  प्राप्त  कर  सके  ।

 इससे  भी  बेहतर  योजना  यह  होगी  कि  मिल  बन्द  होने  से  प्रभावित  होने  वाले  श्रमिकों  के  लिए
 पेंशन  योजना  शुरू  की  जाए  ताकि  सेवानिवृत्ति  की  आयु  प्राप्त  करने  तक  उन्हें  कुछ  पेंशन  मिलती  रहे  ।
 यदि  सरकार  कर  पाए  तो  यह  आदर्श  योजना  होगी  ।  कपड़ा  उद्योग  पर  निराशावादिता  का  लांछन  नहीं
 लगना  धाटिए  ।  मन्त्री  महोदय  ने  पूर्व  अबमरों  पर  ठोक  ही  उल्लेख  किया  है  कि  सभी  तीनों

 बितलीकरघा  तथा  संघठित  क्षेश्र--में  उत्पादन  बढ़ा  हमको  अपनी  निर्यात  सम्भावनाओं  का
 उपयोग  करना  मिल-मालिकों  ने  सरकार  को  सूचित  त्िया  है  कि  निर्यात  सम्भावनाएं  8000  करोड़
 रु०  तक  को  मौजूदा  निर्यात  2500  करोड़  रु०  प्रति  वर्ष  है  निस्सन्देह  हम  वस्त्र  यूनिटों  में  सुदृढ़  कर
 इसका  उपयोग  कर  सकते  हैं  |  किन्तु  एक  बात  विभाग  में  रखनी  है  कि  कपड़ा  एककों  को  केवल  उत्पाद

 शुल्क  के  मामले  में  राहत  देने  से  मिल-मालिकों  को  ही  फायदा  मिलेगा  किसी  अन्य  को  नहीं  ।  मिल-मालिकों
 ने  सरकार  की  सदभावना  पर  अनुकल  रवेया  नहीं  अपनाया  है  ।  उन्होंने  लाभ  को  उपभोक्ताओं  तक  नहीं

 पहुंचाया  है  ।  हमने  कुछ  ओद्योगिक  घरानों  द्वारा  जारी  किए  गए  विज्ञापनों  के  बारे  में  सुना  लेकिन

 सुविज्ञ  स्रोतों  से  पता  चलता  है  कि  यह  केवल  एक  छलावा  बजट  प्रस्तावों  की  धोषणा  से  एकदम  पूर्व॑
 सृत  की  कीमतों  में  उछाला  आया  |  और  अब  इनको  कोमतें  घटाकर  पूवंस्थिति  में  लाने  को  कोशिश  है
 ओर  इससे  रियायतों  के  कोई  भी  लाभ  उपभोक्ताओं  को  दिए  जाने  की  मन्शा  नहीं  है  ।

 आपको  उत्पाद  श॒ल्कर  कानन  भी  सख्त  कर  देने  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  उत्पाद
 शल्फ  मे  किंफायत  का  लाभ  तत्काल  हो  उपभोवताओं  को  मिल  संके  |

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  मेरे  नगर  की  बात  इसको  हालत  लगभग  बिगड़  चुकी
 है  ।  महमदाबाद  को  पचाप्त  प्रतिशत  से  अधिक  अर्थव्यवस्था  बस्त्र  उद्योग  पर  टिकी  है।न  केवल  कपड़ा
 मिलें  बल्कि  संसाधन  यूनिटें  भी  काफ़ी  खराब  अवस्था  में  हैं  और  बन्द  कर  दी  गई

 अहमदाबाद  के  वस्त्र  उद्योग  के  और  विनाश  बचाने  के  लिए  कुछ  करना  होगा  ।  कुछ  तो  करना  ही
 हैं  पह  नहीं  कहता  कि  मिल-मालिकों  को  और  अधिक  घन  दिया  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  अकेले

 गूजरात  में  1986  के  अन्त  में  रुग्ण  लघु  उद्योग  एककों  और  बड़  ओद्योगिक  एककों

 द्वारा  बैंकों  को  देवराश  420.45  करोड़  रु०  थो  ।

 मैं  नहों  जानता  कि  “420”  का  यहां  आना  मात्र  संयोग  मात्र  है  अथवा  यह  भारतीय  दण्ड  संहिता

 में  उल्लिखित  ठगने  से  सम्बन्धित  खण्ड  को  दर्शाता  कुछ  भी  हो  420.45  करोड़  रु०  शौध्य

 ये  धनराशि  रुग्ण  एककों  मे  फंसी  पड़ी  57.14  करोड़  29.32  करोड़  रु०  और  15.63  करोड़

 रु०  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारटीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  और  आइ०  आर०  डो  ०  बे  ०

 को  देय  है  तथा  ब्यौरे  से  पता  चलता  है  कि  इन  देय  राशियों  का  बड़ा  हिस्सा  वस्त्र  उद्योग  के  नाम

 में  वस्त्र  उद्योग  को  244  64  करोड़  रु०  बेंकों  35  करोड़  रु०  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बैंक  करोड  रु०  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  तथा  7.54  करोड़  रु०  आई०

 आर०  बी०  आई०  को  अदा  करने

 आपको  इस  वस्त्र  टरह्योग  की  स्वस्थ  हालत  में  लाने  के  लिए  व्यापक  कदम  उठाने

 ओर  बिगड़ती  स्थिति  को  रोकना  होगा  ।  और  जहां तक  अहमदाबाद का  सम्बन्ध कृपया  यह  भूल  जाए
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 कि  यह  महानगरीय  स्थिति  में  यह  भो  किसी  सख्वा-पीड़ित  क्षेत्र  की  तरह  ही  कपया  इसको
 पीड़ित  अथवा  पिछड़ा  क्षेत्र  के  रूप  में  देखा  जाए  भोर  अहमदाबाद  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित
 सरकारो  क्षेत्र  के  एकक  स्थायित  को  जाए  ताकि  श्रमिकों  को  वेकल्पिक  रोजगार  मिल  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आशान्वित  हूं  कि  सरकार  श्रमिकों  को  दयनोय  अवस्था  पर  जरूर  ध्यान
 देगी  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  व्यापक  पंमाने  पर  कदम  उठाएगी  कि  स्रहमदाबाद  में  वस्त्र  श्रमिकों
 के  रोजगार  की  सम्भावनाओं  पर  बुरा  असर  नहीं  तथा  जो  एकक  बन्द  हो  गए  हैं  उन्हें  तत्काल  पुनः
 चालू  किया  जाए  ओर  आगे  कोई  एकक  बन्द  न  हो--इन्हों  शब्दों  ओर  टिप्पणियों  के  साथ  में  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 क्रो  अब्युल  हम्तान  अन्सारो  मुहतरम  चेयरमंन  ये  जो  टेक्सटाइल्स  को

 डिमतान्ड्स  पेश  की  गई  मैं  उनकी  ताईद  करता  हूं  मगर  साथ  हो  साथ  कुछ  बातें  जो  इस  पालिसी  के

 मुताबिक  रक्षना  जरूरी  समझता  हूं  ।  अभी  तक  हमारे  मुहतरम  भाहयों  ने  मिल  सेक्टर  और  पावरलूम
 सेक्टर  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  है  लेकिन  हैंडलूम  एक  ऐसा  सेक्टर  जिसके  पास  न  कोई  जुबान  है  और

 ने  इसको  जोरदार  आवाज  इस  ह॒ऊस  में  पहुंच  पाती  है।आप  लोगों  ने  पिछने  विनों  अवबारात  के  जरिए

 सुना  होगा  कि  सारे  भारत  के  अन्दर  हैंडलूम  में  लगे  बुनकरों  को  पहली  बार  रोड  पर  आना  पड़ा  ओर
 अपनो  फरियाद  लोगों  के  सामने  रखनी  इस  पालिसी  के  तहत  उनको  जो  तरह-तरह  की  सहू  लियतें
 फराहुम  को  गई  उनकी  खुलेआम  अवहेलना  हुई  हैंडलूम  पालिसी  को  देखने  से  ऐता  लगता  है  कि
 9  नुकाती  प्रोग्राम  के  मुताबिक  कुछ  सहूलियतें  मुहैया  की  गई  हैं  जंसा  कि  सूता  के  बारे  में  रा-मेटीरियल्स
 के  जरिए  से  या  हैंक  यान  जो  उसके  लिए  जरूरी  होता  उसको  मुहैया  करने  के  सिलसिले  में  है  या

 फाइनेन्शियल  स्क्री  सूता  डिपो  और  कपड़ा  रिजर्वेशन  से  ताल्लूक  रखती  हैं  ।  इसके  अलावा  जनता

 जो  सस्ते  दामों  पर  गरीब  लोगों  तक  पहुंचाने  की  जिम्मेदारी  वह  हैंडलूम  सैक्टर  को  दी  गई  है  ।  इसी

 तरीके  से  उनके  बकिंग  हाऊप्तिज  के  बारे  में  और  मोडरेनाइजेशन  स्कोम्स  के  तहत  जो  स्कीमे  चलायी  जा

 रही  हैं  उनका  तस्किरा  किया  गया  है  ।  मैं  बिल्कुल  मुख्तसर  में  कुछ  बातें  आपके  सामने  रखना  चाहता

 सता  प्रोडक्शन  के  सिलक्षिले  में  जब  मुझे  1987  में  यह  जानकारी  मिली  कि  शायद  भारत  से

 बड़े  पैमाने  पर  गर-मुल्कों  में  यह  भेजा  जा  रहा  है  तो  मैंने  इसी  हाऊस  में  अपने  प्रश्न  नम्बर  2708  के

 जरिए  से  एक  सन्देह  जाहिर  किया  था  |  उस  प्रश्न  के  जबाव  में  मुझे  इत्मीनान  दिलाया  गया  था  कि  हम

 बहुत  ही  कम  तादाद  में  सूता  को  गैर-मुल्कों  में  भेजने  जा  रहे  साथ  हो  साथ  यह  भो  यक्रीन  दिलाया

 गया  था  कि  इसमे  हैंडलम  सेक्टर  को  परेशानी  का  सामना  करना  नहीं  होगा  ।

 दूसरी  बार  जब  मैंने  19-11-87  को  नियम  377  के  अधीन  इसी  हाऊस  में  सूता  की  कमी  के

 बारे  में  सन्देह  जाहिर  किया  था  कि  इसको  एकक््सपोर्ट  किया  जा  रहा  है  तो  उमप्तके  जबाव  में  भी  मश्षे  इसी

 तरह  की  बातें  कही  गयी  थीं  कि  हैंडलूम  सेक्टर  को  किसी  तरह  की  कमी  नहीं  होने  दी  जाएगी  ।  मगर
 आपको  यह  सुनकर  हैरत  हो  कि  जो  सृता  पहले  एक  सौ  रुपए  में  मिलता  था  वह  आज  एक  सौ  अस्सी
 रुपए  में  भी  मिलना  मुश्किल  हो  गया  है  और  उसक्री  तादाद  इतनों  कम  हो  गयी  है  कि  जगह-जगढ़  पर

 उसकी  उपलब्धि  भी  मुश्किल  हो  गयी  इसका  नतीजा  यह  है  कि  तीन  करोड़  बुनकर  जो  अपनी  जिन्दगी

 का  मदार  इस  पर  रखते  थे  भाज  उनके  बचचे  फाखा  मस्ती  से  दो-चार  हुए  है  ओर  वे  भूख  ओर  गरोबी
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 ५ जनता  वस्त्र  जिसके  बारे  में  बहुत  ढिढो रा  पीटा  जाता  है  कि  हम  इतनो  बड़ो  तादात  में  इसको
 तंयार  करते  मुल्क  भर  में  जगह-जगह  पर  20  परतसेंट  स  ज्यादा  बुनकरों  को  काम  नहीं  मिल  पाया  है  ।
 इसके  फिगर  आप  देख  इसका  प्रभाण  यह  है  कि  80  फोसदी  बुनकर  आज  जनता  बक्त्र  के  काम  में

 नहीं  लगे  हुए  आप  जानते  हैं  कि  हस  मुल्क  के  अन्दर  हैंडलूम  करघ  का  उद्योग  एक  इतना  बड़ा  उद्योग

 है  कि  इसकी  अपनी  एक  तवारीख  इसने  न  केवल  भारत  में  अपना  कपड़ा  मुहैया  किया  बल्कि  में
 मुल्की  मंडियों  में  भो  इसका  होल्ड  था  ।  गुलामी  के  दोर  में  अंग्रेजों  ने  अपने  मुल्क  में  जो  कारोगर  कपड़ा
 उत्पादित  करते  उन  का  रोगरों  के  अंगूठे  कटवा  दिए  थे  ।  लेकिन  आज  भी  वह  कारीगर  अपने  मुल्क  में

 कपड़ा  उत्पादित  करने  से  महरूम  हो  रहा  इसकी  खास  वजह  यह  है  कि  न  उसको  रा-मेटीरियल  मिलता

 है  ओर  न  उसको  दूसरी  सहूलियतें  मिलती  इस  तरह  से  वे  लोग  परेशानियों  से  दो-चार  हैं  ।

 जनता  वस्त्र  के  अन्दर  भारत  सरकार  ने  एक  साल  में  20  परसेंट  लोगों  की  बेरोजगारी  मिटाने

 की  कोशिश  को  ।  उसके  अन्दर  भी  एक्सपलायटेशन  हो  रहा  है  |  इसके  बारे  में  अनेकों  अनेकों  जगहों
 पर  कहा  गया  ।  आल  दृष्डिया  वोव्ध  कांग्रेस  जिसके  सदर  प्रोफेसर  रंगा  हैं  और  मैं  भो  एक  छोटा-सा

 कार्यकर्ता  ने  भी  प्रस्ताव  पास  करके  टेक्सटाईल  मिनिस्टर  को  दिया  कि  आप  इस  धीज  को  देखें  ।

 लेकिन  बार-बार  यही  कहा  जाता  है  कि  यह  मसला  राज्य  सरकार  के  अधीन  आता  वही  इसे  देखते  को

 हकदार  होती  है  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  जहां  पर  इस  देश  की  इतनो  बड़ी  रकम  भेजी  जा  रही  गरीबों  के  माम

 बुनकरों  को  सहूलियतें  पहुंचाने  के  नाम  वेढ़ीं  पर  आम  बुनकरों  को  काम  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  ।

 बल्कि  फर्जी  तौर  पर  सता  उठाते  हैं  और  मार्किट  में  बेच  देते  उससे  सब्सोड़ो  डर  करते  इस  तरह

 के  अनेकों  केशप्िज  मंत्रालय  में  पेंडिंग  अगर  यही  घिलसिला  चलता  रहा  तो  कब  हैंडल्म  सेक्टर  को  काम

 प्रिल  पायेगा  ।

 सना  के  डिपो  के  बारे  में  कहा  बिहार  के  अन्दर  मुश्किल  से  दो  डिपो  हैं  और  मेरे  जिले

 प्
 25  हजार  करघे  चलत  हैं  ।  मैं  आपको  पकोीस  के  साथ  कहुता के  अन्दर  ए+  भी  डिपो  नहीं  है  जहां  करीब  ;।  ।

 सभी  बुनकर  बड़े-बड़े  शहरों  में  या  तो
 हूँ  कि आज  उन  करघों  पर  पांच  सो  बुनकर  नहीं  लगे  बाकी  शह  ते
 रिक्षा  खींच  रहे  हैं  या  बेकारी  के  तोर  पर  दूसरे  कामों  में  लगे  हुए  हैं  ।  इस  बात  पर

 किसी
 को  शक  हो  तो

 मैं  दरख्वास्त  करूगा  कि  वहां  पर  कोई  टीम  भेजकर  निरीक्षण  करा  लिया  जाए  और  देख  लिया
 जाए  कि

 वहां  के  लोगों  की  क्या  हालत  है  ।  मैं  इस  बात  का  उदाहरण  देना  चाहता  हू  कि  जब
 बिहार

 के  उत्तरी

 हिस्सों  में  भयंकर  से  नाब  उन  दिनों  में  भी  रिपोर्ट  के  आंकड़ों  के  अनुसार  वहां  पर  प्रोडक्शन  दिखाया

 गया  है  ।  अगर  इन  बातों  की  छानबीन  नहीं  की  गई  तो
 मैं  नहीं  समझता  कि  देश  के  अन्दर  जो  भयंकर

 तौर  पर  शोषण  हो  रहा  उसकी  रोकथाम  हो  सकेगी  ।

 इसी  तरह  से  हमारे  पास  महाराष्ट्र  क ेलोग  भी  उन्होंने  भी  यही  बात  कही
 ।  सारे  मुल्क  में

 जो  लोग  इस  धंधे  में  लगे  हुए  मुल्क  के  अनेक  हिस्सों  से  आ  रहे  हैं  और
 मिल

 रहे
 हे

 ||  राजीव
 जीने

 जिन  घोजों  का  ऐलान  किया  अगर  उनको  कार्य#प  नहीं  दिया  गया  बीर
 |
 सर्फ

 राशियों  क ेआवटन

 तक  हो  हम  सीमित  रहे  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  उस  हर  दिल  अजज  के  साथ  वफाई
 कर  रहे

 जिससे और  बेरोजगारी  फेलेगी  ।  टेक्स  पेयसं  के यह  तो  एक  तरह  का  नीतियों  का  डल्लधन
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 पैसे  का  इससे  दुरु  पयोग  होगा  ।  अगर  इन  बातों  को  गहराई  के  साथ  नहों  सोचा  गया  तो  हम  जनता  के
 सामने  दोषी  इन  बातों  को  हमें  सोचमा  चाहिए  ।

 1972  में  जब  श्री  श्रोनिवासन  जो  ने  भयंकर  बेरोजगारी  में  माडन[इजेशम  के  तोर  पर

 लुम  को  इंट्रोडयूज  उस  जमाने  में  भी  बुनकर  बेरोजगार  मिल  सेक्टर  के  लोगों  ने  सूत  के

 दाम  बेतहाशा  बढ़ाकर  बुनकरों  को  बेरोजगार  उस  जमाने  में  भी  यह  अश्दासन  दिया  गया  कि

 हैण्डलूम  सेक्टर  को  इससे  जूझना  नहीं  पड़ेगा  मौर  इस  रिपोर्ट  में  भो  यही  गारण्टो  दी  गई  यह  कहा
 गया  है  कि  किसी  तरह  से  भी  सूत  को  कमी  नहीं  होने  दी  आएगी  ।  आज  भी  हमको  उत्तर  मिला  है  कि

 सत  ब।हर  भेजा  जाएगा  ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  आती  कि  जिस  मुल्क  में  3  करोड़  करधे  सूत  को

 वजह  मे  बन्द  हो  रहे  वहां  दूसरे  मुल्कों  को  सूत  भेजा  इसकी  कया  तुक  इससे  हस  बात  का

 भी  संदेह  पेदा  होता  है  कि  कहीं  इसमें  किन्हीं  लोगों  का  हाथ  तो  नहीं  मैं  इस  बात  को  जोर  देकर

 कहना  चाहता  ठं  कि  इस  तरह  के  एक्सपोर्ट  को  रोक  दिया  हैंक  यार्न  के  बारे  में  भो  हमें  शक  है  कि

 यह  फरघे  तक  पहुंच  सकेगा  या  नहीं  पहुंच  सकेगा  ।  मैं  जोरदार  शब्दों  मे कहना  चाहता  हूं  कि  हर  जिले  में

 सूत  को  दुकान  खोली  जानी  चाहिए  ओर  भ्रिसक्राइब  रेट  होना  जिस  पर  बुनकरों  को  सत  उपलब्ध

 कराया  जाए  |  अगर  यह  व्यवस्था  नहीं  को  जाएगी  तो  किसी  फ़ोमत  पर  बुनकरों  को  सृत  नहीं  मिल

 पाएगा  और  कुछ  लोग  इसका  फायदा  उठाते

 इसी  तरह  से  जो  80  परसेंट  नान  जनता  बस्त्र  को  लेने  का  उसको  मार्केटिंग  का  उचित  »

 हन्तजाम  किया  जाना  चाहिए  और  20  परसेंट  जनता  वस्त्र  के  बारे  में  भी  उचित  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 है  ।  इसमें  दी  जाने  वाली  सबसिड़ी  का  दुरुपयोग  होता  हम  इन  बातों  को  इस  हाउस  में  इसलिए  कह

 रहे  हैं  क्योंकि  हम  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  और  हमें  जनता  के  हित  की  बात  करनी  है  |  अगर  हम  इस
 काम  को  नहीं  कर  पाए  तो  आपको  यह  सस््कोम  एक  मजाक  बनकर  रह  जाएगो  और  यह  बेजवाम  तबका

 परेशानियों  से  मुक्त  नहीं  हो  इसका  विश्वास  हम  लोगों  में  खश्म  हो  जाएगा  ।

 सभापति  आज  अगर  देदा  के  अन्दर  कृषि  के  बाद  रोजगार  प्रदान  करने  में  किसी  धंधे  का

 नाम  आता  है  तो  वह  है  करघा  उद्योग  |  तीन  करोड़  लोग  आज  इस  घंधे  में  लगे  हुए  हैं  भौर  5  करोड़
 ह

 लोग  इससे  जुड़े  हुए  मैं  किसी  मिल  सेक्टर  या  परावरलूम  सेक्टर  का  मुखालिफ  नहीं  लेकिन  मैं

 चाहता  हूं  कि  यह  जो  हमारा  प्राचीन  उद्योग  उसका  विनाश  न  महात्मा  जो  ने  कहा  था

 घरेलू  उद्योग  को  प्रोटक्शन  नहीं  दिया  गया  तो  हमारी  आजादी  खतरे  में  पढ़  सकती  हमें  उन  बातों

 को  नहीं  भुलाना  चाहिए  ।  हन्दिरा  जी  ने  इस  बात  की  यकीन  दिहानी  करायी  है  ओर  मैं  निहायत  अदब

 के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  हैंडलूम  सेक्टर  के  साथ  आप  इन्साफ  कीजिए  और  उन  गरीब  बेजुथान  जिन्हें

 कुछ  नहीं  आता  उनकी  ओर  दया  को  निगाह  कीजिए  और  उनके  हितों  को  बड़े-बड़े  सेठ  साहूकारों
 एक्सप्लायटस  से  और  गन्दुमनुमा  जां  फरोश  लोडरों  हिफाजत  कीजिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भापसे
 रूखसत  होता  हूं  भोर  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 भरी  विग्चिजय  सिह  :  मैं  वस्त्र  मन््त्रों  महोदय  द्वारा  अनुदान  को  मांगों
 के  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  वस्त्र  नीति  के  संचालनगत  अंश  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिश्षित
 कहा  गया  है  :--
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 को  आजा  है  कि  उपरोक्त  उल्लिलखित  नीति  से  भारत  में  वस्त्र  उद्योग  की
 शयक  पुनसेरचना  सुगम  हो  इससे  उत्पादन  नियोजन  ओर  निर्यात  में  उत्तरोत्तर  महत्वपूर्ण
 योगदान  करने  तथा  लोगों  के  सभो  वर्गों  को  बस्त्र  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  पूरी  करने  में  सक्षम  हो
 जाएगी

 यदि  हम  राष्ट्रीय  वस्त्र  नोति  का  सूक्ष्मता  से  विश्लेषण  करे  तथा  पिछले  दो  सालों  के  परिणामों  पर
 मंजर  डालें  तो  हम  कतिपय  निष्कषं  वस्त्र  उद्योग  में  लगे  लोगों  में  से  70%  लोग

 हजफरषा  क्षेत्र  में  हैं  ओर  मैं  अपने  पूर्बवक्ता  माननोय  सदस्य  से  पूर्ण  रूप  से  सहमत  हूं  कि  राष्ट्र  के  रूप
 में  हुमें  हृषक  रथा  उद्योग  पर  जितना  ध्यान  देना  चाहिए  था  नहों  संगठित  क्षेत्र  में  हमारा  उत्पादन
 लक्ष्य  से  कम  रहा  बिजली  करधा  में  मामूली  वृद्धि  हुई  है  तथा  क्षेत्र  लगभग  स्थिर  रहा  है  ।

 जहां  तक  बस्त्र  उद्योग  में  रोजगार  का  सम्बन्ध  हसमें  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  इसके

 हमारी  कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  गई  हैं  हमारी  वस्त्र  नीति  के  लागू  होने  के  बाद  से  57  कपड़ा  मिलें  बन्द  ह्दो
 गई  हथकरघा  क्षेत्र  में  भी  अतिरिक्त  काम  नहीं  निकला

 निर्धात  मोर्चे  पर  हम  कुछ  सनन््तोष  कर  सकते  हैं  कि  हमते  करोड़  करोड़  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया
 लेकिन  यदि  हम  अपने  निर्यात  लक्ष्यों  को  बारोकी  से  देखें  तो  हम  देखेंगे  कि  सूती  माल  करोड़  रु०

 से  बढ़कर  475  करोड़  र०  का  हो  गया

 4.38  ४०  १०

 ह्ारद  दिधे  पोठासीन

 किन्तु  घूती  घागे  की  क्रोमत  में  64  करोड़  रु०  से  296  करोड़  ८०  अर्थात  43%  की  बढ़ि
 हुई  हमने  किस  फ़ोमत  पर  सूतो  घागे  के  निर्यात  में  वृद्धि  को  परिणामस्वरूप  प्रे  देश  में
 हथकरथा  बुनकर  बेरोजगार  हो  गए  उनके  पास  कोई  काम  नहीं  पहली  बार  वे  खुलकर  इस  नीति
 के  विरुद्ध  बोले  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  इस  मामले  पर  अधिक  गम्भीरता  से
 विचार  यदि  हम  सूती  धागा  उपलब्ध  नहों  करा  सकते  तो  हमें  हथकरधा  उद्योग  के  लिए
 कम  पोलीएस्ट  फाईबर  यान॑  उपलब्ध  कराना  चाहिए  ।  किन्तु  हथकरधा  बुनकरों  को  धागा  अवश्य
 उपलब्ध  कराना  चाहिए  ।  यदि  हम  देखें  कि  हमने  किन  देशों  को  सूती  घागे  का  निर्यात  किया  यदि
 हमर  इसका  विश्लेषण  भो  करें  तो  हम  पायेंगे  कि  हमने  अपना  सूती  धागा  गेर-परम्परागत  क्षेत्रों  अर्थात
 ताइबान  तथा  दक्षिण  कोरिया  को  निर्यात  किया  है  जो  वस्त्र  उद्योग  में  हमारे  प्रतियोगी  हमने  उन्हें
 घूती  धागा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  ही  सस्ते  दामों  अपने  स्थानीय  वस्त्र  उद्योग  तथा  अपने
 हृथषकरधा  बुनकरों  की  कीमत  पर  दिया  मैं  कहूंगा  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  फिर  से
 विचार  किया  जाना  चाहिए  |  हथररघा  बुनकरों  को  पूर्व  संरक्षण  प्रदान  किया  जाना  मैं  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  के  का्यंकरण  पर  टिप्पणी  करना  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  स्थिति  और  भी  खराब

 वे  किसी  भो  क्षेत्र  में  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाये  वे  अपने  सामाजिक  दायित्वों  को  भी  पूरा  नहीं
 कर  पाये  सुलभ  टेक्सटाइल  लिसे  कमजोर  वर्गों  को  जरूरतों  को  पूरा  करने  तथा  उनकी
 देखभाण  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  उसने  कण्ट्रोल  का  कपड़ा  नहीं  बनाया  राष्ट्रीय  कपड़ा
 निगम  के  का्यकरण  में  भी  सुधार  करना  भर्ती  को  नीति  को  कारगर  बसाना  ऐसे  कई

 रुदाहरण हैं जहां ऐसे लोगों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम का चंयरमेन नियुक्त किया गया है ओ बस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में श्रुछ भी गहों जानते इस तरह को बातों को ठोक करना ऐसे सभो लोग वो



 बनुदानों  को  1988-89  4  1988

 वस्त्र  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  जानते  फिर  भी  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  कार्यरत  हैं  उन्हें
 तरकाल  निकाल  बाहर  करना  वंज्ञानिक  पुनगंठन  तथा  आधुनिकीकरण  किया  जा  रहा  है  किन्तु
 बढ़ती  जा  रहो  गंभीर  चिन्ता  का  विषय

 संगठित  क्षेत्र  में  बहुत  से  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  ।  इनमें  से  बहुत  सी  बन्द

 कपड़ा  मिलें  मूल  स्थानों  पर  जेसे  इन्दौर  तथा  यहां  तक  दिल्ली  में  भी  यदि

 पापको  कपड़ा  मिले  चलानी  हैं  तो  आघुनिकोकरण  के  लिए  घन  प्राप्त  करना  होगा  ।  भारत  सरकार  कब

 तक  संगठित  क्षेत्र  को  आथिक  सहायता  देती  रहेगी  ?  मूल  भुमि  क्षेत्र  जहां  ये  कपड़ा  मिलें  हैं  उसे

 बेचना  होगा  तथा  इस  भूमि  पर  होगी  तथा  इस  अचल  सम्पत्ति  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  तथा

 मूल  भूमि  की  बिक्री  से  प्राप्त  हुए  घन  से  रुग्ण  एककों  का  आधुनिकीकरण  किया  जाना  राज्य

 सरकारों  को  विश्वास  मे  लिया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  का  दृष्टिकोण  सकीर्ण  नहीं  होना  चाहिए  ।

 उनका  दष्टिकोण  ब्यापक  होना

 भारत  सरकार  दथा  राज्य  सरकार  की  एक  समिति  होनी  चाहिए  जो  प्रत्येक  मामले  की  जांच
 करे  किन्तु  यदि  आपकी  इन्हें  सगठित  क्षेत्र  में  भलाना  है  तो  इसका  सिवाय  इसके  अन्य  कोई  विफल्प  नहीं
 है  कि  इन  मित्रों  को  सस्ती  भूमि  पर  स्थान।ल्तिश्त  करके  मूल  भूमि  को  विक्की  से  प्राप्त  हुए  घन  का  प्रयोग

 कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  किया

 कपड़ा  मंत्रालय  द्वारा  चालू  किए  गए  बिजलो  करघा  सेवा  केन्द्र  बिल्कुल  भी  प्रभावकारी  नहों
 हम  समय  बिजलोकरघा  क्षेत्र  को  भी  संरक्षण  प्रदान  किया  जाना  मेरे  विचार  से  इसे  बाद

 में  वरीयता  मिलनी  प्राथमिकता  पहले  खादी  को  तथा  इसके  बाद  हथकरघा  को  दी  जानी
 चाहिए  ।  खादी  कपड़  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  आना  चाहिए  ।  खादी  का  उत्पादन  देश  का  सबसे  महत्वपूर्ण
 कार्यक्रम  है  ।  बिजलीकरधा  सेवा  केन्द्रों  का विकास  किया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हे  मजबूत  बनाया  जाना
 चाहिए  ।  उन्हें  तकनीकी  तथा  डिजाहन  सम्बन्धी  निवेश  पर  ध्यान  देना  बिजलीकरधा  बुनकरों
 को  यह  जानकारी  अवश्य  होनी  चाहिए  कि  उन्हें  किस  प्रकार  का  उत्पादन  करना  इस  प्रकार  के
 निवेश  का  पूर्णतःअभाव  मैं  मध्यप्रदेश  से  वहां  बुरहानपुर  तथा  जबलपुर  में  बिजली  करघे
 अधिक  वहां  बिजलोकरघा  बुरकरों  की  दशा  बहुत  ही  खराब  कपड़ा  मन्त्रालय  की  ओर  से  उन्हें
 उपभोक्ता  की  पसन्द  के  अनुकूल  अथवा  आधुनिक  फेशन  के  डिजाइन  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अधिक
 सहायता  नहीं  दी  जाती  ।  बिजली  के  किरायों  में  भी  कुछ  आधथिक  सहायता  दी  जानी  हमारे  कृषि
 उद्योग  में  भी  बिजली  के  किरायों  के  सम्बन्ध  में  एक  सीमा  तक  आ्थिक  सहायता  दी  जाती  विकेन्द्रीत
 क्षेत्रों  में  हमारे  बुनतकरों  को  बिजली  के  किरायों  के  सम्बन्ध  में  आधिक  प्रहायता  दी  जानी

 चाहिए  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  बुरहानपुर  तथा  जबलपुर  में  सेव  केन्द्र  हैं  अथवा  नहीं  |  यदि

 बुरहानपुर  तथा  जबलपुर  में  कोई  सेवा  केन्द्र  नहीं  हैं  तो  दोनों  स्थानों  पर  ऐसा  एक  केन्द्र  होना
 हथक  रघा  कपड़ा  उद्योग  का  मुख्य  आधार  है  तथा  हसे  पूर्ण  परक्षण  दिए  जाने  की  आवश्यकता  जंसा
 कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  सूती  धागे  बी०  एस०  एफ०  स्टेपल  यान  अथश्य  ही

 उपलब्ध  कराया  बढ़िया  किस्म  के  हथकरजों  का  अभी  भी  प्रयोध  नहीं  किथा  जा  रहा
 तथा  वे  पुराने  कश्घों  पर

 हो  काम  कर  रहे  उत्पादों  को  संरक्षण  अवश्य  दिया  जाना  श्राहिए  ।  भारत
 सरकार  तथा  राज्य  सरकार  600  करोड  से  800  करोड़  रु०  तक  को  कोमत  का  कपड़ा  खरीदते  हैं

 236



 15  1910  अनुडाों  को  1988-89  8-89
 --  ते

 किन्तु  बहु  सब  संगठित  क्षेत्रों  से  ही  कपड़ा  खरीदते  यदि  आप  हथकरघा  तथा  दादी  क्षेत्र  के  बुनकरों
 को  संरक्षण  देना  चाहते  हैं  तो  आपको  कठोरतापूबंक  इस  नोति  को  लागू  करना  होगा  कि  भारत  सरकार  +
 सरकारो  क्षेत्र  के उपक्रम  तथा  राज्य  सरकारें  केवल  खादी  अथवा  हथकरघा  हो  जब  तक  भाप

 ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  संगठित  क्षेत्रों  के  साथ  प्रतियोगिता  करना  बहुत  कठिन  हृथकरधा  दद्योग  में

 फेशन  डिजाइन  तत्व  तथा  उपभोक्ता  को  पसन्द  भी  होनी  मैं  महसूत्त  करता  हूं  कि  जहां  तक

 हथकरघा  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  घरेलू  तथा  फरनिर्शिंग  टेक्सटाइल  पर  की  ध्यान  देना  होगा  ।  घरेलू  तथा

 फरनिशिंग  फाहबर  में  अधिक  से  अधिक  हथकरघे  का  प्रयोग  होना  चाहिए  ।

 हथकरथा  बुनकरों  के  वेतनमानों  में  बुद्धि  को  जानी  यद्यपि  सरकार  ने  अपनी

 कपड़ा  नोति  में  निणंय  लिया  था  कि  कण्ट्रोल  का  कपड़ा  अधिकतर  हथकरपा  क्षेत्र  द्वारा  बनाया

 किन्तु  दुर्भाग्ययश  ऐसा  हुआ  नहीं  है  ।  यद्यपि  पिछले  बजट  में  जनता  कपड़े  पर  आधिक  सहायता  2  Fo  से

 बढ़ाकर  2.75  रु०  प्रति  मोटर  कर  दी  गई  है  किन्तु  यह  पर्थाप्त  नहीं  है  क्योंकि  धागे  की  कोमरतें  2  गुना
 बढ़ी  हैं  जबकि  आर्थिक  सहायता  काफ़ो  कम  बढ़ाई  गई  है  ।  बहुत  सी  सहकारी  समितियां  तथा  हृथकरषा
 उद्योग  बहुत  ही  बुरी  स्थिति  में

 पोलीएस्टर  हथकरगा  कपड़ा  संसाधन  के  लिए  निजो  क्षेत्र  में  जाता  है  क्योंकि  बहुत  सी

 हथकरघा  सहकारी  समितियों  के  पास  संसाधन  की  सुविधाएं  नहीं  वहां  उन  पर  उत्पाद-शुल्क  लग

 जाता  है  जबकि  हथकरघा  कपड़ा  उत्पाद-शुल्क  से  मुक्त  मैं  मानतीय  मन्त्र  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वे

 यह  मामला  वित्त  मन्त्री  के साथ  उठायें  कि  हथकरधा  पोलीएस्टर  कपड़ा  जो  संसाधान  के  लिए  निजी

 क्षेत्रों  मे ंजाता  उसे  उत्पाद-शुल्क  से  मुक्त  रखा  जाए  ।

 खादी  उत्पादन  को  प्राथमिकता  देनी  होगी  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  पदश्चप  राष्ट्रीय

 कपड़ा  नीति  में  इसका  उल्लेख  है  किन्तु  कपड़ा  मन्त्रालय  इसका  ध्यान  नहीं  रख  रहा  है  ।  मैं  आपके

 माध्यम  से  माननीय  प्रधानमन्त्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  खादी  को  वस्त्र  भम्त्रालय  के  अन्तगंत  लिया

 मैं  पुरजोर  सिफारिश  करू
 गा

 कि  कम  रेशों  का  धागा  अर्थात  15  या  20  रेशों  का  घागा  केवल

 खादी  की  कताई  करने  वाले  चररूेਂ  के  लिए  आरक्षित  होना  यदि  आप  इस  देश  से  तथा

 प्रामोण  क्षेत्रों  स ेबेरोजगारी  हटाना  चाहते  तो  आपको  खादी  कताई  उद्योग  को  दूरदराज के  क्षेत्रों

 तक  ले  जाना  होगा  तथा  आपको  इसमें  तकनीकी  निवेश  करना  जिससे  कि  इन  चरखों  का  उत्पादन

 बढ़  सके  ।  पाद-संचालित  चरखे  अच्छा  काम  कर  रहे  वे  लोकप्रिय  बमाए  जाने  चाहिए  ।  मैं  तो  यहां

 तक  कहूंगा  कि  हमें  इस  कलाई  एकक  में  आधा  अश्य-शक्ति  को  मोटरों  को  लगाना  चाहिए  फिर  यह

 अच्छा  काम  करेंगी  ।  आखिरकार  हम  क्या  चाहते  हम  अधिकतम  रोजगार  चाहते  हैं  तथा  यह  एक

 ऐसा  क्षेत्र  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 अधिकतम  रोजगार  दे  सकता  शादी  उद्योग  में  कताई  तथा  बुनाई

 को  दी  जाने  वाली  आर्थिक  सहायता  भी  दोषपूर्ण  है  ।  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  बहुत-सी  संस्थाएं

 घन  आर्थात्  आधथिक  सहायता  प्राप्त  कर  रही  हैं--किन्तु  बुनकर  तथा  वह  व्यक्ति  जो  वहां  पर  काम  कर

 रहा  है  उसे  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  ।  जहां  तक  खादी  और  हृथकरघे  का  सम्बन्ध  है  पहले  ही

 सरकारी  खरोदों  के  सम्बन्ध  में  अनुरोध  कर  च॒का  हूं  ।

 एक  बहुत  ही  उपेक्षित  क्षेत्र  है  रेलम-उत्पादन  |  यह  बहुत  ही  माश्चयंजनक  है  कि  हमारे

 जैसे  देश  में  जहां  बहुत  बढही  मांत्रा  में  श्रम  संभावना  उपलब्ध  है  ऐसा  श्रम-प्रधान  क्षेत्र  उपेक्षित

 पड़ा  वह  एक  टेसा  क्षेत्र  है  जिसमें  काफी  सम्भावनाएं  हैं  और  यदि  हम  प्रामीण  क्षेत्रों  से  बेरोजबारी
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 हटाना  चाहते  हैं  तो  इस  क्षेत्र  मे ंकाफ़ी  धन  लगाना  पड़ेगा  ।  माननीय  मन््त्री  जो  से  मेश  अनुरोध है  कि

 रेशम  उत्पादन  की  एक  समम्वित  नीति  बनाई  जाए  क्योंकि  रेशम  उत्पादन  कोया  पालने  से

 लेकर  उत्पाद  को  बाजार  में  बेचने  तक  समन्वित  तरोके  से  इसलिए  भारत  सरकार  को  समम्वित

 रेशम  उत्पादन  नीति  अवश्य  बनानी  चाहिए  ।

 मैंने  सम।थ।रपत्रों  में  पढ़ा  है  कि  भारत  सरकार  ने  विश्व  बेंक  से  700  करोड़  ₹०  ऋण

 लिया  यह  बहुत  अच्छी  बात  मेरा  अनुरोध  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  रेशम  का  उत्पादन  का  तोजच्

 विकास  किया  जाए  ।  रेशम  का  उत्पादन  और  कोसा  उत्पादन  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लोगों  के  रहन-सहन
 के  ढंग  ओर  भाधिक  प्रणाली  के  अनुरूप  है  इसलिए  यह  उनके  लिए  काफी  उपयोगी  हो  सकेगा  ।  इसलिए
 मैं  यह  सुझाव  देता  हुं  कि  कोया  पालने  से  लेकर  रोलें  रंगाई  आर  छपाई  करने

 जनजातोय  क्षेत्रों  ओर  उन  क्षेत्रों  में  जहाँ  कोसा  उत्पादन  चल  रहा  कोसा  उत्पादन  को  एक
 परियोजना  के  रूप  में  शुरू  किया  जाना  मेरा  यह  विच:र  हैकि  कपड़ा  उद्योग  के  अनुसार
 वित्तीय  नीति  की  गहनता  से  जांच  को  जारी  कोई  भी  उत्पाद  शुल्क  लगाने  से  पहले  कपड़ा
 मन्त्रालय  पेट्रो-रसायन  मन्त्रालय  ओर  वित्त  मन्त्रालय  में  पूर्ण  समन्वयन  होना  मैं  सभा  का
 ध्यान  1987  को  उत्पाद  शुल्क  अधिसूचना  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जब  अधानक  ही

 शुल्क  लगा  दिया  गया  था  ओर  पूरे  देश  में  उसका  विरोध  हुआ  था  तथा  अन्त  में  दबाव  में  आकर  सरकार
 को  लगाया  गया  उत्पाद  शुल्क  वापिस  लेना  पड़ा  पहले  ही  इसे  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं  थी
 ओर  जब  ऐसा  कर  दिया  गया  था  तो  अनावश्यक  रूप  से  ऐसी  स्थिति  पंदा  की  गई  जिससे  बचा  जा  सकता

 विशोय  नीति  +  मामलों  में  सबसे  महत्वपूर्ण  मामला  कपड़ा  मन्त्रालय  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का

 है  जिसकी  गहन  रूप  से  जांच  को  जानो  चाहिए  ओर  इसका  समन्वय  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह
 गम्भीर  बिन््ता  का  विषय  है  तथा  लोगों  ने  हस  पर  अनेक  आक्षेप  भी  लगाए  हैं  मेरे  विचार  से  लेकिन  इनके
 सम्बन्ध  में  हमें  सजग  रहना  चाहिए  ।

 यह  आश्चयंजनक  बात  है  कि  इस  देश  में  3,000  करोड़  रु०  को  लागत  का  कपड़े  का  सामान
 चोरी  छिपे  आता  यह  इतनी  छोटो  वस्तु  नहीं  है  कि  लोग  अपनी  जेबों  में  रखकर  अथवा  अन्य  किसो
 तरोके  से  इसे  ला  सके  ।  यदि  इस  देश  में  3,000  करोड़  रु०  की  लागत  का  कपड़े  का  सामान  चोरी
 छिपे  आ  रहा  है  तो  इसे  रोकना  होगा  ।  यह  अत्यन्त  चिन्ताजनक  विषय  माननीय  कपड़ा  मस्जी  जी
 को  सम्बन्धित  मग्त्रियों  से  इस  मुहं  पर  बातचीत  करनी  चाहिए  ।

 एक  तक  ओर  भी  है  कि  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  उत्पाद  शुल्कों  को  युक्ति-संगत  बनामा
 यह  एक  सशक्त  मामला  लेकिन  हमें  इसे  इस  दृष्टिकोण

 से  देखना  चाहिए  कि  क्या  वास्तव
 में  यह  तस्करी  को  रोकेगा  या  नहीं  क्योंकि  हमें  उस  स्थिति  का  शिकार  नहीं  होना  जहां  हम  शुल्क
 कम  करें  तो  भी  तस्करी  जारी  रहे  ।

 ,
 अन्त  में  संगठित  क्षेत्र  को  संघटित  मिलों  को  हमारे  वस्त्र  निर्यात  ओर  सुख-तुविधा  के

 बाजारों  के  लिए  उच्च  किस्म  के  कपड़े  का  उत्पादन  करने  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मुझे  खेद  होगा  यदि
 मेरा  कोई  सहयोगी  इस  बात  से  नाराज  हो  जाए  कि  हमें  पुरानी  मशीनरी  वाली  मिलों  जो  आज  की
 प्रतियोगिता  में  भाग  नहीं  ले  सकती  को  बन्द  करने  में  हिचकिचाना  नहों  चाहिए  ।  मैं  तो  यह  भी

 कहूंगा  कि  मिलें  बन्द  करता  और  उसके  कामगारों  को  सेबानिवुक्ति  की  आयु  तक  50%  बेतन  देते  रहना
 अधिक  बेहतर  होगा  ।  यह  आपके  लिए  भो  मितव्ययी  मेरे  विचार  से  पुनर्वास  योजबा
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 अवश्य  होमी  चाहिए  |  सरकार  के  पास  उपलब्ध  संसाधन  सबसे  पहले  हथकरघा  उद्योग  को  मिलने  बाहिए
 क्योंकि  बहां  सबसे  ज्यादा  लोग  कार्यरत  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहुंगा  कि  कपड़ा  नीति  को  जांच  करने  और  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  को
 वास्तविक  आवश्यकता  है  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  हम  खादी  और  हथकरधा  उत्पादन  पर  अधिक  बल
 देकर  बीच  में  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 हा०  बता  सामम्त  दक्षिण  :  हमारे  देश  में  कपड़ा  उद्योग  कृषि  उद्योग  के  बाद

 दूसरे  मम्बर  पर  आता  है  जिसके  तीनों  क्षेत्रों  मे ंलगभग  एक  करोड़  से  भी  अधिक  श्रमिक  लगे  हुए
 लेकिन  इसके  लिए  इस  सरकार  की  कोई  भी  योजना  नहीं  है|  कपड़ा  उद्योग  में  सारी  विकास
 ओर  सहायता  केवल  रुग्ण  मिलों  के  लिए  ही  वह  भी  केवल  उन्हें  समाप्त  करने  के  लिए  है  ।  मैं  उसके
 बारे  में  भी  बता  रहा  हूं  जो  अच्छी  मिलें  हैं“-मेरे  विचार  से  सबसे  अच्छी  मिल  श्रो  घीरूभाई  अंबानो
 की  रिलायन्स  मिल  हैं  और  इसके  बाद  जे०  के०  और  आर०  के०  का  नम्बर  आता  आप  उनकी  सहायता
 करते  उन्हें  रियायतें  देते  हैं  तथा  आधघुनिकीकरण  निधियां  उपलब्ध  कराते  हैं  ओर  जो  कपड़ा  कामगार
 बास्तव  में  इस  देश  की  अ्थंव्यवस्था  के  निर्माता  उनको  कीमत  पर  उन्हें  भोर  अमीर  बनाया  जा

 श्हा

 सभापति  आप  प्री  बम्बई  के  हो  हैं।तीन  लाख  कामगारों  ने  तोन  पीढ़ियों  में  बम्बई
 का  निर्माण  किया  इसी  के  कारण  अन्य  सभी  उद्योग  पनपे  हैं  तथा  अम्बई  के  कपड़ा  कामगारों  को

 मेहनत  से  ही  पूरा  बम्बई  अब  सुन्दर  बन  गया  है  ।  सरकार  की  सम्पूर्ण  नीति  और  आपके  सभी  अधिनियम
 इस  शहर  में  कपड़ा  कामगारों  को  अत्यधिक  क्षति  पहुंचा  रहे  हैं  ।

 क्रो  मेहरा  ओ  आपके  दल  के  सदस्य  हैं  उन्होंने  भी  यही  कहा  था  और  इसका  समर्थन  किया  था  ।

 उन्होंने  कहा  था  कि  अहमदाबाद  में  कपड़ा  कामगार  आत्महत्या  करने  की  स्थिति  में  पहुंच  गए  गरीबी
 के  कारण  महिलाओं  को  वेश्यावत्ति  अपनानी  पड़  रही  है  और  अहमदाबाद  को  50%  अथंव्यवस्था
 विक्षत  हो  गई  मुझे  आपके  शब्द  याद  मैंने  आपके  शब्द  नोट  किए  ये  कांग्रेस  आई  संसद  सदस्य
 के  विचार  सरकार  यह  कपड़ा  नीति  अपना  रही  मैं  इसके  बारे  में  थोड़ी  देर  में  बोलूंगा  ।

 पिछले  बजट  में  हमने  सुना  था  कि  आपने  लगभग  15  स्थानों  कपड़ा  मालिकों  को  विभिन्न
 रियापतें  देने  की  घोषणा  की  थी  |  इनके  नाम  बताने  का  समय  नहीं  पॉलिस्टर  स्टेपल  फाइबर  में
 10  र०  ओर  पॉलिस्टर  घागे  में  27  रु०  के  शुल्क  को  कमी  की  गई  थी  ।  इन  दोनों  शुल्क  रियायतों  से
 266  करोड़  रुपए  को  राशि  प्राप्त  होगी  ओ  पॉलिस्टर  कपड़े  के  क्षेत्र  के  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  को  दो

 इसमें  से  155  करोड़  रुपए  घीरूभाई  अंबानी  ओर  उसके  रिलायन्स  को  दिए  जाएंगे  ।  यहां  से
 आप  पूरे  देश  की  योजना  शुरू  करते  हैं  ओर  तब  भी  आप  गरोबो  को  बातें  करते  मैं  जानता  हूं  कि

 हमने  इस  पर  आपत्ति  को  थी  क्योंकि  फामगार  आपके  क्षेत्राप्चिकार  में  तहीं  मैं  सरकार  को  नं,ति  के
 बारे  में  जानता  हूं  ।

 अब  उपभोक्ताओं  की  बात  कोजिए  ।  मेरे  विचार  से  आपकी  नीति  उपभोक्ताओं  के  लिए  है  ।
 इस  सभा  में  बोलते  हुए  आपने  कहा  था  कि  आगे  जाकर  इसका  लाभ  उपभोक्ताओं  को  भी  मिल  पाएगा  ।

 मुझे  बस्त्र  विभाग  के  सचिव  श्री  शर्मा  का  वक्तव्य  मिला  जिन्होंने  पिछले  एक  महीने  में  सभी  प्र  मुख्ल  वस्त्र
 निर्माताओं  की  तीन  बार  बेठक  बुलाई  और  उतको  बताया  कि  हमने  आपको  रियायतें  प्रद

 लोगों  को  इस  बात  को  तिगरानी  रक्षती  चाहिए  ओर  ये  रियायतें  गरीब  लोगों  तक  अवश्य  पहुंचनी
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 चाहिए  ।
 मैंने  एक  मिल्कर्ष  निकाला  जो  रियायतें  आपने  प्रमुख  वस्त्र  निर्माताओं  को  दी  हैं  यदि  बे

 उपभोगताओं  तक  पहुंचती  तो  पॉलिस्टर  कपड़े  को  कोमत  2  २०  प्रति  मोटर  और  फिलामेंट  धागे  को
 कीमत  40  नये  पंसे  के  हिसाब  से  कम  होनी  चाहिए  ।  रिलायन्स  कम्पनी  ने  समाचारपत्रों  में  केवल  भंत्री  जी
 को  प्रसन््न  करने  के  लिए  समाचार  दिया  है  कि  उन्होंने  कोमतें  कम  कर  दो  कया  वे  उपभोक्ताओं  तक

 पहुंच  पाई  क्या  ये  उन  लोगों  तक  पहुंची  हैं  जो  इसे  खरीदते  कया  व्यापारी  ओर  बीच  के  अन्य
 लोग  इन  रियायतों  को  लोगों  तक  पहुंचने  देते  यदि  ये  रियायतें  उपभोक्ताओं  को  मिलतो  हैं  तो
 पॉलिस्टर  साड़ी  की  कीमत  10  रु०  कम  होनी  सरकार  35  दिन  के  लिए  क्या  रही  है
 और  आपका  बजट  किसलिए  है  ?  मजदूरों  के  बारे  में  भूल  आपने  तो  उनको  खत्म  कर  दिया
 लेकिन  कम  से  कम  क्या  आप  अपनी  वस्त्र  नीति  के  द्वारा  कम  से  कम  उपशोगताओं  के  हितों  का  ध्यान
 रख  रहे  मैं  यह  मुद्दा  उठा  रहा  हूं  ।

 आपने  कितनी  रियायतें  दी  नायलोन  पर  आपने  50%  शुल्क  कम  किया  सूतो  कपड़े  पर
 आपने  39;  कम  किया  विस्कोस  स्टेपल  धागे  पर  से  आपने  शुल्क  हटा  दिया  मशीनें  आयात  करने
 के  लिए  आपने  इन  बड़े  लोगों  के  लिए  15%  से  तक  आयात  शुल्क  कम  कर  दिया  है|  घीोरूभाई
 अम्बानी  और  अस्य  प्रमुख  लोग  आपको  हिदायत  देते  हैं  ओर  आप  इन  लोगों  के  आगे*"''**  *'  को  तरह
 साचते  हैं  और  अपनो  वस्त्र  नीतियों  को  सिफ  उनको  प्रसम्न  करने  के  लिए  बना  रहे  मैं  इस  सभा  में  इस
 सरकार  पर  आरोप  लगा  रहा  हूं  ।

 यदि  उपभोगताओं  का  लाभ  नहीं  पहुंचता  यदि  सभी  लोगों  को  लाभ  नहीं  होता  तो  आपका
 बजट  किसलिए  है  ?  यह  आपका  भी  अनुभव  है  ।  इस  वस्त्र  नीति  से  पहले  आपने  रियायतें
 दी

 इस्पात  भोर  स्रान  मतो  एम०  एल०  :  मानमोय  सदस्य  ने  कहा  है  कि
 सरकारਂ  eR  को  तरह  नाथ  रहो  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  यहु  अससदीय  है  ।  हैं

 थौ  म्रलो  देवरा  :  जो  कुछ  वह  बोल  रहे  वह  सब  असंसदीय  है  ।

 डा०  दता  सामन्त  :  आपको  बुरा  लगा  मैंने  नये  पंस  तक  का  हिसाब  दिया  मन्त्री
 को  उत्तर  देने  दो  ।

 सभापति  भहोदय  :  सरकार  के  प्रति  कहे  गए  उनके  शब्द  अपम।नजनक  हैं  ।  मैं  उन  टिप्पणियों
 को  कार्यवाही-बुत्तांत  स  निकालता

 डा०  दत्ता  साभन्त  ।  इसके  लाभ  गरोब  लोगों  तक  नहीं  पहुंचे  हैं  ।  मन््त्री  महोदय  ने  ऊपरी  सदन
 में  घोषणा  की  है  कि  उन्हें  रण  एककों  की  परवाह  नहीं  उन्हें  अपनी  मौत  मरने  यह  सरकार  एक
 भी  कपड़ा  मिल  का  अधिग्रहण  नहीं  करेगी  ।  मैंने  यह  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  यदि  मैं  गलत  हूं  तो
 मन्त्री  जी  मेरे  कथन  को  ठीक  कर  सकते  हैं  ।  यह  है  वह  वक्तव्य  जो  उन्होंने  ऊपरी  सदन  में  दिया

 अस्त  भग्त्रो  राम  निवास  अब  और  किसो  मिल  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया

 जाएगा  ।

 ++  अध्यक्षपीठ के  आदेशानुसार  कार्यवाह-ूसांत  से  निकाल
 विधा ma
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 डा०  बसा  सामन््त  :  ठोक  अब  ओर  किसी  मिल  का  राष्ट्रीयकरण  नहों  होगा  ।  आपने  यही
 वक्तव्य  दिया  है  जो  मैंने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  मैं  99%,  सही  हं  ।  यदि  ऐसा  तो  इन  सभी  स्ग्ण
 एककों  का  ध्यान  कौन  रखेगा  ?  मैं  आपको  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  आप  उनका  अधिग्रहण  ये
 एकक  रुग्ण  क्यों  हुईं  ?  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  और  अन्य  एककों  की  50%,  मशीनरी  चालीस  या  इससे
 अधिक  साल  पुरानी  आपने  टाटा  और  एम्प्रंस  मिलों  का  अधिग्रहण  किया  टाटा  की  परिसम्पत्ति
 4200  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  चुकी

 5.00  म०  १०

 बिड़ला  की  दो  मिलें  बन्द  उसकी  परिसम्पत्ति  का  मूल्य  4500  करोड़  तक  पहुंच  गया  है
 लेकिन  उसको  पुरानी  मिलें  रुग्ण  हो  चली  भंस  13  बच्चों  को  जन्म  दे  चुकी  तब  इसे  किसी

 बूचड़  खाने  भेजा  जाना  ओर  सरकार  को  उस  भेंस  को  लेकर  बिलाना  पड़ता  आप  इन
 मालिकों  को  दण्ड  क्यों  नहीं  देते  जिन्होंने  हन  मिलों  का  आधुनिकोकरण  नहीं  किया  ?  50  वर्षों  तक  मिल
 चलाते  हुए  उन्होंने  क्या  किया  है  कोई  नहीं  जानता  ।  सरकार  सोती  रही  है  और  जब  वे  एककों  को  रुग्ण

 बना  देते  हैं  ओर  फिर  आपको  सौंपते  तब  आप  कहते  हैं  हम  इनको  अधिग्रहण  नहीं  करेंगे  ।  मैं  समझता

 हूँ  अहमदाबाद  और  कानपुर  के  लाखों  श्रमिक--इस  समय  1.5  लाख  श्रमिक  मर  रहे  हैं
 ओर  ऐसी  अडियल  और  मालिकों  की  पक्षघर  नीति  के  कारण  यह  सरकार  मेरे  बहुत  से  कपड़ा  श्रमिको
 का  खात्मा  करते  जा  रहो  मैं  दृढ़तापूबक  इन  सभो  श्रमिकों  की  भावनाओं  को  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत
 करता  हूं  ।

 अब  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  कपड़ा  मिलों  को  लें  ।  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  125  मिल  वे

 80%  उत्पादन  कर  रही  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  आपने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  कपड़ा  मिलों  हेतु
 अगले  पांच  वर्षों  के  लिए  कया  प्रावधान  किया  यह  केवल  |17  करोड़  रुपए  का  इसमें  से

 80  करोड़  रुपए  भवन  की  मरम्मत  और  बोयलस  को  मरम्मत--के  लिए  है  जो  टाटा  और

 बिडला  ने  नहीं  वे  केबल  बड़ें  मालिकों  का  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इससे  आपकी  मंशा  जाहिर  होती
 श्रमिकों  को  बकाया  देय  राशि  देने  के  लिए  केवल  42  करोड़  रुपयों  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 श्र  सरकार  की  मंशा  मिलों  को  बन्द  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  श्रमिकों  की  नौकरियां  खत्म  करने

 और  उनका  खात्मा  करने  की  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  आपने  बिड़ला  और  रिलायन्स  मिलों

 के  लिए  750  करोड़  रुपए  दिए  हैं  ओर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  मिलों  को  पांच  साल  के  लिए  और  भवनों
 को  मरम्मत  के  लिए  केवल  117  करोड़  रुपये  दिए  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  मिलों  के  आधुनिको  करण

 के  लिए  आपने  एक  पैसा  भी  नहीं  दिया  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  मिलें  कंसे  सरकार  को

 इस  बारे  में  कुछ  महसूस  करना  चाहिए  अब  देखिए  आपके  सचिव  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  मिलों  के

 बारे  में  क्या  लिखा  है  :

 “1986-87  में  उत्पादन  में  लक्ष्यों  की  तुलना  म  गिरावट  का  मुख्य  कारण  बिजली  की

 हडतालें  और  साथ  ही  साथ  श्रमिकों  को  अनुपस्थिति  और  देश  के  कुछ  भागों  में  अशान्त

 स्थिति  का  होना  है  ।

 श्रमिकों  के  असहयोग  की  बात  करना  तो  एक  फंशन  हो  चला  उन्हें  वेतन  नहों  दिए  गए  ।
 वे  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  ओर  आपके  सचिव  ने  यह  लिखा  है  ।  कम-से-कम  मन्त्री  जी  को  इसे  ठीक  करना

 चाहिए  था  |  आशड़िरकार  आप  श्रमिकों  को  दोषी  ठहराते  आप  सप्ती  नीति-विषयक  विषयों  पर
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 बिरला  और  टाटाओं  से  बातचीत  करते  हैं  जबकि  श्रमिक  मर  रहे  क्या  यह  श्रमिकों  की  पक्षधर
 सरकार  है  ?  मैं  यहां  आप  सभी  से  पूछ  रहा  हूं  ।  इस  सरकार  का  सारा  दृष्टिकोण  मिलों  को  बन्द  कराता
 है  ।  आपने  आधनिक्रीकरण  की  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  आपने  श्रमिकों  को बकाया  देय  राशि  का  भगतान
 करने  की  व्यवस्था  नहीं  की  यह  सरकार  पुराने  कपड़ा  मिलों  के  श्रमिकों  का  खात्मा  करने  जा  रही
 है  जबकि  उनकी  फोई  गलती  नहों  है  ।  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मशीनरी  50  साल  पुरानी  क्या
 इसके  लिए  श्रमिक  जिम्मेदार  हैं  ?  उच्चाधिक्रारियों  ने  क्या  किया  कया  सरकार  सो  रहो

 मैं  एक  महत्वपूर्ण  सुझाव  देना  चाहता  हूं  वी०  पी०  भध्िह  वित्त  मन््त्री  तो  तथ  रुग्ण
 उद्योग  विधेयक  पास  किया  गया  बस्त्र  नीति  की  घोषणा  के  बाद  सारे  देश  में  45  मिलें  बन्द  हो  गई
 हैं  और  बम्बई  में  ।3  मिले  बन्द  हो  गई  मैंने  उत्त  कपड़ा  नीति  की  प्रतियां  बम्बई  की  सड़कों  पर
 जलाई  थीं  ।  एक  घण्टे  तक  मैंने  इस्त  समा  में  इसका  विरोध  किया  ।  अब्र  आप  कह  रहे  हैं  यह  अच्छी  नहीं
 है  ।  आप  हजारों  श्रमिकों  के  हित  नहीं  देख  सकते  ।  अब  आप  रुग्ण  उद्योग  अधिनियम  के  प्रावधानों  को

 लागू  क्यों  नहों  करते  ?  जब  शेयर  पूंजी  50%  से  नीचे  जा  रहो  होती  है  तो  माननीय  बोड़े  कार्यवाही  कर
 सकते  हैं  ।  मन्त्री  महोदय  निर्देश  दे  सकते  हैं  । आप  निदेशक  को  बदल  सकते  यदि  कोई  मिल  को
 बीमार  करता  है  तो  बोर्ड  के  पास्त  विस्तृत  शक्तियां  मैंने  वह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  था  और  यह

 कानून  में  आप  निदेशक  को  बदल  सकते  हैं  |  सिधानिया  ओर  बिड़ला  की  मिलें  उस  कानून  के

 अनुसःर  बन्द  यहां  एक  प्रावधान  है  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  स्वस्थ  एकक  को  बीमार  मिल
 के  साथ  मिला  दें  |  क्या  आपके  पास  श्रमिकों  के  लिए  कुछ  है  ?  आप  यह  सब  बातें  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 कानन  में  एक  प्रावधान  है  ।  मेरा  आग्रह  इंजीनियरिंग  एकक  के  लिए  लेकिन  यदि  मिल  रुग्ण  होती
 हैं  तो  इस  विभाग  कुछ  नहीं  क्रिया  ये  सभी  बड़े-बड़े  अधिकारी  आप  उन्हें  निदेशक  को  हटाने
 के  लिए  कहें  |  आप  उनसे  कहिए  कि  हम  रुग्ण  मिलों  को  संचुरी  मिल्स  अथवा  बिरला  सीमेंट  जेसी  यूनिटों
 के  साथ  मिला  रहे  इसके  आपके  पास  उनका  वित्त  पोषण  बन्द  करने  और  ऋण  रोकने  के
 अधिकार  लेकिन  आप  इन्हें  कभी  भी  नहों  रोकेंगे  । अब  आप  2000  करोड़  रु०  की  कोई  परियोजना

 शुरू  कर  रहे  हैं  ।  जिन  लोगों  ने  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  को  ठगा  लोगों  को  घोखा  दिया  आप  उनका
 साथ  दे  रहे  यह  कानन  इस  सभा  में  केवल  चर्चा  हेतु  ही  उद्योगों  को  रुग्णता  से  बचाने  के  लिए
 सरकार  ने  सभी  तीनों  प्रावधानों  का  उपयोग  क्यों  नहीं  किया  ?  विचारशीलता  का  नितांत  अभाव  है  ।
 हस  मामले  में  क्रियान्वित  fio  जाने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं

 बम्बई  में  लोग  मुसीबत  में  हैं  ।  मुझे  ख॒शी  है  कि  आपने  भी  यह  बात  कही  ।  लेकिन  कितनी  रुग्ण  ,
 मिलों  को  आप  देखभाल  करेंगे  ?  1100  करोड़  रु०  फंसे  पड़े  माननीय  मन्त्री  आपके  मन््त्रो  बनने
 ओर  वस्त्र  विभाग  के  गठित  होने  से  पूर्व  देश-भर  के  बड़े-बड़े  दिगगज--वस्त्र  उद्योग  की  प्रमुख
 राष्ट्रीयककृत  बैंकों  को  1500  करोड़  रु०  फा  चना  लगा  चुके  थे  |  अधिकतम  पैसा  वस्त्र  उद्योग  के  जाने
 माने  व्यक्तियों  ने  ठगा  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  पलों  का  अधिप्रहण  करने  के  लिए  आप  खरबों  रुपए
 के  ऋणी  हो  रहे  इन  बड़े-बड़े  मालिकों  के  लिए  750  करोड़  रु०  को  आधुमिकोी  करण  विधि  बनाई
 गई  ने  अप्ती  तक  150  करोड़  रु०  लिए  आधुनिकोकरण  विधि  के  लिए  आपने  क्या
 बनाए  हैं  ?  सुचारू  रूप  से  चल  रही  मिलों  को  तो  यह  पंसा  लेकिन  रुग्ण  अथवा  बदतर  अवस्था  बालो

 मिलों  को  यह  पैसा  क्यों  नहीं  मिलना  चाहिए  ?  आधुनिको करण  विधि  के  सम्बन्ध  में  इससे  आपके
 कोण  का  पता  चलता  है  ।

 ओऔज्य  ग्रेंचरी  पिल  जेयशाातओ  रे  3  जज
 पैसा  लिया सेंचुरी  मिल  वाले  आपके  पड़ोसी  बिरला  ने  अधिकतम  पैसा  लिया  उसने

 का
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 67  करोड़  रु०  के  सूती  कपड़े  का  निर्यात  उसे  13  करोड़  रु०  का  लाभ  हो  रहा  लेकिन
 उसने  श्रमिकों  को  हटा  दिया  है  उसने  श्रमिकों  को ठोकर  मार  कर  बाहर  कर  दिया  13000  श्रमिकों
 में  से उसके  यहां  भब  केवल  7000  श्रमिक  हैं  ।  सरकार  कह  रही  है

 कि  आप  महान  हस्ती  आप  सभी
 चीजों  का  भिर्यात  कर  रहे  हैं  ।  हम  उन्हें  कर  में  राहत  दे  रहे  हैं  ।

 5.07  म०  प०

 महोदय  पीठासोन

 माननीय  मन्त्री  मैं  इस  सरकार  की  हजारों  नीतियां  बता  सकता  हूं  जिससे  देश  में  इन
 बड़े-बड़े  मालिकों  को  फायदा  हो  रहा  आपकी  आधुनिकीकरण  विधि  का  उपयोग  बम्बई  में  मोरारजी

 सेंचुरी  मिल्स  स्टेंड्ड  बॉम्बे  ड्राइंग  द्वारा  किया  जा  रहा  है  जोकि  बहुत  लाभकारी  मिलें  हैं  ।
 इन  मिलों  को  आधघुनिकीकरण  निधि  देते  की  क्या  अ।वश्यकता  है  ?

 यदि  इस  आधुनिकोकरण  निधि  को  लेने  के  वे  एक  सस्लेजर  करघा  आयात  कर  लेते
 जिससे  एक  श्रमिक  22  श्रमिकों  का  स्थापनापन्न  तो  नीति  यही  है  कया  ?  श्रमिकों  के  हितों  की
 रक्षा  करने  के  लिए  कया  यही  रास्ता  इन  करघों  के  सभी  फायदे  उन्हीं  मिलमालिकों  को  मिलते  हैं

 जिन्होंने  पहले  ही  श्रमिकों  के  पँसे  ठण  लिए  ये  सभी  7-8  मिलें  बहुत  अच्छी  चल  रही  हैं  ।

 मिलमालिकों  ने  यह  नीति  अपना  ली  है  कि  मिल  ठीक  रियायतें  सभी  इसको  ठीक  से

 दूसरी  मिल  अच्छी  नहीं  बल  इपे  बन्द  कर  दो  श्रमिक्रों  का  गला  घोट  दो  ।  चम्पत  हो
 जाओ  तथा  जमीन  बेच  जाओ  ।

 बम्बई  में  इन  लोगों  को  कोई  सबक  देने  की  सरकार  ने  नई  नीति  बनाई  है  कि  हम
 आपको  जमीन  बेचने  की  देते  हैं  ।  यह  तो  सोना  मिलने  ज॑ंप्ती  बात  बम्बई  वस्त्र  मिलों  की
 शैयर  पूंजी  60-70  करोड़  रु०  लेकिन  जमीन  बेचकर  ये  1500  करोड़  रु०  कमा  लेंगे  ।  ऐसे  प्रलोभन

 दिखाए  जाते  हैं  ।  ऐसी  रियायतें  दी  जाती  हैं  उन्हें  ।  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  7-8  नई  ओर
 ,  हाल  ही  में  बनी  मिलें  बन्द  कर  दो  गई  साधना  मिल  का  15  प्रतिशत  काम  बन्द  हो  गया  है  |  अम्बिका

 मिल  बन्द  हो  गई  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ? फिर  आप  कहते  हैं  कि
 डा०  दत्ता  सामन्त  ने  कराया  है  यह  ।

 यह  कहना  फंशन  बन  रहा  है  ।  1982  की  हड़ताल  को  इस  समय  से  कुछ  नहीं  लेना  ।  मैं  श्रीम।न  मेहता
 के  क्षेत्र  अहमदाबाद  में  हड़ताल  कराने  नहीं  गया  था  ।  आप  लोग  श्रमिकों  के  लिए  समस्या  पंदा  कर  रहे

 बम्बई  के  वस्त्र  श्रमिकों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  वे  महसूस  करते  हैं  कि
 सरकार  मिलमालिकों  के  साथ  मिल  कर  चल  रहो  है  ।

 मैं  माननीय  मन््त्रो  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  भगवान  के  लिए  वह  कम  से  कम  यह  घोषणा
 करें  कि  हम  उन  लोगों  को  जमोन  की  बिक्री  नहों  करने  देंगे  ।

 इसके  मैं  एक  प्रस्ताव  आपके  1100  करोड़  रु०  अवरुद्ध  हो  गए  आप
 उनको  600  करोड़  रुपये  की  टंक््स  में  छूट  दे  रहे  हैं

 ओर  750  करोड़  रुपए  आधुनिकोकरण  निधि  के

 लिए  दे  रहे  यह  घन  देने  के  बावजूद  मैं  नहीं  समझता  कि  वस्त्र  सस्ते  होंगे  ओर  श्रमिक  परेशान

 ही  इन  सभो  मिलों  का  अधिग्रहण  क्यों  नहीं  कर  लिया  जाता  ?  माननोथ  दि  जी  ने  बहुत  अच्छा

 सुझाव  दिया  है  ओर  मैं  इसका  समन  करता  आपके  पास  राष्  ट्रीय  वस्त्र  निगम  यह  फिजूल  का
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 खर्चा  आपके  पास  इसकी  कितनी  शाख्ाएं  एक  बम्बई  में  एक  अहमदाबाद  में  इत्पादि  ।

 मैं  समझता  है  उनको  चलाना  आपकी  जिम्मेदारी  मैं  एक  अन्य  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  रहा  हू

 कि  सरकार  को  इन  प्षभी  मिलों  का  अधिग्रहण  कर  लेना  चाहिए  और  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  समस्या

 का  हल  निकल  आ!गा  और  इस  तरह  के  काम  के  द्वारा  मिल-मालिक  आपको  धोखा  देंगे  और  अधिक

 परेशान  करेंगे  ।  83  में  से  केवल  13  राष्ट्रीयकृत  मिलें  आप  अब  भी  हिंचक  रहे  हैं  ओर  बम्बई

 में  70,000  श्रमिक  निकाले  जा  चुके  सरकार  ने  कोहिनूर  मिल  से  निकाले  गए  1600  शमिकों  को

 वापिस  लेने  का  हाई  कोर्ट  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  का  पालन  नहीं  किया  ।  मिलों  के  आधुनिकोकरण  पर

 सरकार  को  निगरानी  रक्षनी  चाहिए  ।  इस  मजदूर  संध  पर  नहों  जाना  मैंने  राष्ट्रीय

 मजदूर  संघ  को  कुछ  लोगों  से  सोदा  करते  हुए  देखा  मैं  अब  उस  विवाद  में  नहीं  जाना

 श्रीनिवास  खान  देश  मिल--य  प्रस्ताव  आपक  पास  दो  या  तीन  बार  आ  चके  हैं  लेकिन

 इसके  परिणामस्वरूप  भी  आपने  परवाह  नहीं  की  ओर  वहां  भी  उसी  नीति  का  प्रयोग  किया  गया

 समस्या  कपास  के  उत्पादकों  को  इस  वर्ष  का  उत्पादन  87  लाख  गांठे  यह  सरकार  इन
 मिल  मालिकों  के  इशारों  पर  नाबी  मैं  इस  प्रस्तुत  कर  रहा  उनकी  अपनी  लाबी  उनको
 प्रशसा  हो  रही  मैं  माननीय  मन्त्रो  जो  से  जानना  चाहूगा  कि  क्या  एक  मीटर  सूती  वस्त्र  के  लिए  आप
 को  8  आने  का  कपास  चाहिए  ?  आप  इस  पर  दो  जाना  बढ़ाकर  कर  दें  ॥  वस्त्र  विक्रता  15

 रुपए  प्रति  मोटर  के  हिसाब  से  बेचे गा  ।  कया  उसे  हानि  होगी  ?  लोग  इसकी  प्रशंसा  कर  रहे  हैं  और  हर
 आदमी  बिल्ला-चिल्ला  कर  इसका  समर्थन  कर  रहा  है  और  सरकार  यह  कह  कर  कि  हम  आपको  5  लाख
 गांठ  आथात  करने  की  अनुमति  प्रदान  इस  मालिक  को  सहायता  करने  जा  रहीं  1.5  लाख
 मिल  श्रमिक  मर  रहे  हैं  ।  मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  आत्महत्या  को  आपको  होश  नहीं  है  ।
 क्योंकि  5  लाख  लोग  नोचे  जा  चुके  आप  कह  रहे  हैं  कि  हम  आपको  आयात  करने  की  अनुमति  प्रदान
 करेंगे  ओर  भापको  निर्यात  नहीं  करने  देंगे  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  आप  इन  मिल  मालिकों  के  विचारों
 ओर  सनकों  के  लिए  काम  कर  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  बुरी  बात  जब  कोमतें  गिर  रही  होती  हैंतो  भाप
 सो०  सी०  भाई०  का  प्रयोग  करत  हैं  लेकिन  जब  कोमत  बढ़  रही  होती  हैं  तो  गरीब  को  कुछ
 सो  रुपए  ओर  ले  लेने  दो  ;  मैं  समझता  हूं  कि  कम  से  कम  कपास  उत्पादकों  के  लिए  आप  के  दिल  में  कुछ
 प्यार  आप  जानते  हैं  कि  आंध्र  प्रदेश  में  उन्होंने  आत्महत्या  की  म॑  अधिक  समय  नहों

 तस्करी  को  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  कया  आपके  ये  आंकड़े  सही  हैं  कि  3000  करोड़  रु०  को

 वस्तुओं  की  तस्करी  की  गई  ?  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  कोई  रिकार्ड  नहीं  अतः  में  स्पष्ट
 उत्तर  चाहता  हूं  चूंकि  3  बषं  पहले  अहमदाबाद  में  धीरुभाई  अम्बानी  तथा  बम्बई  में  अजानभाई  मोदी  ने

 बम्बई  में  ऐसा  ही  कहा  था  ।  उन्होंने  प्रचार  किया  उनका  कहना  है  कि  बहुत  सी  वस्तुओं  को  तस्करी
 की  गई  तथा  आप  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  दे  रहे  हैं  ।  पिछले  3  वर्षों  में  सरकार  ने  कितना  तस्करी  का  माल

 पकड़ा  सीमा  शुल्क  ने  16  से  20  करोड़  रु०  का  तस्करी  का  माल  पकड़ा  है  तथा  वास्तविकता  में
 इससे  10  गुणा  अधिक  वस्तुओं  को  तस्करों  हुई  समाच्षारपत्रों  में इसका  प्रघार  किया  गया  ।  हम  भी
 इस  सम्बन्ध  में  बात  करते  सरकार  का  कर्तव्य  है  कि  वह  यह  देखे  कि  तस्करी  न  को
 बौर  यह  जानना  अधिक  महत्वपूर्ण  है  कि  कया  यह  सही  है  कि  2000  से  3000  करोड़  र०  की  बस्तुओं
 की  तस्करी  को  गई  अथवा  नहों  ।

 एक  अन्य  मुद्दा  यह  है  कि  उत्पाद-शुल्क  में  100  प्रतिशत  छूट  देने  से मिल-मालिकों  की  लाबी  को
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 ही  लाभ  होता  है  ।  तस्करी  बढ़  जाती  है  यहां  तक  कि  यदि  आप  कुल  शुल्क  में  कमो  कर  भी  दें  तो  भी  हमारे
 कपड़े  का  मूल्य  ताइबान  तथा  उस  क्षेत्र  के  कपड़ें  से  ।2  से  15  र०  अधिक  है  ।  इस  प्रकार  की
 या  हिसाब-किताब  करते  हुए  मैं  इस  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहू  मिल-मालिकों  को  के

 इशारे  पर  न  चले  तथा  मैं  यह  जानना  चबाहूंगा  कि  हस  देश  में  वास्तव  में  कितने  रु०  के  माल  तस्करोी
 की  जाती  अतः  इस  प्रकार  की  कपड़ा  नीतियों  से  वास्तव  में  इन  कपड़ा  मिलों  में  काम  कर  रहे
 गारों  को  हानि  होती  हमारे  बिजलोकरघा  कामगारों  से  गुलामों  को  तरह  काम  लिया  जाता  जो
 भो  हो  सरकार  उनको  ओर  किसी  भो  प्रकार  का  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  आपका  सभी  कपड़ों  को  उपभोक्ता
 दर  तक  कम  करने  का  भाशय  भी  सफल  नहीं  रहा  है  ।  मन्त्री  महोदय  आज  इस  सदन  में  यह  थोषणा  करें
 कि  मैं  इस  नीति  को  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  जब  यह  वस्त्र  नीति  यहां  अनुमोदित  की  गई  तो  मेरा  सबसे

 कटु  वक्तव्य  था  |  कामगार  सहायता  करने  तथा  उत्पादन  देने  के  लिए  तेयार  हैं  तथा  आपकी
 करण  करने  के  लिए  दी  जाने  वाली  सारी  सहायता  केवल  कुछ  ऊचे  लोगों  के  हाथों  में  ही  जा  रही  है  ।
 मेरा  विश्वास  है  कि लोग  समझौता  तो  कर  लेंगे  किन्तु  यह  बात  स्थाई  सिद्ध  नहीं  अतः  आपको

 राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  तथा  सभो  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना

 चाहिए  ।  रूई  उत्पादकों  को  अच्छी  कीमतें  मिलनी  चाहिए  तथा  आपको  आयात  को  बढ़ावा  नहीं  देना

 चाहिए  ।  बम्बई  के  कपड़ा  कामगारों  को  संशोधित  वेतन  नोति  का  लाभ  मिश्लनना  चाहिए  ।

 थ्रो  मरलो  देवरा  :  उपाध्यक्ष  मेरे  माननीय  भिन्र  श्री  दत्ता  सामन्त  द्वारा  उठाए  गए  बेतुके
 विवाद  का  उत्तर  देना  बहुत  ही  कठिन  है  ।  वस्त्र  नीति  1985  में  धोधित  को  गई  थी

 तथा  ये  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  मिलें  बन्द  होने  का  दोष  सरकार  को  बस्त्र  नीति
 पर  लगा  रहे  कपड़ा  नीति  जून  1985  में  घोषित  को  गई  थी  तथा  बम्बई  में  हड़ताल  1981  तथा

 1982  में  मेरे  विद्वान्  मित्र  द्वारा  शुरू  करा  दी  गई  थी  यह  बहुत  हो  दुभग्यपूर्ण  है  कि  यदि  किसी  ने
 मिलों  कोਂ  ।  भगवात  का  शुक्र  है  कि  वे  अहमदाबाद  नहीं  गए  ।  मैं  गुजरात  सरकार  को

 बधाई  देता  हूं  कि  उसने  उन्हें  बहां  जाने  को  अनुमति  नहीं  दी  '**
 )

 1981  में  डा०  दत्ता  सामन््त  ने  कामगारों  को  गुमराह  किया  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि

 इसके  पीछे  उनका  कोई  उद  श्य  समय  इतना  श्वराब  1981  में  पूरी  दुनियां  के  ही  कपड़ा  उद्योग

 में  बहुत  मन्दी  का  समय  चल  रहा  था  ।  बम्बई  में  उस  समय  कपड़ा  का  मगारों  की  हड़ताल  के  क्या  कारण
 थे  ?'''  )

 डा०  बसा  सामनन््त  :  क्या  आप  कामगारों  को  प्रति  दिन  4  रु०  से  अधिक  का  भुगतान  कर  रहे
 ये  ?'''  )

 रो  मुरली  देवरा  :  मैंने  आपको  परेशान  नहीं  किया  ।  में  डा०  दत्ता  सामस्त  पर  सांठ-गांठ  का
 आरोप  नहीं  लगा  यद्यपि  बम्बई  में  कपड़ा  यूनियनों  के  कुछ  लोगों  ने  उन  पर  बम्बई  के  मिल-म्गलिकों
 के  साथ  सांठ-गांठ  का  आरोप  लगाया  है  ।

 डा०  बसा  सामस्त  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  इन्होंने  ग्पक्तिगत  रूप  से  मेरे  बिरुद्ध  यह
 मामला  उठाया  यह  घरती  पर  एक  बहुत  बड़ा  अपराध  दो  लाख  अथवा  5  लाख  कामगार दो  वर्ष
 के  लिए  बेकार  हो  मए  थे  |  यह  कोई  सांठ-गांठ  नहीं  जो  मेरे  मित्र  तथा  अनेक  नियोक््ताओं  के  बोच

 कम  से  कम  कामगारों  की  भावसाओं  के  लिए  आपको  ये  शब्द  वापिस  ले  लेने  चाहिए  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यक्तिगत  दोषारोपण  नहीं  होना  चाहिए  ।

 क्री  मरलो  बेवरा  :  मेंने  यह  नहीं  कहा  कि  डा०  दत्ता  सामन्त  ने  सांठ-गांठ  की  है''*

 शा०  दसा  सामम्त  :  मुझ  आपके  प्रमाण-पत्र  को  आवश्यकता  नहीं  हैਂ  )
 को  म्रलो  देवरा  :  आपने  सरकार  पर  उन  सब  बातों  के  लिए  आरोप  लगाया  जो  सच

 नहीं  हैं  ।

 डा०  दत्ता  सामस्त  :  यह  सरकार  मिल-मालिकों  के  साथ  मिलकर  काम  कर  रही  है  ।  एक  केन्द्रीय
 मण्त्री  ने  मुझे  बताया  था  कि  जब  हित  का  प्रश्न  आता  है  तो  वे  मिल-मालिकों  का  हित  देखते  हैं  क्योंकि
 वे  उन्हें  धन  देते

 वस्त्र  सम्ज्ो  राम  निवास  :  आप  मन्त्रो  का  नाम  बताइए  ।  हम  उनका  बचाव  नहीं
 करेंगे"*  इस  तरह  के  आरोप  मत  ।  अभी  उनका  नाम  बताइए  ।

 डा०  दखसा  सामन््त  :  वे  भूतपूव  वित्त  मन्त्रो  हैं'*  ।

 थओो  रास  निवास  भिर्धा  :  उनका  अभी  नाम  अन्यथा  अपनी  टिप्पणी  वापिस  लीजिए  ।

 डा०  दसा  सामन््त  :  वे  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  जो  उस्त  समय  वित्त  मन्त्री  उन्होंने  मुझे  कहा
 था  :  यूनियन  चलानो  किन्तु  मुझे  पार्टी  चलानी  है  तथा  पार्टी  बलाने  के  हमें  मिल«
 मालिकों  के  हित  को  देखना  होगा  iਂ

 आप  बम्बई  मिल-मालिकों  के  साथ  हाथ  से  हाथ  मिलाकर  काम  कर  रहे  मैं  जानता  हूं  कि
 आप  चुनाव  के  लिए  कितना  घन  इकट्ठा  करते  मैं  असेम्बली  में  पिछले  25  वर्षों  से  हैं  ।  आपने  कपड़ा
 कामगारों  पर  भारो  अत्याचार  किए  आपके  पास  बात  करने  के  लिए  नेतिक  साहस  नहीं  है'** “Ss  के

 को

 उपानण्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बोच  में  मत  बोलिए  ।

 भरी  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  मैं  यहां  कुछ
 करणों  के  सम्बन्ध  में  पूछने  के  लिए  बोल  रहा  हूं  ।  मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  उन्हें  मनन््त्री  का  नाम  बताने
 के  लिए  कहा  है  |  मेरे  विचार  से  डा०  दत्ता  ने  ठीक  जानकारी  नहों  दी  **

 )  मेरा  कहना  यही  है ब्
 री

 n.  का  कक
 कि  जब  ढडा०  दत्ता  सामन््त  संसद-सदस्य  चुनकर  आए  तब  श्री  मुश्चर्जी  बित्त  मन्त्री  नहीं  थे  ।

 डा०  बस्ता  सामम्त  :  जब  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल  हुई  थी  तब  मैं  संसद  सदस्य  नहीं  था  ।

 झी  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  माननोय  सदस्य  से  यह  कह  रहा  हूं  कि  वे  यह  सही-सही  बत  एं  कि
 वित्त  मन्त्रों  कौन

 डा०  दत्ता  सामम्त  :  क्या  आप  ओर  जानकारी  चाहते  मैं  एक  वक्तब्य  देने  के  लिए
 चनोती  दे  सकती  हूं  |  मैं  जानता  हूं  कि  उस  समय  आप  माननीय  प्रघान  मन््त्री  के  साथ  थे  ।  मैं  महाराष्ट्र
 के  मुख्य  मन्त्रो  और  केन्द्रीय  मन्त्रियों  से हुई  अपनी  बातचीत  का  पूर्ण  ब्योरा  दे  सकता  हूं  ।  कपड़ा  मिलों  की
 हड़ताल  के  दोरान  उन्होंने  कहा  कि  आप  मिल  मालिकों  के  हितों  को  नुकसान  पहुंचा  रहे  इसलिए
 उन्होंने  बम्बई  मिल  मालिकों  के  हितों

 को
 बनाए  रखने  के  लिए  हड़ताल  समाप्त  करमे  को  कहा  ।

 के
 246



 15  1910  अनुदानों  की  1988-89  8-89

 मो  लुरलो  देबरा  :  मैं  अपने  मित्र  को  नाराज  नहीं  करना  चाहता  प्रवेक  व्यक्त

 बात  कहने  का  अधिकार  है  ।
 बाहता  हू  व्यक्ति  को  अपनी

 आपने  सरकार  को  गाली  दो  आपने  कहा  है  कि  सरकार  मिल  मालिकों  के  सामने  द्र्म  हिला
 रही  हम  इसे  सहन  नहीं  मेरा  यह  कहना  है  कि  आप  इस  प्रकार  सरकार  पर  आरोप  कंसे
 लगा  सकते  हैं  ?

 डा०  दसा  सामन्त  :  सरकार  हस  प्रकार  का  व्यवहार  कर  रही  है  ।

 भो  मरला  देवरा  :  ठोक  वह  आ।का  विद्यार  है  सरकार  ओर  सरकार  की  कपड़ा
 नीति  पर  डा०  दता  सामन््त  द्वारा  लगाए  गए  आरोपों  के  बारे  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  वच्त्र  नीति

 1985  में  घोषित  की  गई  थी  जबकि  कपड़ा  मिलों  की  वह  जिसके  परिणामस्वरूप  कई
 शहर  के  लगभग  150  से  250  हुजार  कपड़ा  मजदूर  बेरोजगार  हो  गए  थे  और  उसने  उः  हें  तबाह  कर
 दिया  था  तथा  जिसके  अब  तक  जारी  रहने  का  अनुमान  वर्ष  1981  ४]  में  घोषित  की  गई  थी  ।  मैंने  इस
 बारे  में  श्री  दिघे  से  भी बातचीत  की  थी  और  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल  करने  जो  आह्वान  किया  गया

 था  वह  अभी  चल  रहा  भगवान  का  शुक्र  है  कि  गरीब  मजदूरों  जिन्हें  गुमराह  किया  गया

 इतने  वर्षों  को  प्रताइना  के  बादਂ  )

 डा०  दसा  सापन्त  :  आप  मेरे  बारे  में  तो  नहीं  बोल  रहे  हैं  ।

 क्री  मुरली  बेबरा  :  मैं  आपके  बारे  में  नहीं  बोल  रहा  आप  सरकार  पर  किसी  भो  बात  के

 लिए  आरोप  लगा  सकते  लेकिन  आप  हमें  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  हैं|  मेरा  यह  कहना  है
 कि  दुर्भाग्यवश  गुमराह  करने  वाले  कुछ  मजदूर  यूनियन  नेताओं  जो  पहले  कपड़ा  मिलों  की  यूनिपन  में

 झामिल  नहीं  *  किसी  का  ताम  नहों  ले  रहा  मजदूरों  को  गुमराह  किया  ओर  हसी  क'रण

 बम्बई  की  17%  कपड़ा  मिलें  समाप्त  हो  मेरे  विद्वान  भित्र  डा०  दत्ता  सामन््त  एक  विशेषज्ञ

 वह  एक  डॉक्टर  हैं  ओर  मैं  उनका  बहुत  आदर  करता  हूं  ।  यदि  कोई  कपड़ा  मिल  3  वर्षों  तक  बन्द  रहे

 तो  मिल  का  क्या  यही  बात  मैं  जानना  चाहता  हूं  |  बुनाई  ओर  भ्रोसेसिंग  मशीनों  का  कया

 होगा  ?  आपने  श्रीनिवास  सोहन  मिल  आदि  की  स्थिति  देखी  है  ।

 डा०  दसा  सामस्त  :  वह  असंगत  बात  कर  रहे  मैंने  श्रीनिवास  मिल  बन्द  नहीं  की  यह

 एक  नई  मिल  पैंने  इसे  बन्द  नहीं  किया  है  ।  आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  श्रीतिवास  मिल  ने  बिजली

 के  बिलों  का  भुगतान  महीं  किया  था  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  वह  आप  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहे  हैं  ।

 धो  मरली  बेबरा  :  संगत  और  सही  बात  केवल  डा०  दत्ता  सामन्त  ही  कहते

 मेरा  यह  कहना  है  कि  यदि  वस्त्र  अथवा  इन्जी  निर्यारंग  विभाग  की  कोई  भी  हकाई  किन््हों  भो

 कारणों  चाहे  वे  सही  ही  क्यों  न  3  वर्ष  तक  बन्द  तो  उस  हकाई  का  क्या  होगा  ।  मिल  की

 मशीनें  और  तकलियां  जाम  हो  जाएंगी  ।  आपने  सही  कहा  है  कि  40  वर्षों  के बाद  तकलियां  पुरानी  पड़

 जाती  हैं  ।

 डा०  बसा  साभन््स  :  उन्होंने  इन  40  वर्धों  में क्या  किया  ?

 भी  मुरलो  देवरा  :  मैं  उन्हें  भो
 दोष  दे  रहा  हूं

 ।
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 डा०  दत्ता  सामस्त  :  मेरे  सामने  आने  से  पूर्व  4  मिलें  बन्द  आपने  क्या  किया  था  ?

 बम्बई  नगर  में  प्रति  वर्ष  मिलें  बन्द  होती  हैं  ।  आपकी  सरकार  ने  क्या  किया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कब  तक  बाघा  डालते

 झो  भरलो  देवरा  :  कभी-कभी  शा०  दत्ता  सामन्त  ऐसे  बोलते  है  जंसे  वे  मिल  गेट  के  बाहर  बोल

 रहे  हों  |  दुर्भाग्यवश  वह  यह  नहों  समझते  कि  बह  संसद  सदस्य  चुने  गए  हैं  ।

 एक  भागनीय  सबस्य  :  आप  उन्हें  फिर  नाराज  कर  रहे

 झरो  सरलो  देवरा  :  आप  चिम्ता  न  करें  ।  वह  मेरे  अच्छे  मित्र  वह  कांग्रेस  के  ब्यक्ति  रहे
 उन्हें  गुमराह  किया  गया  है  ।  अब  वह  दुबारा  कांग्रेस  में  आ  रहे

 डा०  दत्ता  सामन््त  ने  एक  अत्यन्त  महृत्वपूर्ण  मुह  का  उल्नेख  किया  है  ओर  मैं  उसका  समर्थन
 करता  हूं  ।  जब  हम  संगट्त  क्षेत्र  में  रोजगार  दर  लेते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  सकल  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार
 का  173%,  अथवा  18%  कपड़ा  उद्योग  में  लेकिन  दुर्भाग्पवश  जबकि  हमारे  देश  की  जनसब्या  में
 दो  प्रतिशत  की  बृद्धि  हुई  लेकिन  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  काफ़ी  कमी  आई  मैं  इस  बारे  में

 कुछ  आंकड़े  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  वर्ष  1975  में  पहला  कपड़ा  विकास  कोष  स्थापित  करने  के  बाद  से  मिल
 क्षेत्र  में  4267  मिलियन  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  वर्ष  1984  में  3440  लाख  मोटर  कपड़े  का
 उत्पादन  हुआ  ।  यह  भारत  में  कपड़ा  उत्पादन  में  तोब्  गिरावट  को  दर्शाता  इसका  वास्तविक  कारण
 प्रो  दिग्विजय  सिंह  द्वारा  बताया  गया  फिर  चाहे  डा०  दत्ता  सामन््त  उससे  सहमत  हो  या  न  हों  ।  लेकिन
 डा०  दत्ता  सामन्त  ने  यह  भो  सही  कहा  है  कि  उत्पादन  में  सिथेटिक  रेशे  का  अधिक  उपयोग  हुआ  है  और
 कई  का  उपयोग  घट  गया  है  |  सिथेटिक  रेशे  के  प्रयोग  से  कपड़े  का  टिकाऊपन  बढ़  गया  है  और  इससे  खपत
 में  कमी  आई  है  ।  लेकिन  कपड़े  के  उत्पादन  में  गिरावट  का  वारतविक  कारण  तस्करी  सियेटिक  वत्त्रों  में
 तस्करी  चाहे  यह  3000  2000  अथवा  1000  करोड़  ६०  मूल्य  को  के  कारण  हमारे
 देश  में  उत्पादन  में  कमी  आई  जब  आप  अगली  बार  मद्रास  जाएं  तो  कृपया  इण्डियन  एपरलाइन्स
 का  प्रकाशन  जरूर  पढ़िए  देखेंगे  कि  इस  प्रकाशन  में  कंशमीलोन  साड़ियों  के  लिए  विज्ञापन
 एक  सरकारी  उपक्रम  ने  दिया  है  ।  वे  ये  केशमीलोन  साड़ियां  भारत  में  कंसे  बेच  रहे  जबकि  देश  में
 इनका  तिर्माण  नहीं  होता  वे  तस्करी  को  वस्तुएं  बेच  रहे  सरकार  को  इस  प्रकार  के  विज्ञापनों  के
 बारे  में  कुछ  करना  चाहिए  ओर  तस्करी  को  पूर्ण  रूप  से  रोकना  चाहिए  ।

 जब  1975  में  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  की  गई  थी  तो  इसका  एर्क  उद्दे श्य  स्वदेशी  मूल्यों  और
 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  अन्तर  को  कम  करना  जो  वस्तु  हांग  दक्षिण  कोरिया  और
 जापान  में  केवल  22  र०  किलो  में  हो  मिल  जाती  भारत  में  उसका  भाव  ]४0  २०  प्रति  किलो  होता
 है  ।  डा०  दत्ता  सामन्त  को  इसको  जानकारी  श्रीमान  इस  समस्या  का  वास्तविक  उपचार
 है  अस्तरष्ट्रीय  मूल्यों  ओर  भारतीय  मूल्यों  के  अन्तर  को  कम  करना  ।  भारत  में  मूल्य  आठ  या  नो  गुना
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कम  मूल्यों  के  कारण  ही  तस्करी  को  प्रोत्साहन  मिलता  अब  मैं  सरकार
 को  बधाई  देना  चाहूंगा  क्योंकि  लगभग  दो  वर्षों  के  विलम्ब  के  बाद  सरकार  उत्पाद  सोमा
 श्हक  ओर  अम्य  श्ल्कों  को  कम  करने  के  लिए  भरपूर  चेष्टा  कर  रहो
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 गा  कु  -  तप  -+:फए5कस़फफफइस्----  -

 डा०  दसा  साभन्त  :  किसके  फायदे  के  लिए  ?  रिलायन्स  को  फायदा  देने  के लिए  न  !

 भरी  मरली  देवरा  :  कृपया  मुझे  बोलने  क्या  डा०  सामन््त  हो  भारतीय  अभ्रमिक  बर्ग  के
 एकमात्र  प्रतिनिधि  क्या  डा०  दत्ता  सामन्त  के  अलावा  ओर  कोई  इन  विषयों  पर  नहों  बोल  सकता  ?
 कृपया  मुझे  बोलने  दीजिए  **'

 )

 अतः  मैं  कहता  हूं  कि  यह  नीति  सही  है  ओर  सरकार  ने  1975  में  जो  वादा  किया  था  उसे
 निभाना  चाहिए  ।  समस्या  तब  पेदा  हुई  जब  सरकार  ने  उत्पाद  शुल्क  को  पहले  ही  कम  नहीं  किया  |
 सरकार  को  इसे  चरणबढद्ध  कार्यक्रम  में  काफी  पहले  ही  कर  देना  चाहिए  था  |  डा०  दत्ता  सामम्त  ने  भी

 पह  ठोक  ही  कहा  है  कि  जिन्हें  इन  रियायतों  से  फायदा  मिलता  उन्हें  इन  रियायतों  का  लाभ
 उपभोक्ताओं  को  भी  देना  भाहिए  ।

 यदि  वे  ऐपा  नहों  करते  हैं  तो सरकार  को  उनके  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ओर  बदि
 वे  रियायतें  भागे  उपभोक्ताओं  को  नहीं  देते  हैं  तो  उम्पर  भारी  अर्थंदण्ड  होना  अतः  इस  बात  पर
 में  डा०  दत्ता  सामन्त  का  समर्थन  करता

 एक  ओर  छोटो  सी  बात  पर  में  डा०  दत्ता  सामन््त  के  साथ  हूं  ।  यह  बो०  आई०  एफ०  आर०
 अधिनियम  के  बारे  में  है  ।  मुझे  वास्तव  में  जानकारी  नहीं  है  रि  इस  बी०  आई०  एफ०  आर०  अधिनियम
 को  लाने  का  उहूं श्य  क्या  है  ।  बी०  आई०  एफ०  आर०  अधिनियम  यह  प्रावधान  १.रता  है  कि  एकक  के
 रुग्ण  होने  को  हालत  में  सरकार  द्वारा  इसको  अपने  स्वामित्व  में  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  में  महसूस
 करता  हूं  कि  सरकार  को  इस  अधिनियम  में  परिवर्तत  अथवा  संशोधन  करने  के  लिए  जरूर  कुछ  करना

 चाहिए  ।  सरकार  को  न  केवल  इन्जो  नियरिंग  यूनिटों  को  बल्कि  वस्त्र  यूनिटों  को  भी  बचाना
 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  गहों  किया  जा  है  ।

 एक  अग्य  बात  पर  भी  मैं  डा०  दत्ता  सामस्त  से  समर्थन  करता  उन्होंने  कहा  है  कि
 करण  के  1986  में  भारतोय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  स्थापित  वस्त्र  आधुनिकीकरण  विधि  के

 रूप  में  750  करोड़  रु०  दिए  गए  अधिक  नहीं  लिया  गया  लेकिन  मैं  वस्त्र  आधुनिकीकरण
 विधि  के  मिलें  को  अबंटन  के  सम्बन्ध  में  मापसे  सहमत  हूं  |  चाहे  यह  मोरारजी  मिल  है  अथवा  कोई

 इस  मामले  में  में  किसी  के  भी  विरुद्ध  नहीं  लेकिन  सरकार  यह  सुनिश्चित  करे  कि  मिल  मालिक

 अमिकों  की  छटनी  न  करें  ।

 डा०  दत्ता  सामन्त  ठीक  कहते  हैं  कि  यदि  कित्तो  मिल  में  ।0  करघे  हैं  ओर  यह  एक  सुल्ट्जरलूम
 का  आयात  कर  लेती  है  तो  यह  अकेता  10  करघों  का  स्थान  ले  इस  प्रकार  यदि  20  श्रमिकों  के

 स्थान  पर  अकेला  उक्त  करधा  आ  जाता  है  मन्त्री  महोदथ  आप  यह  सुनिश्चित  करियेगा  कि  ये  20

 श्रमिक  हुटा  न  दिए  जाएं  ।  यह  एक  शर्त  रखी  जा  सकतो  आपने  यह  सुझ।व  नहीं  दिया  ।  आपने  केवल

 छंटनी  कर  दिए  जाएंगे  कहा  ।  में  आपको  यह  एक  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।

 डा०  दसा  सामन््त  :  में  आपको  एक  सुझाव  दूंगा  ।  आप  इसको  निगरानी  रख  ।

 क्री  सरलो  बेवरा  :  1983  में  123  मिले  अधिप्रहित  को  ग  इन  मिलों  के  सगभग

 20,000  श्रमिक  अभी  भी  बम्बई  तगर  में  बेरोजगार  सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  इन  मिलों
 #  ः  |  का  #५

 के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  आए  |  जसे  ही  एक  ब।र  अआधुनिकोकरण  ओर  वेजश्ञानिक  पुनगंठन  केनामपर
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 मिलों  को  अधिग्रहित  किया  जाता  श्रमिकों  को  निकाल  बाहर  कर  दिया  जाता  ऐसा  नहीं  किया

 जाना  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 डा०  दत्ता  सामन््त  ने  उल्लेख  किया  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  एक  सफेद  हाथी  बन  गया

 इसका  घाटा  संचित  होकर  1100  करोड़  रु०  हो  गया  इसके  स्वामित्व  में  125  मिलें  वह  चाहते

 हैं  कि  समूचे  वस्त्र  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाए  ।  मुझे  खेद  है  कि  में  इसके  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।  मैं  नहीं
 सोचता  कि  बस्त्र  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  से  श्रमिकों  का  हित  में  इसका  आश्वासन  दे  सक्षता  हूं  ।

 एक  तरफ़  तो  डा०  दत्ता  सामन््त  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कार्यकरण  पर  दोष  लगा  रहे

 डा०  दसा  सामम्त  :  यह  एक  रुग्ण  मिल  है  ।

 क्षी  भ्रलो  देवरा  :  मैं  यह  कहने  को  चेध्टा  कर  रहा  हूं  कि  आप  सभी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण
 नहीं  कर  सकते  ।  उहं श्य  ओर  वास्तविक  नीति  मिलों  को  लाभप्रद  बना  कर  इनकी  सहायता  करना  तथा

 इमके  ह्वारा  युक्तिसंगत  लाभ  कमाने  में  इनकी  मदद  करना  यदि  उचित  मुनाफा  तो  ढांचे  में  विस्तार
 यदि  युक्तिसंगत  मुनाफा  तो  भाधुनिकीकरण  होगा  ।  यदि  सकंसगत  मुनाफा  है  तो  श्रमिक

 ईमानदार  रहेंगे  ओर  उनका  जीवन  अच्छा  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सरकार  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 री  सदन  पाण्डे  :  उपाध्यक्ष  आपने  बड़ी  कृपा  की  कि  सामन्त  जो  के  बाद
 और  दम्बई  के  एक  ओर  सदस्य  के  बाद  एक  भोजपुरी  को  बोलने  का  मौका  दिया  ।  हम  लोग  गोरखपुर
 के  रहने  वाले  हैं  जो  हैण्डलूम  इण्डस्ट्री  का  केन्द्र  जब  इधर  के  या  उधर  के  लोग  टेक्सटाइल  नीति  की
 बात  करते  हैंतो  कानपुर  ओर  बम्बई  की  जो  इण्डस्ट्रीज  हैं  उनका  कहों  जिक्र
 करते  टेक्सटाइल  पालिसी  को  चर्चा  में  जो  हमारा  बुनकर  तबका  है  हैण्डल्म  और  पावर  लूम  सेक्टर
 उसको  दबा  देते  मैं  चाहता  हुँ  इधर  के  ओर  उधर  के  माननीय  सदस्य  एक  बात  को  दिमाग  में  रखें  कि
 मिर्घाजो  जेसे  दक्ष  आदमी  के  हाथ  में  भी  टंक्सटाइल  पालिसी  का  ठीक  कार्यान्वयन  नहीं  हो  रहा  उसमें
 जो  खामी  है  उसको  चर्चा  करते  हुए  जो  इसका  इतिहास  है  उस  पर  भो  थोड़ी  नजर

 यह  वह  हिन्दुस्तान  है  जहां  विदेशी  शक्तियों  मे  होड़  लगती  थी  ढाका  की  मलमल  ले  जाने  के  लिए
 ओर  ढाका  की  मलमल  के  जो  बुनकर  थे  वह  एक  अंगूठी  में  से  पूरा  थान  निकालने  की  क्षमता  रखते  थे  ।
 जब  एक  भी  फेक्टरी  हमारे  देश  में  नहीं  थी  तो  इस  देश  की  सारी  आबादी  के  लिए  कपड़ा  तेयार  करने
 का  काम  इनके  हाथों  में  था  ।  अंग्रेजों  ने  कटवाकर  इनके  अंगूठे  कटवाकर  ढांका  के  उद्योग  को  समाप्त
 किया  था  ।  उसके  बाद  भी  नई  जो  ओर  फाइन  किस्म  की  चीजें  बनने  लगीं  उसे  समाप्त  किया  गया  और
 उस  समय  भोद्योगिकरण  हमारे  देश  में  नहीं  लेकिन  इंग्लेंड  में  अओद्योगीकरण  अपेक्षाकृत  ऊंचे  स्तर
 पर  था'''वहां  जो  टेक्नोलोजी  पुरानी  हो  चुकी  उससे  कम  मजदूरी  देकर  लाभ  कमाने  के  लिए  ही
 अंग्रेजों  ने  इस  देश  में  टेक्सटाइल  मिलों  की  स्थापना  को  ।  बम्बई  ओर  अहमदाबाद  की  जिन  मिलों  का
 जिऋ  करते  हमारे  माननीय  सदस्य  डा०  सामन््त  श्रघाते  नहीं  हैं  उनमें  वही  घिसी-पिटी  टैक्नोलोजी
 प्रयोग  में  लाकर  कपड़ा  तेयार  किया  जाता  उस  टूटी-फूटी  सवा-सौ  साल  पुरानी  टेबनोलोजी  को
 अपनाने  के  कारण  ही  आज  हमारी  अम्बई  ओर  अहमदाबाद  की  मिलें  घाटे  में  जा  रही  बीमार  हो  रही

 उन्तकी  बीमारी  का  एक  कारण  स्वयं  मानमीय  सदस्य  दत्ता  सामंत  भी  मैं  बहुत
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 पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य डा० दत्ता सामनन््त ते कभी किसी फैक्टरी या मिल में स्वयं काम नहों आप कभी किसी मिल से निकाले नहों गए इसलिए आपको किसी मजदूर के दुख दर्द की उतनी जामकारी नहीं हो सकती जितनी मुझे क्योंकि मैं एक चोनी मिल का निकाला हुआ मजदूर मैं जानता हूं कि हड़ताल कराने वाले लीडर हड़ताल कराने के बाद यहां पालियामैंट के मेम्बर बन जाते हैं लेकिन जो लोग हड़ताल करते हड़ताल में भाग लेकर कष्ट उठाते वे बाद में सड़कों पर घूमते-फिरते यहां पर उनके लिए घड़ियाली आंतू बहाना व्यर्थ ) आप कृपया शांति से बेठकर मेरी बात रनिंग कमेन्टरी बन्द आपने यो कुछ कहा उसका जवाब भी तो सुनिए । महज यह कह देना कि हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को टेक्सटाइल पौलिसी में प्रोटंक्शन देना चाहते वह गलत वह इस माने में आपकी श्वामाख्याली है क्योंकि हम वास्तव में समाज के हर तबके को तन्दुरुस्त बनाना चाहते उसे आगे बढ़ाना चाहते हमें प्राइवेट सेक्टर का अहसान मानना ही कि जब हमारे देश में पब्लिक सेक्टर नहों था तो भोद्योगीकरण का कार्य केवल प्राइवेट सेक्टर ने ही किया था | हम प्राइवेट सेक्टर के वकील नहीं इसीलिए हम आज उसे एकदम गला घोंटकर मार डालने की बात नहों सोच हमारी सरकार की जो टेक्सटाइल पौलिसी वह मजदूरों और सभी के हित में है और इसलिए हमारे मम्त्री जी बच्चाई के पात्र वेसे तो यहां कई माननीय सदस्यों ने सरकार की नई टेक््सटाइल पौलिसी में कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं परन्तु मैं यहां मिल संबटर में ज्यादा न जाते अपने आपको करघा सेक्टर या हैण्डलूम सेक्टर तक ही सीमित रखना चाहता हूं । हमारे हन्तान भाई ने हमारा काफी काम हल्का कर दिया उनका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे देश में लगभग करोड़ ध्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हैण्डलूम सेक्टर पर आश्रित निर्भर उनकी रोजी-रोटी इसी से चलती हमारे देश में काफी एराने समय से रूई का उत्पादन होता आया है और सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य लाभकारी दाम रूई के दामों में स्थिरता लाने का फर्ज हमारी सरकार का आजादी से पहले ओर आजादी के बाद काफी लम्बे भर्से तक हमारे देश में रूई या कपास के दामों में इतना भारी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ करता रूई ओर सृत के दामों में भारी अन्तर नहीं हुआ करता था । मैं माननोय टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि जसे ही रूई को पंदावार वह मार्केट में सरकारी तौर पर उसकी खरीद और भंडारण कर ली उसके आगे वितरण का कार्य भी सरकार स्वयं करें । इससे जहां किसानों को अच्छा दाम मिलेगा वहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सुदृढ़ होगा । तभी हम वर्षभर एक भाव पर बुनकरों ओर उपभोक्ताओं को सूत तथा वस्त्र उपलब्ध करा इससे मार्केट में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आएगा । आप भंडारण के सम्बन्ध में गहराई से विचार करके कोई उपाय निकालें जिससे किसानों को और उपभोक्ताओं को दोनों को लाभ मिल सके और बिच्ोलियों को कम से कम अवसर इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं कि हमारे देश में करवा उद्योग को बदलते हुए जमाने के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । पहले अग्रेजों ने दक्ष कारोगरों के अगूठे इस देश में मिलें स्थापित करके इस उद्योग को हानि मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस उद्योग की व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार कीजिए ताकि यह अच्छी तरह पनप सके । बुनकर आज किसी एक प्रान्त विशेष में सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए आपके सामने सारे हिन्दुस्तान का भक्ल्ा है गौर
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 गा 5  न््प  न््नरः

 आय  जैपी  भी  योजना  उम्ी  परसारे  ट्न्दुस्तात  के  गरीब  लोगों  को  भलाई  ओर  बुराई  निर्भर

 इस  लए  आपकी  जो  भी  नीति  अपनानी  आप  जिस  योजना  पर  अमल  करना  उसे  सारे

 हिन्दुस्तान  के  नक्शे  को  सामने  रखकर  बनायें  |

 इसलिए  जितने  बड़े-बढ़े  बुनकर  केन्द्र  उन  जगहों  पर  उनके  ट्रेनिंग  सेटंसे  खुलवाईए  और  जिस

 तरह  के  कपड़े  ओर  डिजाइन  को  मांग  विदेशों  में  ओर  हमारे  देश  में  हो  उसके  मुताबिक  डिजाइन  उपलब्ध

 कराए  ट्रे  निग  सेंट  खोले  जाएं  प्रिंटिंग  एण्ड  प्रोप्तेश्तिम  मशीनरियां  उन्हीं  केन्द्रों  के पास  लगाई  जाए

 और  सती  धागों  का  उत्पादन  भी  ऐश्न  केन्द्रों  पर  किया  जाए  जहां  ढुलाई  की  ज्यादा  आवश्यकता  न  पड़े  ।

 ऐसा  केन्द्र  बनारस  हो  सकता  गोरखपुर  हो  सफता  ऐसे  केन्द्र  इस  देश  में  अन्य  भागों  में

 जहां  करथे  के  उत्पादक  हैं  वर््ा-वहां  हो  सकते  हैं  ।

 तीसरा  मेरा  सुझाव  मःकंटिंग  की  जो  व्यवस्था  उसके  बारे  में  निश्चितरूप  से  जो  सरकारी

 मशीनरी  है  उसे  पाक-साफ  होना  पड़ेगा  ओर  कहां  पर  मार्कट  इसको  खोजना  पड़ेगा  और  जो  उत्पादक

 उसको  कंसे  वाजिब  दाम  दिया  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देना  नहीं  तो  आपकी  सारो

 टैक्सटाइल  पालिसी  को  दत्ता  सामंत  जो  को  एक  हड़ताल  बेकार  करके  छोड़ेगी  ।

 डा०  बसा  सामंत  :  दत्ता  सामंत  क्यों  बुरा  लगता  है  आपको  ?

 हो  सदन  पांडे  :  कहां  बुरा  लगता  मैं  तो आपकी  तारीक  कर  रहा

 हैंडलूम  सेक्टर  में  एक  बहुत  इम्पोर्टण्ट  चोज  सेरोकल्चर  के  बारे  में  निवेदन  कर  रहा  हूं  ।

 दिग्विजय  सिंह  जी  ने  भी  यह  बात  उठाई  थी  ।  मुझे  सेरीकल्चर  के  बोरा  में  माननीय  मिर्धा  जी  से  निवेदन
 करना  है  कि  भाप  उसके  मन्त्री  हैं  और  वर्षों  से  लेकिन  सेरीकल्बर  के  डवलपमेंट  का  काम  जो  वोहरे
 स्तर  पर  हो  रहा  है  वह  केबल  कर्नाटक  में  सफल  हो  रहा  हमें  उसके  बारे  में  शिकायत  नहीं  है  ।

 रिसचं  सेंटर  मैसूर  में  खुले  हुए  हैं  या  बगलोरे  में  खुले  हुए  लेकिन  वहां  पर  यह  दोहरा  काम  चल  रहा
 है  ।  इसो  काम  को  स्टेट  गवनंमेंट  भी  कर  रही  है  और  उसी  काम  को  सेन््ट्रल  गवर्नमेंट  बहां  कर  रही
 वल्ड  बैंक  का  80  करोड़  रुपया  आाता  है  वह  सारा  का  सारा  वहीं  चला  जाता  आसाम  में  जो  और

 दूसरी  तहृह  की  किस्म  मूंगा  ओर  रेशम  है  उसका  बहुत  केन्द्र  बन  सकता  वहां  ध्यान  देना

 इसो  प्रकार  से  बिहार  का  आदिवासी  क्षेत्र  बहुत  बड़ा  केन्द्र  बन  सकता  उत्तर  प्रदेश  के  देहरादून  तथा

 गोरखपुर  के  तराई  क्षेत्र  में  सेरीकल्चर  की  संभावना  मैं  बड़ी-बड़ी  चिट्ठी  लिखकर  भेजता  लेकित
 उन  सब  चिटिठयों  को  प्रोसेस  कराने  का  काम  बंगलोर  में  होती  है  जिनको  वहां  बैठकर  न  उत्तर  प्रदेश  की
 भौगोलिक  जानकारी  है  ओर  न  राजस्थान  के  डेजर्ट  की  जानकारी  है और  न  उन्होंने  आदिवासी  इलाका
 देखा  है  |  वे  वहां  बेठकर  उसको  रिजेक्ट  कर  देते  हैं  ।  बंगलौर  में  उनका  बहुत  शानदार  दफ्तर  लेकिन

 बहां  से  3  हजार  कि०  मो  ०  चल  करके  उत्तर  भारत  का  विकास  कंसे  होगा  जबकि  रिस्े  डिवलेपमेंट

 इंस्टीट्यूट  मेसुर  में  कायम  हुआ  है  ।  जिस  तरह  का  आपने  बंगलौर  में  सेन्टर  कायम  किया  है  और  जिस

 तरह  को  ध्यवस्था  आपने  वहां  बनाई  है  वेसी  व्यवस्था  आप  यहां  उत्तर  भारत  में  भी  वहां  तो  आप
 अगर  अंब  इस  काम  को  न  भी  तो  भी  कोई  विशेष  फर्क  नहों  पड़ता  क्योंकि  बहां  पर  इस  काम  को
 तो  स्टेट  गवनेमेंट  ने  संभाल  लिया  इस  काम  के  लिए  वहां  को  सरकार  को  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 मिर्घा  आज  आवश्यकता  इस  काम  को  करते  को  उत्तर  प्रदेश  में  बिहार  ओर  आपाम  में
 यहां  पर  रिसय॑  इन्स्टीट्यूट  की  स्थापना  कीजिए  ।  उत्तर  भारत  के  लिए  एक  अलग  सिल्क  बोर्ड

 बनाईए  ।  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  को  सिल्क  को  आवश्यकता  पूरी  तो  आपको  इस  प्रकार
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 की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |  हमारा  लगभग  7  हजार  टन  रेशम  का  उत्पादन  है  ओर  कई  हजार  टन  खर्च
 करते  अकेले  बनारस  में  सिल्क  की  खपत  है  2  हजार  टन  को  है  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  23  टन  का
 उत्पादन  किया  जा  रहा  मेरा  आपसे  अनुरोध  यह  मेरा  विलाप  या  प्रलाप  आप  जो  कुछ  भी
 समझ  लेकिन  अगर  हिन्दुस्तान  के  उत्तरी  हिस्से  को  आप  चोन  के  रेशम  से  बचाना  चाहते  तो
 उत्तरी  भारत  में  सेरीकल्चर  का  बहुत  बढ़े  पैमाने  पर  विस्तार  करने  को  चेष्टा  कोजिए  और  उत्पादन
 कराने  को  चेष्टा  कोजिए  ।  इसका  एक  ही  रास्ता  है  कि  बाला  सुब्रह्मण्यम  को  आप  कर्माटक  को  सम्भालने

 ओर  दिल्ली  में  या  उसके  आसपास  देहरादून  में  कहीं  पर  एक  बड़ा  दफ्तर  इस  ढंग  का  बताईये
 ताकि  उनको  3  हजार  किलोमीटर  उड़कर  जाने  की  जरूरत  न  यह  मेरा  मुझाबव  है  ।

 यदि  फेरीकल्बर  का  मामला  आप  हल  कर  लेते  हैं  तो  जो  करोड़ों  रुपए  को  बिदेशी  मुद्ठा  को
 जरूरत  चीन  का  रेशम  मंगाने  के  लिए  पड़ती  वह  खत्म  हो  जाएगी  ।  मऊ  में  भी  अब  इस  किस्म  का
 काम  शुरू  हो  गया  जो  आल्टरनेटिव  जाब  की  बात  हम  सोच  सकते  हों  ओ  प्रमोटेड  टेक्नॉलाजी  की
 बात  हम  सोथ  सकते  उसको  अडाप्ट  करने  के  लिए  हमारे  मऊ  भर  गोरखपुर  के  बुनकर
 तेथार  हैं  ।

 रेशम  की  खपत  इस  हिन्दुस्तान  में  ही  यूरोप  और  अमेरिका  में  भी  उसके  मुकाबले
 का  कपड़ा  अ्रभी  तक  इस  दुनिया  में  ना  पेदा  हुआ  है  ओर  ना  होगा  ।  इसलिए  यह  सारा  बवाल  जो  आपका
 है  बह  दूर  हो  जाएगा  ओर  दत्ता  सामन््त  जी  को  मुसीबत  भी  थोड़ी  कम  हो  उनको  बहूं  हड़ताल
 कराने  में  ज्यादा  दिक्कत  अभी  वह  दवाखाने  में  बेठकर  हड़ताल  व.रा  लेते  थे  भ्ोर  हमारे  जंसे

 मजदूरों  को निकलवाकर  उसके  बाद  पालियामेंट  में  आ  जाते  थे  ।  उनका  काम  हल्का  हो  जाएगा  और
 पार्लियामेंट  के  लिए  दूसरी  बात  उनको  करनी  पड़ेगी  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  टेक्सटाइल  मजदूर  कामयाब  भोर  जो  सुझाव  मैंने  दिए  आप

 बुतकरों  की  तकलीफ  दूर  फेरोकल्चर  का  उत्पादन  उत्तर  भारत  में  कीजिए  ।

 गेरा  सुझाव  है  कि  जो  मिलें  इस  वक्त  चलने  लायक  नहीं  उनका  कोई  रास्ता  निकालने  के

 लिए  पैं  स्पष्ट  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  मजदूर  ओर  वह  यह  जानते  हैं  कि  दत्ता  सामम्त  जी  मजदूरों
 के  जोवन  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  हैं  ओर  प्राहवेट  सेक्टर  के  मिल  मालिकान  भो  खिलवाड़  कर  रहे

 बतमान  उद्योगों  से  पंसा  निकालकर  दूसरी  जगहों  पर  इस्तेमाल  हो  रहा  उन  जमीनों  पर  इस
 बकत  दूसरों  तरह  की  इंडस्ट्रो  कायम  न  वही  इंडस्ट्री  कायम  होनी  माडनइजेशन  के  लिए
 आवश्यक  है  कि  मिल  मालिकों  को  कह  दीजिए  कि  जो  स्कप  मशोने  हैं  उन्हें  वह  उठाकर  ले  जाएं  |  एन  ०

 टी०  सी०  पर  जो  आपने  टेक-ओवर  कर  के  बोझ  लाद  दिया  उसे  हल्का  करने  का  एक  हो  उपाय  है
 कि  उन  मिलों  को  आप  स्क्रप  समझिए  और  जो  दूसरी  तरह  की  सिक  मशीनरी  उसको  मंगवाइए  ।

 एक  हजार  करोड़  घाटे  की  बात  देखते  हुए  भोर  पैसा  लगाने  को  बात  दत्ता  सामन््त  जो  लाख  बार  भी

 कहें  तो  आप  उनकी  बात  को  मत  मानिए  और  ज्यादा  पैसा  उसमें  न  फंसाइए  ।  कपड़े  की  जो  दो-चार  या

 अधिक  फैक्टरी  उनको  लेकर  प्रतिवर्ष  नियोजित  ढंग  से  विकास  कोजिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 प्लापकी  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 झीसती  पठेल  रसालेत  रामलोलाई  भावलि  :  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से

 यह  कहना  भाहती  हूं  कि  हमारी  कपड़ा  में  कई  रियायतें  अभो  दी  गई  उसके  बाबजूद  भी
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 गण  बा

 आज  कपड़े  की  131  मिलें  पूरे  भारत  में  बन्द  गुजरात  में  भी  30  से  ज्यादा  मिलें  बन्द  भारत  में

 कपड़ा  मिलों  के  करीबन  2  लाख  मजदूर  बेकार  हैं  और  गुजरात  में  कपड़ा  मिल  के  45  हजार  वकर

 बेकार  हैं  ।

 हमारे  साथो  ने  बताया  कि  जो  बीमार  उनको  मारना  नहों  चाहिए  बल्कि  उनको  दवा  देकर
 जिलाना  उसके  जो  अधिकार  वह  उनको  देने  कपड़ा  दद्योग  में  संकट  का  क्या

 कारण  मेरे  र्याल  से  देश  के  मजदूर  एक्सपट  और  सभी  को  एक  राय  तो  है  कि

 तस्करी  की  बजह  स्मगरलिंग  की  वजह  से  3  हुआर  करोड़  रुपए  का  विदेशी  कपड़ा  हमारे  देश  में

 कानूनी  तोर  से  लाया  जाता  यदि  यह  कपड़ा  हम  अपने  देश  में  पैदा  करें  तो  200  करोड़  मोटर

 मिल  उद्योग  में  पंदा  होगा  ओर  4  लाख  कपड़ा  मिल  के  मजदूरों  को  रोजी  मिलेगी  ओर  6  लाख  मजदूरों
 को  पावरलूम  में  काम  मिलेगा  ओर  इस  तरह  ज्यादा  पैदावारों  होने  से सरकार  की  आमदनी  करोड़ों  रुपए

 बढ़ेगी  ओर  ज्यादा  टेक्स  भी  मिलेगा  ।  सरकार  यह  स्मगलिग  क्यों  नहीं  रोक  इसलिए  कि

 कपड़े  खासतौर  पर  पीलिएस्टर  कपड़े  पर  बहुत  ज्यादा  एक्साइज  ड्यूटी  लगाई  जाती  पोलिएस्टर
 पान  पर  आज  पाकिस्तान  में  पांच  रुपया  एक  किलो  पर  एक्साइज  लिया  जाता  लेकिन  भास्त  में

 पुराने  एक्साइज  पर  40  परसेंट  कटोती  लगाने  के  बाद  भी  54  रुपया  एक  के०  जी०  पर  एक्साइज
 लगाया  जाता  इसका  मतलब  यह  है  कि  पाकिस्तान  के  मुकाबले  में  हमारा  एक्साइज  पोलिएस्टर  यान
 पर  11]  गुना  ज्यादा  हुआ  और  ऐसा  हो  स्टेपल  फाइबर  पर  भो  पाकिस्तान  में  स्टेपल  फाइबर
 पर  एक  के०  जी०  पर  दो  रुपया  कम  टेक्स  लेकिन  हमारे  यहां  15  रुपया  टेक्स  है  यानी  कि  सात
 प्रतिशत  ज्यादा  है  ।  जाहिर  है  कि  हम  इसके  तस्करी  को  दावत  देते  इतना  ऊंचा  टेक्स  किसी  भी  देश
 में  लगाया  नहीं  जाता  हमारे  देश  में  1965  में  पोलिएस्टर  पर  सिर्फ  साढ़े  तीन  रुपया  एक्साइल
 लगाया  जाता  था  ।  लेकिन  अब  54  रुपया  लगाया  जा  रहा  इससे  देश  को  बहुत  त्रड़ा  नुक्सान  होता

 कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  जातो  हैं  भोर  मजदूर  बेकार  हो  जाते  इतना  ही  नहीं  गुजरात  में  लोग
 कशी  तक  कर  लेते  हैं  ।

 हमारे  देश  का  तीन  हजार  करोड़  रुपया  विदेश  चला  जाता  यदि  हम  अपने  देश  में  पोलिएस्टर
 ओर  स्टेपल  फाइबर  पर  पाकिस्तान  में  जो  एक्साइज  रोक  लगायी  जाती  वेंसी  हो  यहां  पर  लगायेंगे
 तो  यार  और  फाइबर  पर  हमारी  आमदनी  कम  होगी  लेकिन  उससे  कई  गुना  ज्यादा  फायदा  हमें  प्रासेस्ड
 कपड़े  पर  होगा  ओर  डबल  आमदनी  सरकार  को  होगी  ।

 हमारा  पोलिएस्टर  कपड़ा  आज  भो  साड़ी  से  लेकर  सूटिग  तक  35  से  55  परसेंट  तक  स्मगल्ड

 बलाथ  से  ज्यादा  कोमत  रखता  यह  आज  को  बात  इस  बजट  में  पोलिएस्टर  ओर  स्टेपल  फाइबर
 पर  एक्स।इज  की  कटोती  के  बाद  भी  ऐसा  हमें  देखने  को  मिलता  ,

 एक  अफसोस  को  बात  यह  है  कि  हमारी  कपड़ा  नीति  में  स्मगलिग  का  कोई  जिक्र  नहीं  हमें
 इस  पर  ग्रम्भो रता  से  सोचना  चाहिए  |  यह  एक  जाहिर  बात  है  कि  हमारे  देश  में

 हांगकांग  ओर  धाइलेन्ड  से  तीन  हजार  करोड़  से  ज्यादा  का  सिथेटिक  कपड़ा
 आता  है  ।

 t  ।

 वक्त  इस्टक  के  डेलोगेशन  के  साथ  इस  बारे  में  बातचीत  हुई  थी  ।  हमारे  मुख्यमत्री  जो  भी  उस  समय  वहां
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 उपस्थित  थे  ।  इन्टक  के  सुझाव  को  श्री  राजोब  जी  ने  भी  मान  लिया  था  और  उन्होंने  कहा  कि  सरकार
 कपड़ा  संकट  के  बारे  में  तीनों  दलों  याती  कि  उद्योगपति  ओर  सरकार  के  प्रतिनिधियों  की  एक
 कमेटी  का  गठन  मैं  आज  मन्त्री  जी  से अपील  करती  हूं  कि  वह  इस  कमेटी  का  ऐलान  करें  और
 हमारी  कपड़ा  नीति  को  बढ़ावा  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  हमारे  कपड़ा  मन्त्री  जी  मेरे  द्वारा  दिए  गए
 सुझावों  पर  विचार  करेंगे  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 श्री  प्रकाहा  बो०  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  में  टंक्सटाइल  को  डिमांड्स  का  समर्थन
 करता  मवाराष्ट्र  मे ंकरीब  पांच  लाख  पावरलूम्स  लेकिन  इनको  पूरा  काम  नहीं  मिल  पा  रहा
 है  ।  अनआर्गनाइज्ड  सेब्टर  में  हमारी  इस  टेक्सटाइल  पालिसी  की  वजह  से  बहुत  नुक्सान  हो  रहा

 50%  पावरलूम  बन्द  इसमें  साढ़े  सात  लाख  वकंसे  हैं  ओर  लगभग  30  लाख  लोग  इस  पर

 निर्भर  है  ।

 हमारे  हैंडलूम  सेक्टर  में  जो  लोग  काम  करते  हैं  वे  बहुत  कारोगरो  का  काम  करते  इस  कपड़े
 की  इन्टरनेशनल  माकिट  में  काफो  मांग  लेकिन  हस  बारे  में  पूरा  मार्गदर्शन  न  मिलने  की  वजह  से  वे
 अच्छा  कपड़ा  नहीं  बना  पा  रहे  अतः  ऐशा  मार्गद्शंन  उनको  अवश्य  दिया  जाना  चाहिए  |  आज
 जापान  ]3,000  करोड़  का  भोर  कोरिया  साढ़े  बारह  हजार  करोड़  रुपए  का  कपड़े  का  एक्सपोर्ट  करते

 काटन  के  क्षेत्र  में इतना  अधिक  सम्पन्त  होते  हुए  भी  हम  ढ़ाई  हजार  करोड़  से  ज्यादा  का  एक्सपोर्ट
 नहीं  कर  पा  रहे  इसमें  एस०  टी०  सी०  और  दूसरी  गबममेंट  एक्सपोर्ट  आर्गेनाइजेशन  कोई  ध्यान

 नहीं  दे  रही  अगर  वह  इस  तरफ  पूरा  ध्यान  दें  तो  एक्सप्ोर्ट  भी  बढ़ेगा  डिमांड  बढ़ेंगी  भोर  उत्पादन
 भी  ज्यादा  करना  होगा  इससे  वर्क्स  को  काम  भी  मिलेगा  ।

 हमारो  टेक्सटाइल  इन्हस्ट्री  बहुत  डाक  साइड  में  पड़ी  हुई  इसमें  आज  13,000  मिलियन
 मीटसे  का  उत्पादन  होता  30,000  मिलियन  मीटर  कीं  उत्पादन  क्षमता  है  लेकिन  46  परसेन्ट  ही

 हम  उत्पादन  कर  रहे  रिमेनिंग  प्रोडक्शन  हमारा  नहीं  हो  रहा  है  |  बम्दई  या  अहमदाबाद  में  बहुत-सी
 कम्पोजिट  मिल्स  हैं  उसमें  भी  पावरलूम्स  मैं  ऐसा  सुझाव  देना  चाहुता  हूं  जो  कम्पोजिट  मिल्स  के
 साथ  पावरलूम्स  हैं  उनको  सेल्फ-!म्पलायमैंट  क्रिएट  करने  के  जेसाकि  हमारे  महाराष्ट्र  स्टेट  में

 पावरलूम  5  लाख  से  ऊपर  सेल्फ-एम्पलायमैंट  क्रिएट  कर  रहा  कम्पोजिट  मिल्स  में  अम्दाजन  2  लाख

 पावरलूम  हैं  ।  उसमें  से  |  लाख  30  हजार  वर्क  को  काम  है  बाकि  70,000  पावरलूम्स  एवं  70,000
 वर्कंस  खाली  तो  यह  इन  खाली  को  दिया  जाए  सरकार  इसमें  मदद  करें  तथा
 सैल््फ  एम्पलापमैंट  क्रियेट  किया  ओर  इसमें  कपड़े  का  उत्पादन  किया  कम्पोजिट  मिल  में
 ज्यादातर  यान॑  का  ही  उत्पादन  हो  ओर  इसके  बदले  जो  कपड़ा  यहां  पंदा  होने  वाला  बहू  डिस

 नाइज्ड  सैक्टर  पावरलूम  एवं  है"्डलूम  में  बनाया  जाए  तथा  दोनों  क्षेत्रों  को उपयुक्त  एलोउशन  का  किया

 ऐसा  मेरा  सुझाव  है  ।  इसी  के  साथ  में  टेक्सटाइल  डिमांड्स  को  सपोर्ट  करता  हूं  ।

 |

 क्रो  थी०  कृष्ण  राव  :  माननोय  उपाध्यक्ष  टेक्सटाईल  एक  बहुत  अधिक

 महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  इसलिए  में  टेब्सटाईल  के  विषय  में  कुछ  बोलना  चाहता  हूं  ।  दक्षिण  भारत  और
 विशेषकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  सबसे  बड़ा  बाजार  डोडाबालापुर  जो  भारत  का  प्रसिद्ध  टेक्सटाईल
 केन्द्र  वहां  10,000  पावरलूम  हैं  और  वे  रेशमी  धागा  प्राप्त  करने  में  काफी  परेशानी  अनुभव  कर

 रहें  जिसके  लिए  व्यापारियों  का  एक  प्रतिनिधि  दल  यहां  तक  की  प्रधानमन्त्री  से  भी  मिल  चुका
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 हमारे  माननीय  मन्त्री  जो  भरी  हय  परेशानी  के  बारे  में  अवगत  विशेषकर  इस  समय  धागे  को  को  मते

 बढ़  गई  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  साड़ियों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  आयातित  चोनी  रेशम  के  लिए
 भो  प्रार्थना  को  पावरलूम  के  लोग  बाजार  पाने  में  काफी  बड़ी  कठिनाई  महसूस  कर  रहे  अब

 सरकार  ने  लघु  पावरलूम  स्वामियों  जिनके  पास  दोया  तीन  प्रावरलूम  हैं  पर  नियभ्त्रण  लगा  दिया  है
 ठीक  वैसे  ही  जेसाकि  उन्होंने  हैंडलूम  के  मामलों  में  किया  था  ।  वे  मध्यम  आकार  की  साड़ियां  बना  रहे

 जो  केवल  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के लिए  ही  लाभकारी  सरकार  ने  उन  पर  कुछ  नियन्त्रण  रखा

 लघु  पावरलूम  स्वामियों  को  साड़ियों  में  25%,  जारी  प्िलानी  पड़ती  जिसमें  वे  बहुत  कठिनाईयां
 पा  रहे  वे  शत-प्रतिशत  शुद्ध  रेशमी  साड़ियां  बनाना  चाहते  उन  लघु  पावरलूम  स्थामियों  ने

 सरकार  से  उनको  300  रु०  से  400  रु०  तक  को  मध्यम-वर्ग  के  लोगों  के  लिए  रेशमी  साड़ियों  का

 उत्पादन  करने  की  अनुमति  के  लिए  प्रार्थना  को  है  ताकि  छोटे  ओर  मध्यम  वर्ग  के  और  किसाम

 ओर  व्यापारी  लोग  भी  इन  साड़ियों  का  प्रयोग  कर  1,000  1,500  २०,  और  यहां  तक

 की  2,000  ६०  तक  को  साड़ियां  केबल  तथाकथित  बड़े  लोगों  द्वारा  ही  लरोदी  जाएगी  ।  लेकिन  छोटे

 6.00  म०  १०

 और  मध्यम  वर्ग  के  लोग  कीमती  रेशमी  साड़ियों  को  नहीं  खरोद  सकेंगे  ।  वे  इन  कीमतो  साड़ियों  को  नहीं
 खरीद  सकते  ।  पावरलूम  संक्टर  सस्ती  साड़ियों  का  उत्पादन  कर  सकता  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  उन्होंने  लघु  पावरलूम  शुरू  किए  हैं  ओर  वे  इन  रेशमी  साड़ियों  का  सस्तो  कीमत  पर

 उत्पादन  करेंगे  ताकि  छोटे  और  मध्यम  वर्ग  के  लोग  इन  साड़ियों  को  खरोद  मैं  आपके
 माध्यम  से  माननीय  मन्त्रो  जी  से  निवेदन  कि  वे  उन्हें  1002८,  रेशमी  साड़ियों  का  उत्पादन  करने
 को  अनुमति  प्रदान  करने  पर  विचार  करें  क्योंकि  हैंडलूम  बुनकर  इन  रेशमों  साड़ियों  का  ओर  अधिक
 सस्ती  दर  पर  उत्पादन  नहीं  कर  सकता  |  छोटे  और  मध्यम  वर्ग  के  लोग  इन  रेशमी  साड़ियों  को  केवल
 तभी  खरीद  सकते  हैं  जब  यह  उनके  सामथ्यं  में  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मानसीय  मन्त्री  जो  मेरी
 प्रार्थना  पर  विचार  करेंगे  और  पावरलूम  सेक्टर  द्वारा  [00%  रेशमी  साइड्डियों  के  उत्पादन  के  लिए
 आदेश  जारी  करने  का  प्रबन्ध  करेंगे  ।

 6.02  म०  प०

 हत्पश्चात  लोक  सभा  5  1988/16  1910  के  प्यारह  बजे
 प०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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